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भाककथन 


अंग्रेजी भाषा में मेरी '#त9घ९७४४0०॥ 7 70॥8--008ए छत 
॥७४07709 ' नामक पुस्तक पहले ही प्रकाशित हो चुकी है। उसका चतुर्थ 
संस्करण अभी प्रकाशित हुआ है। शिक्षा-जगत्‌ में उस पुस्तक का इस प्रकार 
समुचित आदर एवं प्रचार उसकी लोकप्रियता का प्रमाण है | प्रस्तुत पुस्तक मेरी उसी 
अंग्रेजी पुस्तक पर आधारित है । इसमें कहीं-कहीं तो उस मूल ग्रन्थ का अनुवाद है 
ओर कहीं उसको आधार मान लिया गया है। भाशा है कि मेरी उक्त अंग्रेजी पुस्तक 
का यह हिन्दी रूप भी पाठकों को रुचिकर होगा। 


प्रशिक्षण महाविद्याल्यों के पाव्येक्रम की ओर दृष्टि रखकर मैंने य पुस्तक 
लिखना आरम्भ किया था; किन्तु जिस समय मैं वण्यं॑ विपय के विभिन्न अज्डी पर 
व्याख्या-पूर्वंक लिखने बैठा, उस समय मेने अनुभव किया कि व्यापकता का ध्यान 
रखते हुए. इस पुस्तक को केवल बी० एड० या एम ० एड० के पाजउ्यक्रम तक ही सीमित 
न रखा जावे, वरन्‌ इसे इस प्रकार लिखा जावे, जिससे यह साधारण शिक्षित भारत- 
वासी का भी ध्यान आकृष्ट करे। चूँकि शिक्षा-विषयक जानकारी प्रत्येक मारतीय . 
नोगरिक के लिए आवश्यक है, अतएवं इस पुस्तक को इस प्रकार प्रस्तुत करने का 
प्रयक्ष किया गया है कि जिससे कठिनाइयों के बिना सर्वताधारण वाचक इसका 


समुचित लाभ ले सके | 


इस पुस्तक को लिखने का मेरा दूसरा उद्देश्य हिन्दी-भाषा की यथा-रुचि सेवा 
करना भी है। हिन्दी भाषा में शिक्षा-विषयक पुस्तकों की मांग है, ओर ऐसी शिक्षा-साहित्य 
की पुस्तकों का अभाव भी है । इसीसे इस पुस्तक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता 
सम्रझी गयी । मैंने इस ग्रन्थ में भाषा को भरसक सरल रखने का प्रयत्न किया है। 
शिक्षा-विषयक पारिभाषिक शब्दों के रूप की अनिश्चितता के कारण कभी-कभी 
कठिनाइयों का मी सामना करना पड़ा, पर साधारणतया मैने हिंदी में प्रचलित 
पारिभाषिक शब्दों का ही प्रयोग किया है | | 

' अन्त में उन अनेक विद्वानों तथा ग्रन्थकारों के प्रति में अपनी कृतश्ञता प्रकट 

करता हूँ, जिनके विचारों तथा ग्रन्थों से मुझे इस कार्य में सहायता प्राप्त हुई है। इनके 
नाम ग्रन्थ-सूची में दिये गये हैं । 


मैं श्री समामोहन अवधिया, 'स्वर्ण-सहोदर” एबम्‌ आदरणीय पं० शाल्य्राम द्विवेदी, 
एम० ८०, (भूतपूर्व अधीक्षक, प्रान्तीय शिक्षण महांविद्यालय, जबरूपुर। का अत्यन्त 


फ्]्‌ 


ही आभारी हूँ। इन महाभानुवों ने कृपा-पूर्वक पुस्तक की पाण्डु-लिपि संशोधन में मेरी 
यथेष्ट सहायता की है। में अपने मित्र श्री भारतेन्दु सिनहा, प्राध्यापक, हिंदी विभाग 
बड़ोदा विश्वविद्यालय एवं प्रिय छात्र श्री राममाई पटेल, शिक्षक, शारदा मन्दिर 
हाईस्कूल, बड़ौदा का भी अनुगहीत हूँ; क्‍योंकि उनके प्रफ-संशोधन एव अनुकूल 
परामश के बिना निश्चिय ही यह पुस्तक इतनी अच्छी नहीं निकछ सकती थी। 


शिवरात्रि, श्रीधरनाथ मुकजीं 


सेवन्ती बाग, बडौदा। | 
सें>० २०१६ विं०। 
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पहला अध्याय 


भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा 
[ एक सिहावलोकन ] 
भूमिका 


आज हमारा देश पिछड़ा गिना जाता है | यदि अथामाव पिछडेपन का रक्षण है 
तो हमें कुछ कहना नहीं है | यदि निरक्षरता के कारण हम पिछडे गिने जाते हैं, तो भी 
हमें चुप रह जाना पड़ता है। किन्तु यदि सम्यता की दृष्टि से देखा जाय तो कुछ 
इने-गिने देश ही हमारी बराबरी कर सकते हैं। जब हमारा देश संसार का सिरमौर 
. समझा जाता था, तत्र पाइ्चात्य देश ब्बर गिनें जाते थे | यद्यपि आज ८३ प्रति शत 
 भारतवासी निरक्षर हैं, तथापि वे गवॉर. नहीं कहे जा सकते हैं। बातों-ही-बातों में 
. उनके सुँहों से कबीर, तुलसी प्रभ्नति की उपदेश-मभरी पंक्तियाँ निकल पड़ती हैं। वे 
आह्हा-ऊदल की वीर-रस-पूर्ण वीर-गाथा बखानने छगते हैं, और नरसी मेहता तथा 
कम्बन के भक्ति-मय गीतों को सुनकर विभोर हो उठते हैं। 


इसका मुख्य कारण है हमारी संस्कृति | वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक 
हमारी संस्कृति की धारा अट्ूट बहती आ रही है| निश्चय ही उसे अनेक आधी-तूफानों 
का सामना करना पड़ा, तो भी हमारी सभ्यता का क्रम अक्षुण्ण रहा | आज भी हमारी 
प्राचीन कछा तथा साहित्य की उत्कृष्टता को संसार स्वीकार करता है। अनेक सभ्य देश 
तो काल के गाल में समा गये, पर भारत आज भी सिर ऊँचा किये खड़ा है । हमारी 
शिक्षा की सुदृह नींव पर आधारित हमारी सम्यता आज मी गर्वोच्नत भाऊ खड़ी है | 


शिक्षा का आरम्म ऋग्वेद काल से होता है। इस अवधि अर्थात्‌ २,५०० 
ई० पू० से वतेमान सन्‌ १९६० ई० तक के वर्षों को विचार एवं विवेचना की 


[0 


सुविधा के लिए, हम निम्नलिखित पाँच भागों में बाट सकते हैं : 


२ । भारत में शिक्षा 


९१, वैदिक युग -« २,५०० ० पू० से ५०० ० पू० तक; 
२. बौद्ध युग ... ५०० ई० पू० से १,२०० ई० तक; 

रे. मुस्विमियुग...... १,२०० ई० से १,७५७ ई० तक; 

४. बृटिशियुग....... १,७५७ ई० से १,९४७ ई० तक; और 
५. खातन्त्योत्तर काल ... १,९४७ ई० से भागे | 


प्रस्तुत पुस्तक में वतैमान शिक्षा-स्थिति की विस्तार-पूर्वक्ष चर्चा की गयी है तथा 
शिक्षा के जटिल प्रश्नों की विशद रूप से व्याख्या की गयी है | पर इन्हें समझने के 
लिए हमें अतीत को समझना आवश्यक है | हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि वर्तमान 
सदेव बीती हुईं घटनाओं की नींव पर खड़ा होता है। इसी कारण इस अध्याय में 
भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा दी गयी है तथा अगले अध्यायों के प्रत्येक 
शिक्षा-प्रश्न की: पूर्व-प्रष्ठिका संक्षेप में दी गयी है। हमने प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय 
शिक्षा के इतिहास की मुख्य प्रवृत्तियों तथा घटनाओं का ही वर्णन किया है। ये इस 
प्रकार चुनी गयी हैं, जिनसे वर्तमान स्थिति पर सम्यक्‌ प्रकाश पड़े । 


वैदिक युग में आरयों ने यह सिद्धान्त किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने सिर पर तीन 
ऋण लेकर पैदा होता है--देव-ऋण, पितृ-ऋण और ऋषि-कऋण। अन्नादि का दान देकर 
तथा यज्ञ कर के वह देव-ऋण से मुक्त होता है, विवाह कर और पुत्र उत्तन्न कर वह 
पितृ-ऋण से छूटता है, तथा अध्ययन और अध्यापन कर वह ऋषि-ऋण से उऋण 
होता है। 


बैदिक युग 


वैदिक युग में मानव-समाज कर्म-स्वभाव के अनुसार चार वर्णों में बॉद दिया 
गया था--न्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और झद्ग | ब्राह्मण का काम था पढ़ना और पढ़ाना, 
क्षत्रिय का कर्तव्य था प्रजा तथा आश्रितों का रक्षण और पालन करना, वैश्य का काम था 
व्यापार ओर खेती करना, तथा झूद्ध का काम था सेवा करना और सब वर्णों के काम की 
वस्तुएँ. बनाना | समाज को पूर्णाज्ञ व्यवस्थित करने के लिए, इस वर्ण-व्यवस्था की 
सृष्टि की गयी थी, जिससे प्रत्येक मनुष्य वही काम करे, जिसके लिए वह उपयुक्त 
समझा जावे | जाति-मेद की व्यवस्था उस समय किसीने सोची भी नहीं थी । 


अध्ययन के प्रक्रम ठीक-ठीक बॉट दिये गये--जन्म से सात वर्ष तक घर में, ओर 
उसके बाद गुरुकुछ में । आठवें वर्ष उपनयन के पश्चात्‌, बालक गुरुकुल में विद्ाध्ययन 


भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा र्‌ 
के लिए जाता था | उपनुयुन॒ का अर्थ है गुरुकुल में पहुँचाने का संस्कार | प्रथम तीन 
वर्णो के लिए गुरुकुछ में अध्ययन करना अनिवाये था। श्वूद्र अपने शिक्षागुरु या 
पिता से आवश्यक अध्ययन करता था। गुरुकुछ में शुल्क नहीं लिया जाता था। 
बालक से गुरु पूछते थे-- कस्य ब्रह्मचारी असि १? (तुम किसके ब्रह्मचारी हो? ) 
बालक उत्तर देता था--' मबतः” (आपका )। फिर उसका नाम पूछा जाता था, 
ओर वह प्रविष्ट कर लिया जाता था | 


का आश्रम, नगर के कोछाहल से दूर, किसी नदी या बृहत्‌ जलाशय कं 
समीप हींता था, जिससे शान्त वातावरण में समुचित पढ़ाई हो सके तथा निवास के 
लिए. पयोप्त स्थान प्राप्त हो । प्रत्येक विद्यार्थी को गुरु-णह में जितेंद्रिय रहकर ब्रह्मचर्य- 
जीवन पालन करना पड़ता था। उसका जीवन अति संयमी तथा सात्विक होता था। 
तामसिक पदार्थों का सेवन, बासी अन्न, मिठाई आदि का भोजन, तथा तेल, जूता, 
छतरी और दर्पण का उपयोग करना विद्यार्थी के लिए निषिद्ध था। उसे कठोर शब्या 
पर सोना होता था और धोये हुए स्वच्छ बस्त्रों को पहनना पड़ता था | उसे स्त्रियों के 
बीच बैठने की मनाही थी। 


</ब्रह्मचारी की दिनचयो भी बूँधी थी । प्रति दिन ब्राह्म मुहूर्त में उठकर तथा नित्य 
कम समाप्त कर, उसे आंभश्रम के लिए कुश, जल, समिधा भआदि छाना होता था। 
तत्पश्चात्‌ आश्रम को बुहारकर, गायों को दुहकर तथा दुग्ध-पानकर वह गुरुजी के 
पास जाता था । वहाँ वह गुरुजी को प्रणाम कर चुपचाप उनका पढ़ाया हुआ पाठ 
सुनाता तथा सुनता था | पाठ पूरा होने पर वह गुरुजी की आज्ञा से अपनी शंका 
समाधान करता था। दोपहर के समय, वह निकट के किसी गाव या नगर में भिक्षा 
मांगने जाता था | प्राप्त मिक्षान्न गुरुपत्नी को देता, तथा उसका दिया हुआ भोजन 
खाकर वह कुछ समय विश्राम करता था | विश्राम के बाद वह प्रातःकाछ के पाठ की 
च्चों अन्य सहपाठियों के साथ करता था। सन्ध्या के समय वह व्यायाम करता था। 
फिर, आश्रम को साफ़ कर, गोओं को दुह्कर तथा निकट के गाँव से मिक्षा छाकर वह 
गुरु के पास जाता था। गुरु या किसी साधु-विद्वान से इतिहास-पुराण की कथा-वार्ता 
सुनकर या किसी वयोबृद्ध का सत्सेग कर वह एक पहर रात गये सो जाता था, और - 
' पुनः दूसरे दिन ब्राह्म मुहूत में सोकर उठ जाता था | 


.. प्रत्येक बालक को सांस्कारिक, नैतिक, शारीरिक ओर व्यावसायिक शिक्षा दी 
जाती थी। सांस्कारिक शिक्षा के अन्तगंत चार वेद, वेदाज्भ, दशेन तथा नीतिशास्त्र 


छः भारत में शिक्षा 


सभी को पढ़ना पड़ता था। अपने-अपने वर्ण के अनुसार विद्यार्थीगण वेद तथा 
वेदाज्ञ का अध्ययन करते थे । नेतिक शिक्षा कुछ तो उपदेश से और कुछ आश्रम के 
वातावरण से मिलती थी | शारीरिक शिक्षा के लिए प्राणायाम ओर व्यायाम का विधान 
था | यों तो दैनिक नियमित कार्यों के सम्पादन में ही पर्यात व्यायाम हो जाता था, 
जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी को लकड़ी काटना, पानी भरकर ठोना तथा आश्रम की स्वच्छता 
करना आवश्यक होता था | 


व्यावसायिक रिक्षा वर्णा के अनुकूल दी जाती थी। ब्राह्मण पोरोहित्य, दशन, 
कर्मकाण्ड आदि विषय का अध्ययन करते थे, क्षत्रिय दंण्ड-नीति, राज-नीति, सेन्यशास्त्र, 
अथशास्त्र, घनुवेंद आदि सीखते थे तथा वैश्य को पशु-पालन एवं ऋृपि-विद्या में 
विशेष योग्यता प्राप्त करना पड़ती थी । इन विषयों के सिवा आयुर्वेदादि विषय अपनी 
अपनी इच्छा के अनुसार सभी छात्र सीख सकते थे | एक विशेष उल्लेखनीय बात 
यह है कि अनेक विषयों के अध्ययन-अध्यापन की सुविधा रहते हुए भी, प्रत्येक 
छात्र को किसी एक विषय में पारडगत होना पड़ता था । साधारणतः पत्चीस वर्ष की 
आयु में तीनों वर्णों की शिक्षाएँ पूरी हो जाती थीं; पर ब्राह्मण को यह विशेषाधिकार था 
कि. वह आजीवन स्वेच्छापूवक विद्याजन करे--' यावज्जीवमधीते विप्रः/ | शिक्षा 
समाप्त होने पर तथा. गुरु-दक्षिणा देकर प्रत्येक विद्यार्थी विवाहोपरान्त झशहस्थाश्रम में 
प्रविष्ठ होता था । 


आचाये या गुरु सब से ऊपर के वर्गों के छात्रों को पढ़ाते थे। ये विद्यार्थी 
अपने से निम्न वर्ग के छात्रों को सिखाते थे, और वे अपने से नीचे वालों को | इस 
प्रकार सब से नीचे वर्ग के छात्रों के सिवा, गुरुकुल में सन्न गुरु-ही-गुद रहते थे | 
अध्यापन के समय, प्रत्येक विद्यार्थी के व्यक्तित्व की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था। 
कारण, बेदिक काल में गुरु किसी विद्यालय या वर्ग के शिक्षक न थे | गुरु का कर्तव्य 
केवल पढ़ाना ही न था। उसका धर्म था कि वह प्रत्येक छात्र को सदाचारी बनावे, 
उसके आचरण की रक्षा करे, उसका चरित्र-गठन करे, उसके भोजन-वरस्त्र का प्रबन्ध 
करे तथा उसके प्रति अपने पुत्र के समान वात्सल्यमाव दिखावे | विद्यार्थी भी गुरु को 
पिता और देवता समझता था। उसे “ आचार्यदेवो मव ” की शिक्षा दी जाती थी | 
यह सब कुछ सम्भव था, क्योंकि शिक्षा साबास-प्रणाढी के अनुसार दी जाती थी और 
गुरु तथा शिष्य साथ-साथ रहते थे। इस प्रकार प्राचीन भारत का शिष्य गुरु का | 
केबल विद्यार्थी ही नहीं होता था, वरन वह गुरु-परिवार का एक सदस्य भी होता था | 
इस गुरु-परिवार में गरीब ओर अमीर साथ-साथ रहते और विद्याव्ययन करते के | वहाँ 
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ऊँच-नीच का भेद-माव न था | इस प्रकार गुरुकुछों का सामाजिक जीवन भ्रातृभाव से 
परिपृणे था । इसी कारण आर्थिक सड्भूट के सम्रय सुदामाजी संहायतार्थ अपने पूर्व 

हपाठी श्रीकृष्ण भगवान्‌ के निकट दोडे गये थे, और एक दृपति होकर भी उन्होंने 
अपने एक भूतपूर्व दीन सहपाठी का समुखित सम्मान किया था | 


वैदिक कालीन शिक्षण-पद्धतिमें तीन क्रियाओं का समावेश था --- श्रवण, मनन 
तथा ननिदेध्यासन | अध्यापन के समय विद्यार्थी गुरु के बचन को ध्यान-पू्बक सुनते थे । 
पाठ समाप्त होने पर विद्यार्थी प्रइन करते थे और गुरु उनके उत्तर देते थे | इस प्रकार 
प्रश्नोत्तर-प्रणाली प्रचलित थी। विद्यार्थियों के उत्तर की शुद्धता की ओर विशेष ध्यान 
दिया जाता था। अपने अवकाश के समय वे पठित पाठ का मनन और निदिध्यासन 
(चिन्तन) करते थे | 


गुरुकुछों में आजकल के समान परीक्षा-प्रणाठी न थी। गुरुजी पति दिन जो कुछ 
पढ़ाते थे, उसे उसके अगले दिन प्रत्येक विद्यार्थी से सुनते थे। जहाँ कमी रह जाती थी, 
उसे वहाँ विद्यार्थी पूरा कर लेता था| पूर्णतः सन्तुष्ट होने पर ही गुरुजी अगला पाठ 
पढ़ाते थे । इस प्रकार प्रत्येक छात्र की व्यक्तिगत योग्यता की ओर विशेष छक्ष्य दिया 
जाता था। बीच-बीच में गुरुजी आश्रम के विद्यार्थियों को दो दलों में बॉट देते थे, जिनमें 
परस्पर शास्राथ चलता था। कभी-कभी दो गुरुकुछ के छात्रों में मी परस्पर शास्त्रार् 
हुआ करता था | प्रत्येक विद्वान्‌ को मी सदैव शासत्राथ के लिए, अस्तुत रहना पड़ता 
था। उसे कोई भी शासत्राथ के लिए आह्वान कर सकता था, और उसे स्वार्जित 
विद्या का परिचय देना पड़ता था। आजकल के विद्यार्थी तो अपनी विद्वत्ता की साक्षी 
के रूप में विश्वविद्यालय का एक दस्तावेज पेश कर सकते हैं, पर वैदिक काल में प्रत्येक 
विद्वान्‌ की विद्वत्ता उसकी जीम पर नाचती थी। वह नहीं कह सकता कि मैने जो कुछ 
सीखा था उसे भूल गया हूँ । उसे सदैव विद्या की चर्चा करनी पड़ती थी । 


इस काल में कन्याओं का यज्ञोपवीत तो अवश्य होता था, पर बालकों के समान 
उनके छिए गुरुकुल न थे। ऋग्वेद के काल में स्त्रीशिक्षा पूर्णतः प्रचलित थी। सहरशिक्षा 
वर्जित न थी, पर धीरे-घीरे यह प्रथा उठ गयी | याज्वलक्य ने बालिल्लिओों का उपनयन 
अनावश्यक समझा तथा उनका विवाह ऋतु प्रारम्भ के पूबे॑ होने छगा । अधिकतर 
कन्याओं के लिए. यह विधान था कि वे अपने माता-पिता, ज्येष्ठ भगिनी, सास तथा 
पति से विद्या प्राप्त करें। आचारयों की कन्याएँ. स्वये अपने प्रिता के साथ रहकर 
विद्याध्ययभ करती थीं, जैसे: गार्गी, देवयानी, मेत्रेयी आदि। हमारे धर्म-अन्यों में 


६ .. भारत में शिक्षा 


विश्ववारा, छोपास॒द्रा, आत्रियी, मैत्रेयी, घोषा, वज्राया इत्यादि अनेक विदुषियों का होना 
पाया जाता है | 


* गुरुकुछ के परिपोषण के लिए; अनेक नृपति गाँव के गाँव छगा देते थे । इसके 
बदले गुरुकुठ को न कुछ अर्थ ही देना पड़ता था और न कर ही भुगतना होता था । 
ऐसी बस्ती को ब्रह्मपुरी या अग्रहार, तथा इस प्रकार के दान को भद्-वृत्ति कहते थे । 
'गुरुकुछों के सिवा अनेक तीर्थ-स्थानों तथा शहरों में अनेक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ आचार्यों ने 
अपने ग्रहों में ही विद्या-केन्द्र खोल रखे थे | इन नगरों में काशी, कांची, कनौज, 
तक्षशिला, तंजौर, पाय्लीपुत्र, नाशिक, मिथिला प्रधान विद्या-क्षेत्र थे | 


वैदिक युग में, विद्या की सबसे महत्व-पूर्णे संस्था परिषद थी | ये परिषद्‌ विशिष्ट 
विद्वानों की गोष्ठियाँ थीं। सामाजिक, घामिक तथा राजनीतिक समस्याओं पर विचार 
करने के लिए, परिषद की बैठकें समय समय पर होती थीं। इनका निर्णय राज्य एवं 
प्रजा - दोनों - को मानना पड़ता था। परिषद के सदस्यों की संख्या १० से २१ 
तक होती थी। गोतम धर्म-सूत्र के अनुसार इन दस सदस्यों का संयोजन इस प्रकार था: 
(१) चार वेदों के पूर्ण शञता, (२) धर्मशास््रों के तीन पण्डित तथा (३) ब्रह्मचारी, 
गहस्थ तथा वानप्रस्थ - तीनों - के एक एक प्रतिनिधि। धौरे धीरे इन विद्वानों के 
पास अनेक छात्र विद्याध्ययन के लिए आने लगे तथा परिषदों ने सावास विश्वविद्यालयों 
का रूप धारण किया। श्री राधाकुमुद मुकर्जी कहते हैं, “ परिषद में आधुनिक 
विश्व-विद्याल्यों के समी उपकरण वर्तमान थे। ” + इन विद्या-केन्द्रों में दो मुख्य थे -- 
एक, काशी” ओर दूसरा, गान्धार की रांजधानी तक्षशिल्ताः । 


: ७०० ई० पू० से ५०० ई० पू० की अवधि में तक्षशिला शिक्षा का प्रधान 
केन्द्र रहा । यह स्थान राबलूपिंडी से २० मीरू पश्चिम की ओर था। यहाँ अनेक 
आचारयो ने अपने विद्या-केन्द्र खोल रखे थे, और संसार के दूर-दूर के देशों से 
विद्यार्थीगण अध्ययन के लिए. आते थे। एक-एक आघचाये के पास पॉच-पॉच सो 
विद्यार्थी पढ़ते थे |; यथार्थ में तक्षशिल्य एक केन्द्रीय विश्व-विद्यालय बन गया था, और 
भारत के अन्य नरों के अनेक विद्या-केन्द्र इससे सम्बन्धित थे | इस विश्वविद्यालय में 
केवल उच्च शिक्षा ही दी जाती थी । चारों वेदों के अतिरिक्त यहाँ निम्न लिखित विषय 
पढाये जाते थे : धर्म, विधि (कानून), गणित, कृषि, वाणिज्य, पश्चु-विद्या, लौह-शिल्प, 
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काष्ठ-शिल्प, चिकित्सा तथा शब्य-शास्त्र, धनुर्विद्या तथा युद्ध-विद्या, ज्योतिष ( गणित 
और फलित ), भविष्य-कथन, जादू, गारुड़ी विद्या, गुप्त द्रव्योत्पादन, संगीत, सत्य, 
चित्रकला और साहित्य | ई 


बोद्ध युग 


भूमिका.--प्रसिद्ध दाशनिक श्रीराधाकृष्णन्‌ का कहना है: “ बौद्ध धर्म नया 
धम नहीं, अपितु हिन्दू धम का ही परिवर्तित रूप है।” ६ जिस समय भगवान्‌ 
बुद्ध का जन्म हुआ था (५६३ दई० पू० ), उस समय धार्मिक सुधारों की विशेष 
आवश्यकता थी | वेदिक धर्म में ज्ञान एवं कम के समन्वय का सम्पूर्ण हास हो गया 
था। इसके बदले यज्ञ का आडम्बर आ गया था, जिसमें मांस की आहुति देना 
आवश्यक था । ब्राह्मणों की प्रधानता बढ़ गयी थी और उनके सिवा अन्य जातियों से 
उपनयन संस्कार उठ गया था । ब्राह्मणों ने तो अपने फनदे में क्षत्रिय, वैद्य ओर शूद्र-- 
सभी--को फॉँस रखा था। जनता उनके बनाये हुए नियमों तथा धामिक अन्ध- 
विश्वासों से तज्ध आ गयी थी, और कहीं भी खतन्त्रता का मार्ग दिखलायी नहीं पड़ता 
था । ब्राह्मण पुकार-पुकार कर कह रहे थे कि नीच जातियाँ मोक्ष नहीं पा सकतीं, अत- 
एवं उनकी आशालता पूर्ण रूप से मुरझा गयी थी और उनकी आन्तरिक भावनाओं में 
उन्नति की ज्योति प्रज्ज्वलित नहीं रही थी । 


उन्नति की वह ज्योति दिखायी एक क्षत्रिय राजकुमार-गौतम बुद्ध ने | 
जाति-पॉति का भेद-भाव उठाकर उन्होंने अपने धर्म का प्रचार जन-भाषाओं द्वारा सभी 
अवस्था, वर्ग, जाति तथा स्त्री-पुरुष में किया । जीवन का लक्ष्य ठहराया गया निर्वोण 
या मोक्ष । इसकी प्राप्ति का एक मात्र उपाय ठहराया गयां--अहिंसा तथा पवित्र जीवन | 
भगवान्‌ बुद्ध ने अपने शिष्यों को दो भागों में विभाजित किया--मिक्षु अर्थात्‌ पुरुष 
और मिक्षुणी अर्थात्‌ स्त्री । 


बज्जा तथा उपसस्पदा.--वैदिक शिक्षा की भाँति बौद्ध शिक्षा का 
प्रार्म्म संस्कारों से ही होता है। इनमें दो मुख्य थे--पब्बज्जा ( प्रत्॒ज्या )' ओर 
उपसम्पदा | वैदिक धर्म में जो स्थान उपनयन संस्कार का हैं, बोद्ध धर्म में वही स्थान 
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प्रत्रज्या ( पब्चज्जा ) का है | इस संस्कार का शाब्दिक अर्थ “बाहर जाना ” है। इस 
संस्कार के द्वारा एक अष्टवर्षीय बालक या बालिका अपने गृह से सदा के लिए. अलग 
होकर एक संघ में प्रवेश करता था । पब्बज्जा का द्वार सभी वर्णों के लिए खुला था। 
अपना सिर मुड़ाकर तथा पीत वरत्र पहन कर, विद्यार्थी नत मस्तक होकर मिक्षु को 
: प्रणाम करता था तथा प्राथना करता था कि वे उसे शिष्यरूप में स्वीकार करें। इसके 
. स्वीकार होने पर, उसे अपने उपाध्याय के सम्मुख “ सरणतन्रय ? के तींन प्रणों को तीन 
बार उच्चारण कर कहना पड़ता था : द 


ह बुद्ध सरणं गच्छामि, घम्म सरणे गच्छामि, संघ सरण॑ गच्छामि । 


क्‍ पब्बज्जा-प्रविष्ट छात्र समनेर अथवा भ्रमण कहलाता था| छगातार लगभग बारह वर्ष 

विद्याध्ययन करने के पश्चात्‌ , बीस वर्ष की आयु में श्रमण उपसम्पदा संस्कार ग्रहण 
करता था | इस संस्कार के पश्चात्‌ वह मिक्षु कहछाता था । उसे चार त्रत धारण करने 
की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी: (१) बृक्ष के नीचे वास करना, (२) भिक्षा-पात्र में 
मिक्षान्न एकत्रित करके भोजन करना, (३) मँगे हुए बस्तों से शरोर ढेंकना और 
(४) औषधि-रूप में गौमूत्र सेवन करमा । उपसम्पदा से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक 
विद्यार्थी पच्चीस वर्ष की आयु में स्नातक होकर गाहस्थ जीवन पालन करते थे, पर 
बौद्ध विद्यार्थी अपनी शिक्षा समाप्त कर संघ के स्थायी सदस्य बन जाते थे, ओर दोष 
जीवन भिक्षु-रूप में बिताते थे । 


देनिक जीवन,--वैदिक ब्रह्मचारियों की नाई श्रमणों तथा मिश्ुओं का जीवन 
शुद्ध एवं सात्विक, सरलरू तथा आउडम्बर-शून्य होता था। उनका भोजन अति सादा 
होता था, मस्तक मुंडा हुआ रहता था और शरीर पर चीवर धारण करते थे। उनका 
, जीवन नियमित रहता था, वे विनम्र एवं अनुशासित होते थे तथा उनके अध्ययन 
 मिक्षाटन और भोजन के लिए. समय निधोरित रहता था। उन्हें अपने आचार्य की 
विभिन्न सेवाएँ करनी पड़ती थीं, ओर मठ को साफ-सुथरा भी रखना पड़ता था । 


विहार.--मभिक्षु तथा मिक्षुणी विहार या संघाराम में अपना जीवन व्यतीत किया 
करते थे। विहार शहरी आबादी से दूर स्थापित होते थे। बौद्ध-शिक्षा-संडल या विद्यालय 
इन्हीं से जुडे हुए रहते थे । वैदिक गुरुकुछों की नाई इनकी छोटी-छोटी टोलियाँ नहीं 
होती थीं। ये प्रशस्त होते थे, तथा प्रत्येक मठ में कम-से-कम ५००-१,० ०० विद्यार्थियों 
के रहने करा प्रबन्ध रहता था | इसके सिवा, स्त्रियों के मठ एवं विहार प्रथक होते थे । 
हि 
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बौद्ध शिक्षा-पद्धति की एक और विशेषता थी। वह थी संघीय प्रणाली | इसके 
अनुसार छोटे-मोटे वैयक्तिक विद्यालय एक बड़े समुदाय से सम्बन्धित रहते थे । इनके 
छात्रगण अपने उपाध्याय से वेयक्तिक शिक्षा अवश्य ग्रहण करते थे, तिस पर भी वे 
केन्द्रीय संस्था के सदस्य होते थे तथा उसके समस्त सामूहिक व्यापारों में भाग ले सकते 
थे। इस प्रकार यह संघीय ग्रणाली वर्तमान संबंधीय विश्वविद्यालयों से मिल्ती-जुलती है । 


पाठ्यक्रम.--बोद्ध शिक्षा में दो प्रकार का पाठ्यक्रम होता था : (१) लछौकिक 
और (२) धार्मिक । प्रथम पाठ्यक्रम का उद्देश्य था साधारण स्त्री-पुरुषों को उचित 
नागरिक बनाना तथा उन्हें अपने भावी जीवन के लिए तैयार करना । इस पाव्यक्रम में 
विविध प्रकार के कला-कीशल, शास्त्राथ, सारथीविद्या, धनुर्विद्या, मन्त्रविद्या, चित्रकारी, 
संगीत, चिकित्साशात्र प्रभ्भति होते थे | 


धार्मिक पाख्यक्रम मिश्षु तथा मिक्षुणियों के छिए होता था। इसमें इन पाउ्य- 
विषयों का समावेश था : (१) बोद्ध धार्मिक साहित्य, जो नौ भागों में विभक्त था, 
(२) मठों तथा विहारों के निमोण का व्यावहारिक ज्ञान और (३) विहारों को दिये 
गये दान की सम्पत्ति का हिसाब-किताब तथा प्रबन्ध | 


इसके अतिरिक्त बौद्ध घर्म ने जन-शिक्षा की ओर मी ध्यान दिया। बौद्ध 
उपाध्यायों का यह कतेव्य था कि वे अपने परिभ्रमण में प्रवचन करें। इसके द्वारा वे 
गहस्थों की धर्म की शिक्षा देते थे तथा उनकी शह्लाओं का समाधान करते थे। उपाध्याय 
के पीछे-पीछे उनके शिष्यगण प्रवचन सुनते चलते थे | 


अध्यापन-विधि.--बोद्ध विहारों मे साधारणतः प्रवचन या व्याख्यान-द्वारा 
शिक्षा दी जाती थी। उपाध्याय एक मंच पर बैठते थे, और मिक्षुगण उनके तीन ओर 
बैठकर मौनपूर्वक प्रवचन सुनते थे। जहँ। कुछ शड्ढा होती थी, वहाँ विद्यार्थीगण 
उपाध्याय की आज्ञा लेकर प्रद्न पूछते थे। प्रवचन प्रणाली के अतिरिक्त बौद्ध शिक्षाक्रम 
में व्याख्या-प्रणाली, प्रदनोत्तर-विधि तथा बाद-विवाद की रीति का प्रमुख स्थान था । 
इस काल में लिपि का प्रचछन हो गया था। सम्मवतः पुस्तकाधारित अध्यापन-विधि भी 
चालू थी । इसके अतिरिक्त, मिक्षुगण आपस में पाठ-चर्चो या ज्ञान-विनिमय भी किया 
करते थे | देशाटन तथा प्रकृति-निरीक्षण को भी मान्यता दी जाती थी । 


बोद्ध विश्वविद्यालय.--बौद्ध शिक्षा में सबसे अधिक उल्लेखयोग्य बौद्ध 


विश्वविद्यालय : 'नालन्दा (बिहार), वल्लभी (गुजरात), जयेन्द्रविहार (काश्मीर), जलन्धर 
विहार (पंजाब), विक्रमशिछा, ओदन्तपुरी तथा जगदल्ल (बंगाल), इत्यादि। यह विश्व के 
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कोने-कोने से विद्यार्थीगण विद्याभ्यास के लिए आते थे और उन्हें यहाँ प्रविष्ट होने के 
लिए वष्रों ठहरना पड़ता था। प्रवेश पाने के लिए. परीक्षा का विधान कठोर था | 
इन विद्याल्यों के अन्तर्गत पुस्तकालय, छात्रावास तथा अतिथि-शाल्य के लिए अनेक 
सुन्दर भवन थे। विद्यालय के व्यय की समस्या राजा-महाराजाओं ने अनेक गाँव 
अक्षयनीवी (स्थिर पोषण) में देकर सुलझा दी थी। नाहून्दा में प्राम यशोवर्मा के 
शिला-लेख में लिखा है: द 
अपने शु॒श्न ऊँचे चैत्यों के किरण-समूहों से नाल्‍न्दा नगरी बड़े-बड़े 
राजाओं की नगरियों की मानों हँसी उड़ाती है और इसके जिन ऊँचे प्रासादों 
एवं विहारों की पंक्तियों में प्रसिद्ध धुरन्धर विद्वान वास करते हैं, वे उस 
सुमेरु पर्वत-सी शोभावाली लगती हैं, जिनमें विद्याधर वास करते हैं । 


इन विश्वविद्यालयों का पाख्य-क्रम सर्वाज्ञपूण था तथा उसमें बोद्धीय या 
अबौद्धीय महायान तथा हीनयांन विषयों का समावेश था | कुछ विषय तो अनिवार्य थे, 
और कुछ ऐच्छिक | प्रत्येक भिक्षु को महायान तथा अठारह सम्प्रदायों के ग्रन्थ का 
अध्ययन करना पड़ता था। व्यायाम तथा दैनिक चंक्रमण अर्थात्‌ यहलना भी सबके 
लिए अनिवाय था। इनके अतिरिक्त दशन, ज्योतिष, तर्कशासत्र, तान्त्रिक दशन, वेद 
तथा वेदाज्ञ, आयुर्वेद तथा रसायन शास्त्र, व्याकरण, विधि (कानून), भाषा शास्त्र, 
इत्यादि भी पाख्यक्रम में रखे गये थे | बौद्ध संस्थाएँ होते हुए भी, इन विश्वविद्यालयों 
में साम्प्रदायिकता की बू नथी | 


अन्त.--मुसल्मानों के आक्रमण के कारण मारत से बौद्ध धर्म का लोप हुआ | 
बहुत से मिक्षु तो तलवार के घाट उतार दिये गये, ओर अनेक भारत के बाहर भाग 
गये | यहाँ एक दृष्टान्त दिया जाता हैे। सन्‌ १२३० ई० में बख्तियार खिलजी 
विक्रमशिलछा विश्वविद्यालय पहुँचा । उसने उसे भूल से एक गढ़ समझ लिया, और . 
उसके मिक्षुओं को सिपाही | कारण, विश्वविद्यालय के भवन के चारों ओर एक 
दीवार थी, और सब मिक्षुओं के शरीर पर पीत वस्नर थे । बस, क्या था, भवन ध्वस्त 
कर दिया गया ओर सिरसुंडे मिक्षुओं का कत्लेआम हुआ । कहा जाता है कि विश्व 
विद्यालय का विशाल पुस्तकालय छः महीने निरन्तर जलता रहा | 


मुस्छिस युग 


कक. 


हर 0०. तो ५ के, 
_भूमिका.--भारतव्े में मुसलमानों का आगमन प्रथम हिजरी शताताब्दी के 
अन्त में अथोत्‌ आठवीं शताब्दी ईस्वी के आरम्भ में हुआ था| पर वे इसे देश में 


भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा श्३ 


महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद से बसने छगे। जहाँ जहाँ यवन सेनाएँ पहुंचीं, 
हाँ वहाँ उलेमा तथा इस्लाम के धंम-प्रचारक पहुँच गये। जह वे बस गये, वहाँ 
इस्लामी धर्म-शास्त्रों की शिक्षा देने छगे | 


ईसा की तेरहवीं शताब्दी में, मद्भोलों ने मध्य एशिया में ढूट-मार मचा दी | 
इस कारण अनेक उलेमा वहाँ से भाग कर दिल्ली में आये। तथा उन्होंने बलब्नन के 
दरबार में शरण छी | ये विद्वान्‌ बल्ख, बुखारा, समरकन्द, ख्वारीज़म से आये थे, जो 
मुस्लिम संस्कृति के प्रधान केन्द्र थे | उस समय दिल्ली में इतने विद्वान इकट्ठे हो गये 
थे कि बरनी के कथनानुसार वह बगदाद ओर करतब्बा से मुकाबछा करती थी। इस 
प्रकार भारत में जो दिल्ली इस्छामी राज्य की राजघानी थी, वह मुस्लिम संस्कृति ओर 
शिक्षा का केन्द्र बन गयी । 


भारत में यवन-आधिपत्य प्रायः साढ़े पाँच सो वर्षों तक रहा, अथोत्‌ कुतुबुद्दीन 
ऐबक के राज्यारोहण से छ्रासी के युद्ध तक (१२०६-१७५७ ई०)। इस दीघकालीन 
आधिपत्य के फल-सखरूप भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता विशेष रूप से प्रभावित हुई । 
साहित्य तथा ललित कछाओं का विक्रास हुआ, भारतीय भाषाओं को नया रूप मिला 
तथा नवीन “भक्ति-माग” का जन्म हुआ | मुस्लिम शासन का प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा | 
प्रथमतः, एक नयी शिक्षा-प्रणाली की नींव इस देश में पड़ी | हम इसे मुस्लिम 
शिक्षा-प्रणाली कह सकते हैं। यह उन भारतीयों के छिये निर्मित हुईं थी, जिन्होंने 


इस्लाम धर्म की दीक्षा ली थी। द्वितीयतः , यवन सत्ता का प्रभाव पूर्बवर्ती शिक्षा-प्रणाल्यिों 
पर पड़ा । इन दोनों विषयों की चचो अगले शीषेकों में की जावेगी । 


मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली.--मभारत में मुस्लिम शिक्षा-प्रणाली का वही स्वरूप 
था, जो अन्य इस्लामी देशों में प्रचलित था। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। 
साधारणतः मकतब प्रत्येक मस्जिद के साथ जुड़े रहते थे । कहीं-कहीं मकतब मोलवियों 
के घर अथवा अन्य स्थानों में छगते थे। मकतबों का पाख्य-क्रम कुरान पर ही केन्द्रीभूत 
होता था। कुरान के साथ-साथ बालकों को वुजू करनां, नमाज़ पढ़ना, अज्ञान के समय 
पढ़ी जानेवाली दुआएँ इत्यादि भी सिखायी जाती थीं। उन्हें मकतब में ही सामूहिक 
रूप से नमाज़ पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था । 


मकतब्र में कुरान “नाज्ञिरा” रीति से पढ़ाया जाता था। इसका अथ यह है कि 
अरबी वर्णमाला का ज्ञान होने के पश्चात्‌ विद्यार्थी अर्थै-ग्रहण किये बिना ही कुरान का 
पाठ करते थे | सबसे पहले बालकों को तख्ती पर अक्षर लिखकर उनके नाम बता दिये 
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जाते थे। जब बालक वणमाला के सभी अक्षरों से परिचित हो जाते, तब उन्हें 
संयुक्ताक्षरों का ज्ञान कराया जाता था । अक्षर-ज्ञान का सम्यक्‌ अभ्यास हो जाने के बाद 
कुरान का तीसवाँ पारा पढ़ाया जाता था, जिसमें छोटी-छोटी सूरतें हैं । कुरान को 
यथावत्‌ पढ़ लेने के बाद, विद्यार्थियों को फ़ारसी का साधारण ज्ञान करा दिया जाता था । 
किसी-किसी मकतब्र में हदीस, कविता तथा नीतिशास्त्र भी पढ़ाया जाता था | 


उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। भारत के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों मे 
मदरसे थे । इनकी स्थापना बादशाहों, नवाबों तथा घनी अमीरों ने की थी | बड़े-बड़े 
मदरसों के साथ पुस्तकालय संल्म रहते थे। कई एक संस्थान तो खासे सावास विश्व- 
विद्यालय थे, जहाँ कि छात्रगण दूर-दूर से विद्याध्ययन के लिए आते थे। मदरसों का 
शिक्षा-काल १० से १२ वे का रहता था | शिक्षा का माध्यम भरबी थी। वर्तमान 
विद्यालयों के समान मदरसों में कक्षा-प्रणी नहीं होती थी। कक्षाओं का विभाजन 
पाव्यपुस्तकों के अनुसार होता था। पाज्यपुस्तकें तीन प्रकार की होती थीं। पहली 
संक्षिप्त पाख्य पुस्तकें “मुखतसरात” (ए० ब० मुखतसर) कहलाती थीं। दूसरी पाख्य 
पुस्तकें मध्यम विस्तार वाली होती थीं। उन्हें 'मुतबस्सतात” (ए० ब० मुतवस्सत- 
मध्यम) कहते थे। तीसरी पाख्यपुस्तकें “मुतब्बलात” (ए० ब० मुतब्बछ) नामक 
विस्तृत होती थीं । इस प्रकार सारा पाव्यक्रम संकेन्द्रीय होता था | 


पाख्य-क्रम दो प्रकार (१) धामिक--इस्लामी धर्मंग्रन्थ, इस्छामी 
इतिहास तथा कानून, ओर (२) सांसारिक--अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, गणित, 
विज्ञान, भूगोल, तर्बशास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, यूनानी चिकित्सा, कृषि, कानून, हिसाब, 
इत्यादि । यह आवश्यक न था कि प्रत्येक मदरसा सब विषय पढ़ावे । कुछ मदरसे 
किसी विशेष विषय या विषयों के लिए. प्रसिद्ध थे। इनमें से कुछ केन्द्रों की ख्याति 
देश भर में थी, जैसे: छाहोर और सियालकोट (गणित तथा ज्योतिष), रामपूर 
(तर्क एवं ज्योतिष), दिल्ली (कविता और संगीत) तथा छखनऊ (शिया-शिक्षा) | 
किसी-किसी मदरसे मे हिन्दू विद्यार्थियों के लिए, विशेष प्रबन्ध रहता था, जहाँ कुरान के 
बदले वेदान्त तथा पातञ्जल्ि के योग-भाष्य का अध्ययन कराया जाता था | कई एक 
मदरसे .तो केवल उत्तर-स्नातक शिक्षा ही देते थे। उदाहरण के लिए. बादशाह अकबर 
की धाय मौ--माहम अंगा द्वारा स्थापित मदरसा (१५६१ ६०) है। इस संस्था में 
केवल संगीत, चित्रकला, दर्शन तथा गणित की शिक्षा उत्तर-स्नातक स्तर पर दी जाती थी। 


क्‍ पूवेचता शिक्षा-प्रणालेयां का नया रूप.--मुस्लिम शासन काल का 
प्रभाव बौद्ध तथा वेदिक शिक्षा-प्रणाल्यों पर मी पड़ा । चूँकि बोद्ध शिक्षा संस्था केन्द्रित 
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थी, इस कारण शिक्षा-केन्द्रों के सत्यानाश के साथ-साथ इस देश से बौद्ध शिक्षा-प्रगाल्ी 
का भी छोप हो गया। इसके विपरीत वैदिक शिक्षा इस कारण अमिट रही कि यह 
शिक्षा गुरु-केन्द्रित थी। इसके विद्यालय छोटे-मोटे थे, जिनकी छात्रसंख्या ३०-४० से 
अधिक न थी और वे समूचे देश में फैले हुए थे। ये दो प्रकार के थे: (१) संस्कृत 
विद्यालय --- इन्हें बद्धाल में 'दोछ? तथा पश्चिम भारत में पाठशाला! कहते थे | 
इनकी पढ़ाई बहुत ही ऊँचे दज की थी इन विद्यालयों में पाँच विषयोंका अध्यापन 
होता था -- तर्क, कानून, साहित्य, ज्योतिष तथा व्याकरण | प्रत्येक विद्यालय अपना 
एक ही विषय पढ़ाता था। (२) प्रायमरी स्कूल -- जो गाँव-गाँव में फेले हुए थे । 
ये दोनों प्रकार के विद्यालय उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक मौजूद थे। भारतीय 
शिक्षा के इतिहास में यह प्रणाली देशी शिक्षा! के नाम से प्रसिद्ध है । + 


शिक्षा ओर राज्य,--वैदिक तथा बौद्ध युग में, शिक्षा का राज्य से कोई 
सम्बन्ध न था, तथापि हिन्दू हृपतिगण शिक्षा-केन्द्रों तथा विद्वानों को यथेष्ट दान देते 
थे | मुसल्मान-सुल्तानों तथा बादशाहों ने अनेक मकतब, मदरसे तथा पुस्तकालय खुलवाये 
तथा उलेमा और मोअलिमों को सरकारी खजाने से बजीफे दिये | पर पठानों के काल 
में शिक्षा की कोई विशेष व्यवस्था न थी। वस्तुतः शिक्षा शासक की रुचि पर निर्भर 
रहती थी। इल्तुतमिश, रजिया, बल्बन तथा फ़ीरोजशाह शिक्षा में अभिरुचि रखते थे। 
पर अलाउद्दीन, इब्राहीम छोदी आदि बादशाहों का विद्या से कोई प्रेम न था| आश्चर्य 
नहीं कि इसी कारण चाबर ने अपनी आत्म-कथा में लिखा है कि 'भारतीय शिक्षा गिरती 
हुई अवस्था में है |! 

मुगलबंश के सभी बादशाह विद्या-प्रेमी थे। बादशाह अकबर ने मुस्लिम शिक्षा 
को एक नयी दिशा देने की कोशिश की | सरकारी नौकरी के लिए राजभाषा फारसी के 
शान की ज़रूरत थी, पर अनेक हिन्दू मकतब तथा मदरसे मे अध्ययन करने में हिचकते 
थे। अकबर ने पाख्य-क्रम में सुधार किया तथा मकतबों और मदरसों में हिन्दुओं के 
पढ़ने-लिखने की उचित व्यवस्था की, ताकि पढ़ने की हिचकिचाहट दूर हो और उन्हें 
अपनी संस्कृति का ज्ञान मिले । 

इस प्रकार हिन्दू-मुसलमानों में एकता का सूत्रपात हुआ | इसी समय एक नवीन 
भाषा - उदू - की सृष्टि हुईं। हिन्दू तथा मुस्लिम अन्थों के अनुबाद होने से नवीन 
विचारों के लोतों का उद्बम हुआ, तथा सूफी मत का उदय हुआ | इस प्रंकार शनेः 
शनेः भारतीय, तथा यावनी संस्कृतियों एवं प्रणालियों का समन्वय हो चला | 

+ देखिए चोथा अध्याय | 


१६ भारत में शिक्षा 


बृटिश युग 

भूमिका.--इस युग के इतिहास को हम निश्चित कालों में बॉँट सकते हैं 
(१) प्रथम काछ (सन्‌ १७५७-१८१३ ६०)-इस अबधि में ईस्ट इंडिया कम्पनी 
शिक्षा के प्रति उदासीन रही । उसने तठस्थता की नीति अपनायी । (२) द्वितीय काल 
(सन्‌ १८१३-१८५७ ई०)-इस समय कम्पनी शिक्षा-समस्या पर विचार करती रही । 
उसने प्रयोगात्मक रीति अपनायी। (३) तृतीय काल (सन्‌ १८५७-१९१९ ६०)- 
इस अवधि में केन्द्रीय सरकार पूरे देश की शिक्षा-नीति निधोरित करती रही। 
(४) चतुर्थ काछ (सन्‌ १९१९-१९४७ ई६०)-इस काछ में प्रादेशिक खशासन शुरु 
हुआ । कारण, शिक्षा की पूरी जिम्मेवारी प्रान्तीय सरकार के हाथ में आ गयी | 

प्रथम काल (तटस्थ नीति).--प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों के गले में विजय- 
मालछा पहना दी, जिससे वे धीरे धीरे इस देश के मालिक बन बैठे | देश-विजय 
करने पर भी गौरांग प्रभुओं ने आरम्म में विद्या के लिए कुछ न किया | ईस्ट इंडिया 
कम्पनी के पास न पैसा था और न अवकाश | भारत में अपना पाया मजबूती से 
जमाने के लिए उसे दिन-रात युद्ध करना पड़ा। इस अवधि में कम्पनी ने शिक्षा के 
प्रति तटस्थ नीति अपनायी, और बह शिक्षा के प्रति उदासीन रही । कम्पनी के 
डाइरेक्टरों का कहना था कि शिक्षा-विस्तार के लिए. शासक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। 
उसे किसी देश की प्रचलित शिंक्षा विधि मे कोई हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए | 
इस नीति के लिए हम उन डाइरेक्टरों को दोषी भी नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि 
उनके देश की यही राजनीति थी । 

जिस समय गौराज्ध महाप्रभुओं ने इस देश पर अपना अधिकार जमाया, उस 
समय हमारी देशी शिक्षा-पद्धति बहुत कुछ अस्तित्व मं थी। यह अवच्य है कि 
अठारवीं सदी में सम्पूर्ण मारत में गड़बड़ी रहने के कारण देशी शिक्षा-पद्धति को गहरा 
धक्का पहुँचा था | इस शिक्षा की जाँच भारत के विभिन्न प्रदेशों में सन्‌ १८२० से सन्‌ 
१८३८ के बीच हुईं थी || तहकीकातों से पता चला कि भारत के गँव-गाँव में 
प्राथमिक स्कूल तथा मस्जिदों से संलम्म मकतब अवस्थित थे | उच्च शिक्षा के लिए 
बड़े-बड़े नगरों में टोल” या पाठशाल्ाएँ” (हिंदुओं के लिए) और मदरसे (मुसल्मानों 
के लिए) मौजूद थे | 

यद्यपि कम्पनी शिक्षा के प्रति उदासीन रही, तथापि उसे अपने व्यावसायिक 
केन्द्रों के कमंचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए कई स्कूल खोलने ही पड़े | कम्पनी के 
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ई अफसरों ने शिक्षा के प्रति दिलचस्पी दिखायी, और उन्होंने अपने व्यय से 
 दो-एक ब्िद्याल्य स्थापित भी किये, जिन्हें बाद में कम्पनी ने अपने हाथ में ले लिया । 
ली संस्था 'कल्कत्ता मदरसा! सन्‌ १७८१ में स्थापित हुईं थी। उसके 

स्थापक भारत के स्व प्रथम गवनर जनरल वारेन हेस्टिंग्ज थे | इस संस्था को खोलने का 

मुख्य उद्देश्य कम्पनी की नोकरी के लिए, मुसलमान नवयुवकों को उचित शिक्षा देना 

था| दूसरा विद्यालय था बनारस संस्कृत कालेज (सन्‌ १७९१ ई०)। इसके प्रतिष्ठाता 

थे बनारस के तत्काढीन रेसीडेन्ट जनाथान डन्कन | यह संस्था हिन्दुओं के लिए खोली 

गयी थी | कम्पनी के राज्य का विस्तार हो रहा था, पर अंग्रेज अफसर इस देश के 

कानून कायदों से नितान्त अपरिचित थे । उनकी सहायता के लिए, भारतीय नायबों की | 
विशेष आवश्यकता थी । इसी उद्देश्य से ऐसे: विद्यालय खोले गये | 


यद्यपि कम्पनी खतः चुप रही, तथापि उसने भारत में ईसाई मण्डलों तथा 
धरम-प्रचारकों को स्कूछ तथा कालेज खोलने दिये। यद्यपि उन शिक्षा-संस्था संचालकों 
का उद्देश ईसाई धम का प्रचार ही प्रधान था, तो भी उन लोगों ने शिक्षा के लिए 
_ अहुत कुछ किया और शिक्षा-पद्धति में एक जान फूँक दी । उन्होंने इस देश में छापेखाने 
भी खोले, जिससे छपी हुईं पुस्तकों का प्रचार बढ़ा | 


अन्ततः कम्पनी तटस्थता की नीति अधिक समय तक स्थिर न रल सकी । 
इंग्लेंड में पालियामेण्यट के कई सदस्य प्रयल् कर रहे थे कि कम्पनी मारत में शिक्षा-विस्तार _ 
के लिए कुछ-न-कुछ करे। उन्हींके प्रयत्नों के फल-स्वरूप सन्‌ १८१३ ई० के नवीन 
अजञा-पत्र में एक धारा बढ़ा दी गयी थी कि “ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डाइरेक्टरों का 
यह भी कर्तव्य होगा कि-वे भारत में कम-से-कर्म एक छाख रुपये प्रति वर्ष शिक्षा प्र 
. व्यय करें |।?_ प्राठक समझ सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश के लिए शिक्षार्थ व्यय 
_की यह अब्प राशि “ऊंट के मुंह में जीरा! की भाँति थी | कुछ भी हो, संख्या की दृष्टि 
से भले ही यह राशि महत्व-हीन थी, तथापि इस कार्यवाही का मूल्यांकन कहीं और 
ही है। सन्‌ १८१३ ई० के आदेश ने बृटिश पार्लियामेण्ट को यह मानने के लिए 
बाध्य किया कि “शिक्षा का सरकारी राजस्व पर अधिकार है?” | यह बात कम्पनी अभी 
तक स्वीकार नहीं करना चाहती थी, किन्तु उसे इस आदेश से हार मानंनी पडी ओर 
उसे झुकना ही पडा । 

छद्वितीय कार (प्रयोगात्मक रीति),--इस अरसे में कम्पनी ने प्रयोगात्मक रीति 
अपनायी । पैसे की कमी के कारण वह यह स्थिर न कर सकी कि शिक्षा के लिए क्या 


किया जावे | उसके सामने ये समस्याएँ थीं: (१) आम जनता में प्राथमिक शिक्षा 
रे 


॥०४हक्‍ 


१८ भारत में शिक्षा 


फैलायी जावे या उच्च शिक्षा का प्रचार उच्च श्रेणी में किया जावे । (२) ग्राच्य या 
पाश्वात्य विद्या का प्रचार किया जावे। (३) शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होवे या 
संस्कृत और फारसी । (४) शिक्षा का प्रचार देशी विद्यालयों या नये स्कूलों और 
कालेजों द्वारा किया जावे | 


इन समस्याओं के रहते हुए भी सन्‌ १८१३ ई० के आदेशान्तर्गत धारा को 
क्रियान्वित करने के लिए कम्पनी दस वर्ष मौन रही। उसे इस समय इस दिशा में 
सक्रियता दिखाने के लिए अवकाश भी तो नहीं था । सन्‌ १८१३ से १८२३ ई० तक 
कम्पनी को गुरखों, पिण्डारियों तथा मराठों का सामना करना पडा । लड़ाई से फुरसत 
मिलने पर कम्पनी ने सन्‌.2.८२३ में शिक्षा के लिए. प्रधान शिक्षा-समिति (जनरल 
कमिठी ऑफ्‌ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन) मुकरेर की | इस समिति को इस देश के अनुकूल 
शिक्षा-प्रबंध निधौरित करने का काये सौंपा गया, और खर्च के लिए तथाकथित 
आदेशानुसार एक छाख रुपया वार्षिक दिया जाने लगा | 


प्रधान समिति में दस सदस्य थे। शुरू-झुरू में सब-के-सब् अंग्रेज थे, जो 
प्राव्यवादी थे । इस कारण पहिले पहल इस समिति ने प्राच्य विद्या फैलाने का प्रयत्ष 
किया, लेकिन धीरे-धीरे पाँसा पलट गया। शिक्षा-समिति के कुछ सदस्य बदल गये | 
सन्‌ १८३१ ई० में इसके आधे मेम्बर प्राच्यवादी थे और आधे आंग्लवादी । 
दोनों दलों में झगड़ा खड़ा हुआ। मतभेद इतना बढ़ा कि कुछ भी कामकाज होना 
कठिन हो गया। दोनों दल्हों ने स्वीकार किया कि अर्थाभाव के कारण जन-शिक्षा की ओर 
ध्यान देना असम्भव है। इसलिए दोनों दल सहमत हुए कि इस थोडीसी रकम के द्वारा 
पहले उन्नत सम्राज.में उच्च शिक्षा का प्रचार किया जावे । उन्होंने सोचा कि ये छोग 
धौरे-धीरे अपनी मातृभाषा में उपयोगी पुस्तकें लिखेंगे और जनता में शिक्षा का प्रचार_ 
करेंगे। इस प्रकार शिक्षा छनते हुए विशिष्ट समाज से आरम्म होकर जनता की ओर 


फैलेगी.] यह सिद्धान्त भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा छनने के सिद्धान्त 


(फिल्ट्रेशन थ्योरी) के नाम से प्रसिद्ध है। बाद में दोनों दलों में यह विवाद खड़ा हुआ 
कि यह उच्च शिक्षा किस देश की विद्या हो (भारत या युरोप की), तथा शिक्षा का 
माध्यम क्या हो--अंग्रेजी या संस्कृत ओर फारसी ! प्राच्यवादियों का मत था कि यह 
विद्या इस देश की हो तथा शिक्षा का माध्यम इस देश की सांस्कृतिक भाषा हो; पर 
आंग्लवादियों का कथन था कि प्राच्यविद्या सड़ गयी है, अतएव इस देश में पाश्चात्य 
विद्या का प्रचार अग्रेजी के द्वारा किया जाय | . . 


भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा १९ 


इस विवाद ने उग्र रूप धारण किया, और सन्‌ १८१३४ ई० में दोनों दलों ने 
सरकार के सम्मुख अपना अपना अमिमत व्यक्त करते हुए वक्तव्य भेजे। इसी साल 
प्रसिद्ध अग्रेजी विद्वान्‌ छाडे मैकाले गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य होकर यहाँ 
आये | तत्कालीन गवर्नर जनरल छार्ड विलियम बेंटिंक ने उन्हें शिक्षा समिति का प्रधान 
नियुक्त किया ओर उन्हें अधिकार दिया कि आप इस विषय की जॉँच करके अपना मत 
व्यक्त करें | फछतः २ फ़रवरी, सन्‌ १८३५ को एक लेख-पत्र द्वारा मेकाले ने अपना 
मत दिया । 


इस लेख-पत्र-द्वारा मेकाले ने यह प्रतिपादित किया था कि सरकांर बिना रोक टोक . 
चाहे जिस प्रकार शिक्षा की रक्तम खच कर सकती है, पर हमें इस पैसे का सबसे 
अच्छा उपयोग करना चाहिए। अन्न प्रश्न यह है कि यह सब्र केसे हो सकता है? इस 
छोटी-सी रक्म के द्वारा जन-शिक्षा असम्भव है; इसलिए हमें कुछ इने-गिने मनुष्यों में 
उच्च विद्या का प्रचार करना पड़ेगा, जो भारतीय लोक-भाषा, संस्कृत या फारसी से 
संभव नहीं है। कारण, इन भाषाओं में कोई दम नहीं है ओर न इनका साहित्य-भण्डार 
युरोपीय चुनी हुई पुस्तकों की एक आल्मारी के मुकाबिले ठहर ही सकता है। इस 
कारण हमें पाश्चात्य विद्या का प्रचार अग्रेजी भाषा द्वारा करना पडेगा । यह भाषा सारे 
संसार में प्रचलित है, इसके ज्ञान का खज़ाना असीम है और भारतवासी इसे 
सीखने के लिए उत्सुक हैं। मेक्राले ने पुनः घोषित किया कि -“हमें निर्माण करना है 
इस देश में ऐसे वर्ग का, जो रज्ञ ओर रक्त में मले ही भारतीय हो, परन्तु खान-पान, 
रहन-सहन, आचार-विचार तथा बुद्धि में पूरे अंग्रेज रहे ।” + 

यह प्रसिद्ध लेख-पत्र बेंटिंक के सामने पेश किया गया । वे तो इसी की ताक में 
बैठे थे। उनकी इच्छा इस देश में अँग्रेजी भाषा के प्रचार की थी ही, क्योंकि राज-कार्य 
के लिए उन्हें अब्प-वेतनमोगी अंग्रेजी पढ़ें-लिखे भारतीय नोकरों की ज़रूरत थी। 
बस, मैकाले के लेख-पत्र के मिलते ही, उन्होंने झट उस पर लिख दिया, “ में सम्पूर्ण 
रूप से सहमत हूं ।”' 

७ माच, सन्‌ १८३५ ई० को एक सरकारी सूचना निकली, जिसका सार अर्थ 
यह था कि भारत में पाश्चात्य विद्या का प्रचार अग्रेजी भाषा-द्वारा किया जावे | प्रधान 
शिक्षा-समिति को हुक्म दिया गया, प्राच्य शिक्षा के लिए जो कुछ किया जा * चुका 
है, वह जैसे-का-तैसा बना रहेगा; परन्तु भविष्य में सम्पूर्ण अनुदान अंग्रेजी माध्यम द्वारा 
दी जानेवाली अंग्रेजी शिक्षा पर ही व्यय किया जायगा |? 


+ ॥8८७७प]७४ए ४ )(70प66, 9॥67%'& 80760820%98, 9. 36. 


२० भारत में शिक्षा 


इस ऐलान का असर आज भी हमारी रिक्षा पंर है। अंग्रेजी शिक्षा फैली, 
और खूब फैली | -पर शिक्षा उच्च श्रेणी में ही सीमित रही, जनता में न फैली । 
फल-स्वरूप आज ८० प्रति शत भारतवासी अप हैं। हम अपनी पुरानी संस्कृति 
और सांस्कृतिक भाषाएँ भूल बेठे । हम अंग्रेजी के रह्ष में रँग गये । हमें पाश्चात्य 
कला और विज्ञान का छाम अवश्य मिला ओर यहाँ पाइ्चात्य दद्ग के स्कूल तथा कालेज 
भी खोले गये, पर पर्याप्त रूप में नहीं | हमारे देश की परम्परागत शिक्षा-पद्धति नष्ठ-प्रष्ट 
हो गयी | हमारे देशी स्कूछ, टोल, पाठशाल्एँ, मकतब्र तथा मदरसे कुचल दिये गये । 
माना कि वे पुराने ढाँचे में ढले हुए थे, तथापि उनमें संशोधन या सुधार किया जा 
सकता था | 
आज मैकाले साहब के लेख-पत्र की नुकताचीनी करने से कोई विशेष लछाम 
नहीं है। उन्नीसवीं शताब्दी एक ऐसा युग था, जिसके लिए हम मेकाले साहब को 
विशेष दोषी नहीं ठहरा सकते । अठारहवीं शताब्दी की व्यावसायिक क्रान्ति ओर 
साम्राज्यवृद्धि ने प्रत्येक अंग्रेज का सिर फेर दिया था। वह यही सोचता था कि न 
अंग्रेजी भाषा के समान कोई दूसरी भाषा है ओर न किसी राष्ट्र की उन्नति अंग्रेजी के 
बिना हो ही सकती है। मैकाले इस युग का एक चिनगारी मात्र था। पर हमें यह 
मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी भाषा तथा पाच्चात्य ज्ञान से हमें बहुत कुछ छाम 
मिला है | आधुनिक काल में, ज्ञान का विकास सांस्कृतिक भाषाओं-द्वारा असम्भव है | 
सन्‌ १८३५ ईं० के बाद दूसरी मश्ञिछ आती है सन्‌ १८५४ ई० में | इस वर्ष 
कम्पनी के बोड ऑफ्‌ कंट्रोल के अध्यक्ष सर चाढस बुड़ ने भारतीय शिक्षा पर एक 
सरकारी पत्र प्रकाशित किया था। इसका नाम बुड का घोषणापत्र” (बुड्स डिसपैच ) 
पड़ गया है। प्रथमतः इस चिट्ठे ने शिक्षा के ये सिद्धान्त इस देश के लिए घोषित किये : 
ज्त यह सत्य है कि मारत की जनता अपनी सांस्कृतिक भाषाओं के बिना 
काम नहीं चछा सकती है, तिस पर भी इस देश में शिक्षाप्रसार के विषय 
युगोप के समुन्नत कलछा-कोशर, विज्ञान, दशन तथा साहित्य--संक्षेप में 
. युरोपीय ज्ञान--हों ।॥ 
,. “इस घोषणा ने जन-शिक्षा पर विशेष जोर दिया । शिक्षा के माध्यम पर, इस दस्तावेज़ ने 
गौर किया,. “भारत की शिक्षा-प्रणाली में अंग्रेजी और मातृ-माषा--दोनों का विशेष 
स्थान है; अंग्रेजी, उच्च शिक्षा के लिए. और मातृमाषा, जन-शिक्षा के लिए |” ; 
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भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा २१ 


इस घोषणा-पत्र के फलू-स्वरूप प्रत्येक प्रदेश में शिक्षा-विभाग संगठित हुए। 
छन्दन विश्वविद्यालय के आदर्श पर बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्याल्य 
स्थापित हुए, राजकीय प्रशासन-विमाग तथा प्रशिक्षण विद्यालय खोले गये, प्राथमिक 
एवं स््रीशिक्षा पर जोर दिया गया तथा जनता-द्वारा चलाये हुए विद्यालयों की सहायता 
के लिए आशिक अनुदान-पद्धति (आण्ट-इन-एड सिस्टम) का प्रावधान प्रारम्म किया 
. गया। इस प्रकार वर्तमान शिक्षाप्रणाठी को इस आज्ञा-पत्र ने ही संघटित किया। 
. इसी कारण यह दस्तावेज़ भारतीय शिक्षा का महा विधान (मैग्ना-कार्य ) गिना जाता है | 

तृतीय कार (केन्द्रीय निर्धारित नीति).--सन्‌ १८५७ ई० के स्वातन्ब्य-युद्ध 
के फल स्वरूप, भारत के शासन की बागडोर ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ से निकलकर 
अंग्रेज नरेशों के हाथ में भा गयी। इस दीर्घ काल में, अर्थात्‌ सन्‌ १९१९ तक, 
भारत सरकार सम्पूर्ण देश की शिक्षा-नीति नियन्त्रित करती रही । केन्द्रीय सरकार ने 
तीन महत्व-पूणे आयोग या कमीशन (हंटर, १९०२ की विश्वविद्यालय समिति तथा 
सैंडलर) नियुक्त किये । दो शिक्षा-नीति (१९०४ और १९१३) घोषित की, प्रान्तीय 
सरकारों को -अनेक प्रसिद्धि-पत्र भेजे, तथा शिक्षा-सम्बन्धी कई सम्मेलन बुल्वाये- | 
इन सबका ज़िक्र अगले अध्यायों में यथा स्थान किया जावेगा । इस प्रकार मारत 
सरकार देश की शिक्षा-नीति संचालित करती रही । 

इस समय का विशेष उल्लेखयोग्य विषय है राष्ट्रीय जाग्ति । इसी काल में 
कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और बंग-मभंग का आन्दोलन खड़ा हुआ | 
इन सब घटनाओं की आऑचच शिक्षा पर भी रूगी। छाड कजन की विश्वविद्यालय 
नीति का तीत्र प्रतिवाद हुआ, बैंग-मेंग आन्दोलन ने. विद्यार्थियों को राजनैतिक क्षेत्र में 
खींचा तथा प्राविधिक शिक्षा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ | 

श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने. प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य करने की 
चेष्टा की । इस प्रयत्ञ में वे असफल हुए, किन्तु उनकी चेष्टा व्यर्थ न हुई। देश में 
स्वाधीनता का आन्दोलन बढ़ा और इसीके फल-स्वरूप भारत सरकार का सन्‌ १९१९ 
का नियम निकला | 

चतुर्थ कार (प्रान्तीय स्वशासन).--प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के समय, 
अगस्त १९१७ ई० में, इंग्लैण्ड की पार्लियामेण्ट में तत्कालीन भारत-सचिव माण्टेग्यू ने 
घोषणा की, “शासन के. हर एक क्षेत्र में भारतवासियों का सहयोग _त्तरोत्तर बढ़ाया 
जाय ।” इस घोषणा के पर्चात्‌ माण्टेग्यू साहब इस देश में आये। उन्होंने और 
तत्कालीन वाइसराय. चेम्सफोर्ड ने मिल्कर भारत में छागू करने के लिए राजनीतिक 
सुधारों की एक योजना तेयार की | इस योजना के आधार पर सन्‌ १९१९ में इंग्लैण्ड 
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की सरकार ने 'गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया एक्ट' के द्वार भारतवासियों को माण्टेग्यू- 
चेम्सफोड्ड सुधार प्रदान किये | इस कानून की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है शिक्षाक्षेत्र में 
प्रान्तीय स्वशासन । इस कायदे के अनुसार शिक्षा की जिम्मेवारी भारत सरकार के 
हाथ से निकल कर प्रांतीय सरकारों के उत्तरदायित्व में आ गयी। प्रत्येक प्रांतीय 
सरकार को अधिकार दिया गया कि अपने प्रान्त की शिक्षा-नीति का नियन्त्रण वही 
करे | इस विषय में केन्द्रीय सरकार प्रान्तीय सरकारों पर कोई दब्याव नहीं डाल सकती । 


प्रान्तीय स्वशासन का एक और भी विशेष रूप है। सन्‌ १९१९ के कायदे के 
अनुसार शिक्षा का सम्पूर्ण प्रबन्ध एंक निर्वाचित भारतीय मन्त्री के हाथ सौंप दिया गया | 
इस प्रकार ग्रान्तीय विधान-सभा शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार करने लगी और जनता 
शिक्षा की उन्नति के काये में काफ़ी दिलचस्पी लेने छगी। प्राथमिक शिक्षा छाजमी 
(अनिवार्य) करने के लिए कानून निकले, स््री-शिक्षा की उन्नति हुई तथा प्रोढ़ शिक्षा 
का श्रीगणेश हुआ । 

यह सब कुछ होते हुए, शिक्षा की सन्तोषप्रद प्रगति न हुई | प्रथम विश्व-युद्ध के 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण संसार में आर्थिक मन्दी आयी, और फिर आरम्म हुआ द्वितीय 
विश्व-युद्ध । इसके साथ-साथ देश में स्वाधीनता का आन्दोलन जारी रहा । यह सत्य है 
कि शिक्षा का विस्तार भारत में ठीक-ठीक न हुआ, पर शिक्षा-क्षेत्र में नयी धाराएँ 
अवश्य ही बह निकलीं; यथा : बुनियादी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, मातृभाषा पर जोर, 
पाख्य-क्रम का विस्तार, प्राविधिक शिक्षा पर ध्यान, आदि। इस प्रकार अन्त में 
१५ अगस्त, १९४७ के दिन हमारा देश पराधीनता की श्रृंखला से मुक्त हुआ | 


स्वातन्‍्च्योत्तर काल 


. खाधीन होने पर हमारे देश के सामने सब्न से बढ़ा सवाल था, पूर्व स्वाधीन-युगीन 
शिक्षा की कमियों को हटाना । ८० प्रति शत भारतवासी अपढ़ थे, ६-११ वयोवर्ग के 
केवल ३० फी सदी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ थीं, और इनसे 
बहुत ही कम प्रतिशत था माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए। वैज्ञानिक और 
प्राविधिक शिक्षा पिछड़ी हुई थी, तथा शोध का तो श्रीगणेश ही हुआ था। 
कमजोरियों को दूर करने के सिवा हमारे सामने प्रइन था--देश की. संस्कृति का पुनरुद्धार 
करना ओर पूर्व तथा पश्चिम के पड़ोसी देशों के साथ भाई-चारे का भाव बढ़ाना | 

इन बहुमुखी समस्याओं का सामना करना कुछ कम साहस का काम नहीं था, 
तो भी स्वाधीन भारत इन सब्नके लिए कटिबद्ध हुआ | विश्वविद्यालय तथा माध्यमिक 
शिक्षा के लिए दो स्वतन्त्र आयोग नियुक्त हुए, और अन्य सभी महत्व-पूर्ण विषयों के 
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लिए. समितियाँ गठित हुईं, जैसे : प्राविमिक शिक्षा, समाज शिक्षा, उच्च ग्राम-शिक्षा, 
भाषा, इत्यादि | इन आयोगों एवं समितियों के अमिसतावों के अनुसार बहुत कुछ 
काम भी हुआ | 

पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्विति स्वाधीन भारत का सवोधिक उल्लेखनीय कदम 
है| इनका प्रधान उद्देश्य देश में विकास कारये आरम्म करना है, जिससे लोगों के रहन- 
सहन का स्तर ऊँचा उठाया जा सके और उन्हें उन्नत जीवन बिताने के लिए. नये 
अवसर प्रदान किये जा सकें। इन योजनाओं में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है! 
शिक्षा के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना ( १९५१-५६ ई० ) में १६९ करोड़ रुपये 
खर्च हुए, और द्वितीय योजना ( १९५६-६१ ई० ) में ३०७ करोड़ रुपये निर्धारित 
हैं | दोनों योजनाओं के विभिन्न अज्ञों पर होनेवाले व्यय का आवण्टन नीचे दिया गया है : 


तालिका २ 
प्रथम तथा द्वितीय पश्चवर्षीय योजनाओं में 
शिक्षा-वयय का आवण्टन (करोड़ रुपये) 








विषय दा पक योजना | द्वितीय योजना 
प्राथमिक शिक्षा 2 की ३५ ९३ ८९ 
माध्यमिक शिक्षा पा हे के २२ ५१ 
विश्वविद्याल्यीय शिक्षा ... ३6) श १५ ५७ 
प्राविधिक शिक्षा का सा कर २३ ४८ 
पलक बिक जा हा शिक्षा .. ४४ ०४३ रे प्‌ (्‌ 
प्रशासन तथा विविध ... कल 5 ११ ... ५७ 





योग... । १६९ ३०७ 





सन्‌ १९५५ ई०» में द्वितीय योजना की प्राथमिक रूपरेखा की आलोचना के 
समय, शिक्षा के निमित्त १०८ अरब रुपयों की माँग थी | संशोधित रक्तम घटते-घटते 
३०७ करोड़ रुपये निधोरित हुईं | इस व्यय में से ९५ करोड़ रुपये केन्द्र तथा २१२ 
करोड़ रुपये राज्य वहन करेंगे । अगले पन्ने की तालिका में प्रथम योजना की सफलताएँ 
तथा द्वितीय योजना के लक्ष्य दिखाये गये हैं | 


२४ 


तालिका २१ 
प्रथम योजना की सफलताएँ तथा द्वितीय योजना के लक्ष्य 
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कार्य र ९५५-५६ | १९६०-६१ 
६-११ वयोवग के शिक्षा पाने वाले बच्चों की 
उस बयोवर्ग की कुछ आबादी की 
प्रतिशती हल न ५९१०० ६२०७ 
. ११-१४ वयोवगे के शिक्षा पाने वाले बच्चों की 
उस वयोवगे की कुल .आबादी की 
प्रतिशती . -.« , १८९२ २२०५ 
१४-१७ वयोवगे के शिक्षा पाने वाले बच्चों की 
उस वयोवग की कुछ आबादी की 
प्रतिशती ० | ८-४ ११५७ 
प्रारम्मिक तथा अवर बुनियादी स्कूलों की संख्या...। २,७८,७६८ | ३,२६,८०० 
अवबर बुनियादी स्कूलों की संख्या ... . ४२,९४१. ६४,९१० 
मिडिल तथा प्रबर बुनियादी स्कूलों की संख्या... २१,७३० २२,७२५ 
प्रवर बुनियादी स्कूलों की संख्या ३ ४,८४२ ४,५७१ 
हाई तथा उच्च्च हाईस्कूलों की संख्या «| १०,७२८ १२,१२५ 
हाईस्कूछ से परिवर्तित उच्च हाईस्कूलों की 
संख्या | ४७ १,१९७ 
बहूदेशीय स्कूलों की संख्या ३६७ १,१८७ 
विश्वविद्यालयों की संख्या हे श श्र ३८ 
इंजीनियरिंग डिग्री-संस्थानों की संख्या बे ४७ ५ 
४. डिछ्ठीमा ,, हे ३७४ ८८ . १०४ 
5 डिग्रीप्राप्त छात्रों की संख्या .... ३,३९५ ५,४८० 
५ डिफ्लोमाप्रातत॒ ,, "अर ३,८११ ८,००० 
टेकनोलोजी डिग्री संस्थानों की संख्या २५ २८ 
». डिप्लोमा , कि ३६ ३७ 
“9. $ डिग्री ग्राप्त छात्रों की संख्या ७०० ८०० 
2... डिछ्लमाप्रात्त ,, »+ ««| ४३० ५८० 





तृतीय पद्चवर्षीय योजना (१९६१-६६) की प्राथमिक रूप-रेखा की आलोचना 
हो रही है। इस मसोदे का मुख्य उद्देश्य यह है कि तृतीय पदञ्मवर्धीय योजना के 
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अन्त तक ६ वर्ष से ११ वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे अनिवाय शिक्षा-योजना के 
_अन्तगत आ जावें तथा छड़कियों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जावे । इस 
रूप-रेखा में यह मी सिफ़ारिश की गयी है कि कम-सें-कम ५० प्रति शत वर्तमान 
हाईस्कूलों को उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बदलने की व्यवस्था की जाय तथा 
रज्य-सरकारों द्वारा वयस्क स्कूलों की स्थापना का अछग कार्यक्रम शामिल किया जाय । 


भारत को स्वाधीन हुए बारह वर्ष हुए। इस अरसे में शिक्षा काफी बढ़ी | आज 
(१९५७) हमारे देश में २,८७,२१८ प्राथमिक शाल्रएं, ३५,८१८ माध्यमिक स्कूल, 
७७१ आटटंस तथा साइन्स कालेज, ४०४ व्यवसाय-सम्बन्धी कालेज तथा ३,२८३ 
व्यावसायिक स्कूल हैं। सन्‌ १९४८ के वर्ष में इन संस्थाओं की संख्या क्रमशः 
१,४०,७९४ (प्राथमिक), १२,८९९ (माध्यमिक), २९५ (आदूस तथा साइन्स कालेज), 
१३१ (व्यावसायिक कालेज) और १,३९१ (व्यावसायिक स्कूछ) थी || इसी अससे में 
छात्र-संख्या भी प्रायः तिशुनी हो गयी । 


यह शिक्षा-विस्तार कुछ कम नहीं है, पर यदि हम सब्र कन्बे से कन्धा छगाकर 
काम करते तो संमवतः प्रगति और मी अधिक होती | हाल ही में चीन देश से एक 
पुस्तक प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है (079* 8 छिं2 7,680 क०079४०7०? | 
इससे पता चलता है कि चीन में ८ वर्ष के अरसे मे शिक्षा-संस्थाओं की छात्र- 
संख्या कितनी बढ़ी । प्राथमिक शाल्मएँ २,४०,००० से ६,४०,०००, माध्यमिक 
शालाएँ. १० छाख से ६० छाख, व्यवसाय-सम्बन्धी स्कूल सादे तीन छाख से ७,८०,०० ० 
तथा विश्वविद्यालय ओर कालिज १,५५,००० से ४,४५,००० की संख्या में बंदे । 
इंजीनियरिंग विद्यार्थियों की संख्या तो पचगुनी होकर १,६३,००० तक जा पहुँची । 
सरकार तथा जनता के पारस्परिक सहयोग के कारण ही यह' विस्तार वहाँ हो सका । 


. आज भारत सचेत हो उठा है। चारों ओर से शिक्षा-सुधार की पुकार मची हुई 
है। लोग अनुभव कर रहे हैं कि शिक्षा के अद्भ-प्रत्यद्ष में एक नवीन जीवन के 
प्रादुभोव की आवश्यकता है | प्रश।सन-पद्धति, शैक्षणिक रूप-रेखा, प्राथमिक, माध्यमिक, 
उच्च्च, प्राविधिक तथा स्त्री शिक्षा पर नये नये विचार हो रहे हैं। भाषा तथा शिक्षा के 

ध्यम की नयी समस्याएँ देश के सामने उपस्थित हैं। इसीके फलस्वरूप हमारे 
शिक्षा-क्षेत्र में नयी-नयी विचार धाराएँ, बहने लगी हैं, जैसे : बुनियादी तथा सामाजिक 
शिक्षा, राष्ट्रीय प्रयोग शाल्एँ तथा विज्ञान-मन्दिर, राष्ट्रीय तथा सहायक सैन्य शिक्षार्थी 
दल, इत्यादि । इन गहन प्रस्नों पर इस' पुस्तक के अगले अध्यायों में विचार किया जायगा | 


॥ भारत, १९०९, पृष्ठ ७९। 
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शिक्षा-व्यवस्था 
भारत के राज्य 

.. जब १५ अगस्त, १९४७ को भारत खाघीन हुआ तब भारत में नो प्रान्तों के 
अतिरिक्त ५४८ रियासतें थीं। भारत के उंपप्रधान मन्त्री सरदार वल्लमभाई पटेल ने 
दो वर्ष के मीतर ही सम्पूर्ण भारत को एक बना दिया, जिससे ये बहुसंख्यक देशी राज्य 
भारत के आन्तरिक भाग बन गये, जिस तरह कि अन्य राज्य इसके अजक्ञ हैं। परिणामतः 
सारे भारत में प्रजातन्त्र राज्य प्र्यापित हुआ । १ नवम्बर, १९५६ में राज्यों का पुनर्गठन 
हुआ, जिसमें देशी राज्यों का घटक राज्यों के रूप में नवनिर्मित राज्यों में विल्यन हो गया । 
आज भारत इन चौदह नवीन राज्यों का संघटित रूप -- राष्ट्रसंघ --- है । इन चौदह 
राज्यों का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या अधोलिखित तालिका में प्रदर्शित है । 








.. तालिका १ 
भारत के राज्यों का क्षेत्रफल ओर जन-संख्या+ 

ण्ज्य | क्षेत्रफल (वर्गेमील) | जन-संख्या 
असम रे ८५,०६२ ९०,४२३,७०७ 
आन्श्रप्रदेश कर डे १,०५,६७७ २३,१२,६०,१३१ 
उड़ीसा ३ न ६०,२५० १,४६,४५, ९४६ 
उत्तरप्रदेश का का १,१३,४२२ | ६,२३२, १५,७४२ 
केरल मर जो १५,००६ १,३५,४९, ११८ 
जम्मू और कश्मीर ... .. #... ८५,८६१ ४०,१०,००० 
पंजाब च कल . ४७,०६२ १,६ १, ३४,८९० 
. पश्चिम बल्भाल ३३,९२७ २,६३, ०२, ३८६ 
. बम्बई १,९०,६६८ ४,८२,६५,२२१ 
बिहार का ६७,०७१ ३,८७,८३,७७८ 
मद्रास 208... "हो ५०,१३८ | २,९९,७४,९३६ 
मध्यप्रदेश कि । १,७१,२५० २,६०,७१,६३७ 
मैसूर कक... 2 ७४,८६१ १,९०, ०१,१९३ 
राजस्थान हल १,३२२, १४८ १,५९,७०,७७४ 
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इन राज्यों के सिवा भारत में छः संघीय क्षेत्र हैं, अर्थात (१) अन्दमान 
तथा निकोबार द्वीप-समूह, (२) दिल्ली, (३) हिमाचल प्रदेश, (४) लछका द्वीप, 
मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीप-समूह, (५) मणिपूर और (६) त्रिपुरा । 


भारत प्रथ्वी का एक छोटा-सा स्वरूप है, जिसका क्षेत्रफल १२,५९,७६५ वर्ग मील 
है। संसार के सबसे अधिक जन-संख्यावाले देशों में इस देश का स्थान दूसरा है। 
१९५१ की जन-गणना के अनुसार, इस देश की कुछ जन-संख्या ३५,६८,७९,२४९ थी, 
जिसमें १८,३३,०८,७३३ पुरुष तथा १७,३५,२२,८३१ ख््रियाँ हैं। औसतन १,००० 
पुरुष पीछे ९४७ स्त्रियां हैं। सबसे उल्लेलनीय बात यह है कि देश की एकत्रित जन-संख्या 
में से १७-३ प्रतिशत छोग शहरों में तथा शेष गाँवों में रहते हैं। इस जन-गणना के 
अनुसार भारत में ५,९१,५१,००१ व्यक्ति साक्षर थे, जिनमें ४,५६,०१,१८४ पुरुष 
तथा १,३६,४९,८१७ महिलाएँ थीं; अर्थात्‌ सम्पूण देश की साक्षरता थी : १६-६१ 
प्रतिशत --- २४:८७ (पुरुष) तथा ७-८७ (स्त्रियां) । 


भारत में विभिन्न रूप-रद्धोंवाले तथा अनेक माषा-भाषी छोग रहते हैं। १९५१की 
म्ठमशुमारी के अनुसार देश में कुछ ८४५ भाषाएँ. अथवा बोलियां बोली जाती हैं, 
जिनमें ७०२ भारतीय भाषाएँ अथवा बोलियों हैं। इनमें से प्रत्येक के माषियों की 
संख्या एक छाख से कम है, तथा ६३ गैर भारतीय भाषाएँ हैं | ९१ प्रतिशत जनता 
संविधान में उल्लेिखित १४ भाषाओं में से किसी-न-किसी एक भाषा को बोछती है। 


शिक्षा-प्रशासन 
पूर्व-8 पका 

सन्‌ १८५५ ई० तक इस देश में शिक्षा-प्रशासन सुब्यवस्थित न था । बुड के 
घोषणा-पत्र की सिफ़ारिशों के कारण, प्रत्येक प्रान्त में शिक्षा-विभाग कायम हुए। 
इसके साथ-साथ समूचे देश की शिक्षा-नीति भारत सरकार. निरूपित करने लगी ।+ 
पर केन्द्र में शिक्षा शासन के लिए. कोई राजकीय विभाग स्थापित न हुआ | कुछ 
काल तक शिक्षा की व्यवस्था गह-विभाग की शिक्षा-शाखा करती रही, पर भारत सरकार 
अनुभव कर रही थी कि .पूरे देश की शिक्षा के सम्बन्ध में परामशे देने के लिए एक 
अफसर की आवश्यकता है। इस अभाव की पूर्ति छा कजेन ने की । सन्‌ १९०१ 
/ै० में उन्होंने पूरे देश के लिए, प्रधान शिक्षा-संचालक ( डाइरेक्टर जनररू ऑफ़ 
एजुकेशन ) पद्‌ की सृष्टि णह-विभाग के मातहत की | 
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नो वर्षों तक इसी प्रकार ही काम चलता रहा | सन्‌ १९१० ई० में बाइसराय की 
कार्य-कारिणी समिति के सदस्यों की संख्या एक और बढ़ा दी गयी। इस सदस्य को 
शिक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गयी, पर प्रधान शिक्षा-संचालक का पद उठा दिया गया। 
पँच वर्ष बाद एज्यूकेशन कमिक्षर नामक एक नये अफसर की नियुक्ति हुई। 
उसका काम वही रहा जो प्रधान शिक्षा-संचालक का था । इसी साछ शिक्षा- 
सूचना-कार्योलय ( ब्यूरो ऑफ एज्यूकेशन ) भी खोला गया। भारत सरकार की वार्षिक 
तथा पंचवार्षिक रिपोर्ण को प्रकाशित करने के अतिरिक्त, यह दफ्तर शिक्षा-सम्बन्धी 
अनेक साहित्य निकाछता रहता था। संन्‌ १९०२-१८ की अवधि मे केन्द्रीय सरकार ने 
विश्वविद्यालयों तथा प्रान्तीय सरकारों को काफी रुपये अनुदान में दिये | 


भारत सरकार के सन्‌ १९१९ के कायदे के अनुसार, शिक्षा की जिम्मेवारी केन्द्रीय 
सरकार के हाथ से निकल कर प्रान्तीय सरकार के हाथ आ गयी। पर इस प्रान्तीय 
सशासन के कारण प्रान्तीय सरकारों का भारंत सरकार से एकलन होने के सिवा, 
आपसी प्रथकरण मी हुआ | इस प्रथकवादी नीति के फलछ-स्वरूप पैसा तथा परिश्रम 
बहुत कुछ व्यर्थ जाने छगा। कारण, न प्रान्तीय सरकारें आपस के कार्ये-कलापों का 
लाभ उठा सकती थीं और न केन्द्रीय सरकार पूरे देश के लिए, कोई शिक्षा-नीति 
निधोरित कर सकती थी। (इस प्रकार सभी अनुभव करने छगे कि सम्पूर्ण देश की 
शिक्षा-नीति में एकसूत्रता छाने के लिए. एक प्रतिष्ठान की आवश्यकता है। इसके 
अतिरिक्त केन्द्रीय अनुदान बन्द हो गया। फलू-स्वरूप, शिक्षा की नवीन योजनाएँ 
शिथिल पड़ने लगीं | 


, .इस कारण सन्‌ १९२१ ई० में केन्द्रीय शिक्षा-सलाहकार-मण्डल ( सेंद्रछ . 
एडवाइजरी बोड ऑफ एज्यूकेशन ) की स्थापना हुईं । पर केवल दो वर्ष बाद, इस 
मण्डल का खात्मा हुआ। कारण, सरकार के पास पैसा न था। इस मितब्ययता के 
फल-स्वरूप शिक्षा-सूचना-कायालय भी उठा दिया गया, तथा शिक्षा विभाग अन्य सरकारी 
मुहकमों अर्थात्‌ स्वास्थ्य, राज्य-कर और कृषि के साथ जोड़ दिया गया। आर्थिक स्थिति 
सुधरने पर तथा हार्टंग समिति की सिफ़रिशों के कारण, सन्‌ १९३५ ई० में केन्द्रीय 
शिक्षा-सल्लाहकार-मण्डल तथा इसके दो साल बाद शिक्षा-सूचना-कार्योल्य पुनः 
स्थापित हुए । 


सन्‌ १९४५ ई० में, भारत सरकार ने अपना एक स्वतंत्र शिक्षा-विभाग खोला | 
दो वे बाद यह विभाग मन्त्रालय में बढ़ा दिया गया | सन्‌ १९५७ में इस मन्त्राह्य को 
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वैज्ञानिक शोध का कार्य सॉपा गया और इसका नाम पड़ा ' शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध 
मन्त्राल्य /। लेकिन एक वर्ष बाद, यह मन्त्राछ्य दो भागों में विभक्त हुआ: 
(१) शिक्षा ओर (२) वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति । 


यह हमारे देश के शिक्षा-शासन के विकास की रूप-रेखा हुई इस शासन की 
बागडोर तीन स्वतन्त्र अधिकारियों के अधीन है : (१) केन्द्रीय सरकार, (२) राज्य 
: सरकार और (३) स्वायत् शासन | इनके कार्यकल्पों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया 
जाता है। 


केन्द्रीय सरकार क्‍ क्‍ 
शिक्षा-मन्त्राऊय.--शिक्षा-मन्त्राठ्य, शिक्षा-मन्त्री की अधीनता में है। 
सन्‌ १९५८ तक शिक्षा-मन्त्री मन्त्री-मण्डल के सदस्य रहे, पर अब वे केवल राज्य-मन्त्री 
ही हैं। मन्त्राल्य के मुख्य दो कर्तव्य हैं: (१) देश की शिक्षा-नीति संयोजित 
करना ओर (२) यथा सम्भव मिन्न-मिन्र राज्यों की शिक्षा-प्रणाठी में एकरूपता रखना । 


मन्त्राठ्य के सब से प्रधान कमचारी शिक्षा-परामश-दाता ( एज्युकेशन 
एडवाइजर ) होते हैं। ये भारत सरकार के शिक्षा-मन्त्राठल्य के सचिव का काम करते हैं, 
तथापि इनकी सबसे बड़ी जवाबदारी यह है कि ये शिक्षा-मन्त्री को पूरे देश की 
शिक्षा-नीति तथा शासन के विषय में उचित परामश दें। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय 
. निम्नलिखित आठ संविभागों में विभक्त है : 


(१) प्रारम्मिक तथा बुनियादी शिक्षण, 
(२) माध्यमिक शिक्षा, द 
(३) उच्च शिक्षा तथा यूनेस्को, 

(४) हिन्दी, क्‍ 
(५) सामाजिक शिक्षा तथा समाज-कल्याण, 
(६) व्यायाम तथा मनोरञ्षन, 

(७) छात्र-बृत्ति तथा 

(८) प्रशासन ।* द 
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भारतीय शिक्षा के इतिहास की रूप-रेखा ३१ 


शिक्षा-मन्त्राठ्य को कई सलाहकारी या परिनियत परिषद सहायता पहुँचाती हैं । 
मुख्य परिषद ये हैं: (१) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल (केशिघसम), (२) विश्व- 
विद्यालय अनुदान आयोग (युनिवर्सियी आण्ट्स कमीशन), (३) अखिल भारतीय 
माध्यमिक शिक्षा-परिषद (आल इंडिया काउन्सिक ऑफ सेकण्डरी एज्यूकेशन), (४) 
अखिल भारतीय प्रारम्मिक शिक्षा परिषद (आल इंडिया काउन्सिक ऑफ्‌ एलीमेण्टरी 
एज्यूकेशन), (५) ग्रामीण उच्चतर शिक्षा समिति (नेशनछ काउन्सिल ऑफू रूरल 
हायर एज्यूकेशन), (६) राष्ट्रीय स्री-शिक्षा-परिषद (नेशनल काउन्सिल ऑफ बुमेन्स 
एज्यूकेशन), (७) केन्द्रीय समाज-सेवा-मण्डल (सेन्ट्ठ सोशियछ वेल्फेयर बोड), 
इत्यादि। इस अध्याय में केवल 'केशिसम! की आछोचना की जायेगी । अन्य परिषदों 
के विषय में अगले अध्यायों के यथायोग्य अंशों में लिखा जायगा | 


केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राल्य के कार्यों का प्रधान साधन 'केशिसम? है। इसकी स्थापना 
सन्‌ १९२१ ई० में हुई थी। इसका संविधान इस प्रकार है: 

(१) भारत-सरकार के शिक्षा-मन्त्री (सभापति), 

(२) भारत-सरकार के शिक्षा-परामश-दाता (सदस्य), 

(३) भारत सरकार द्वारा मनोनीत पंद्रह सदस्य, जिनमें से पॉच सदस्य 


महिला हों क्‍ क्‍ 
. (४) संसद द्वारा निवाचित पॉच सदस्य -- दो राज्य-सभा-द्वारा तथा तीन 
लोक-समा-द्वारा, 
(५) अन्तर्विद्यालय-मण्डल (इण्टर युनिवर्सिटी बोड) द्वारा निर्वाचित दो सदस्य 
(६) अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा-परिषद्‌ (आल इंडिया काउन्सिल ऑफ 
टेकनिकल एज्यूकेशन) द्वार मनोनीत दो सदस्य 


(७) प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि, जो कि शिक्षा-मन्त्री हो। उसकी 
अनुपस्थिति में, उसका मनोनीत व्यक्ति किसी भी बैठक में भाग ले 
सकता है ओर 


(८) मण्डल का सचिव -- (जिसे भारत सरकार नियुक्त करती है) । 


गैर युरकारी सदस्यों का कार्य-काल तीन वर्ष रहता है। मण्डछ की बैठक प्रतिवर्ष 
एक बार होती है, जिसमें सम्पूण देश से सम्बन्धित शिक्षा-विषयक प्रदनों पर विचार 
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किया जाता है | मण्डल की कई स्थायी समितियाँ भी हैं, ओर समय समय पर मण्डल 
शिक्षा के विशिष्ट विषयों पर रिपोर्ट प्रकाशित करता रहता है। हे की बात है कि 
आरम्भ से ही मण्डल का कार्य प्रशंसनीय रहा है। मण्डल की सिफ़ारिशों को क्रियान्वित 
करने के लिए राज्य सरकारें बाध्य नहीं हैं। कारण, शिक्षा एक राज्यीय विषय है। 
राज्य सरकारें मण्डल की सिफ़ारिशों को ठुकरा सकती हैं, बदल सकती हैं या अपना 
सकती है। इस कारण, मण्डल की चेष्टाएँ कभी-कभी व्यर्थ भी जाती हैं । 

मण्डल से संल्झ शिक्षा-सचना कार्योछय तथा एक सवोज्भपूर्ण पुस्तकालय है। 
शिक्षा-सूचना-कार्याल्य का काम है देश-विदेश के शिक्षा-विषयक समाचारों का संग्रह 
करना तथा शिक्षा-सम्बन्धी रिपोर्ट प्रकाशित करना | पुस्तकालय तो देश-विदेश के 
शिक्षा-साहित्य का भण्डार ही है । 

यद्यपि शिक्षा के सम्बन्ध में भारत-सरकार राज्यों की कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं 
कर सकती है, तथापि उसका स्थान शिक्षा-क्षेत्र में महत्व-पूणे है। प्रथमतः, पूरे देश की 
शिक्षा-नीति में समानता लाने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर ही है। 'केशिसमः 
तथा राज्य के शिक्षा-मन्त्रियों की बैठकों में, पूरे देश के शिक्षा-विषयक प्रश्नों पर विचार- 
विनिमय हुआ करता है। शिक्षा के पेंचीदे प्रश्नों को सुलझाने के लिए. मारत-सरकार 
समितियाँ तथा आयोग नियुक्त करती है, रिपोर्ट प्रकाशित करती है तथा वित्तीय 
मामलों पर सोच-विचार करती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार विशेषज्ञ तथा प्रकाशक 
का कार्य करती है | द्वितीयतः, यह अन्य देशों के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क तथा संयुक्त 
राष्ट्र संघीय शिक्षा, 'विज्ञान एवं संस्क्ृति-संगठन' ( यूनेस्को ) जैसे अन्तर्राष्ट्रीय सगठनों 
के साथ सम्पर्क स्थापित करती है | इसके सिवा, केन्द्रीय सरकार का काम है इस देश के 
छात्रों को विदेश की शिक्षा-संस्थाओं में प्रविष्ट कगना तथा उनकी देख-भाल करना । 
इस कार्य के लिए. भारत-सरकार के लूंदन, वाशिंगटन, बान तथा नैरोबी में दफ्तर हैं। 
तृतीयतः, संघीय क्षेत्र की शिक्षा की जिम्मेबारी भारतीय सरकार पर है तथा केन्द्रीय 
विश्वविद्यालयों (दिल्ली, अलीगढ़, बनारस ओर विश्व-मारती ) की देख-रेख इसे ही 
करनी पड़ती है| चतुर्थतः, भारत के अठारह पब्लिक स्कूल शिक्षा-मन्त्राल्य के प्रशासन 
में हैं। पदञ्ममतः, अनेक अखिल भारतीय शिक्षा-संस्थाएँ खय॑ मारत-सरकार-द्वारा सञ्बालित 
है, जैसे : दिल्ली सेन्ट्रल इंस्टीय्यूट ऑफ एज्यूकेशन, देहरादून सेंट्रल ब्रेल प्रेस, दिल्ली 
नेशनल ईंन्स्टीय्यूट ऑफ बेसिक एज़्यूकेशन, इत्यादि | षष्ठतः, केन्द्रीय सरकार अनेक 
शिक्षा-योजनाओं के लिए राज्यों तथा गैरसरकारी संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती 
है, बशतें कि ये योजनाएँ, केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता-प्राप्त होवें । 
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वेशानिक अनुसन्धान ओर संस्क्ृति भन्त्राछूय.--इस मन्त्राह्य 
के सबसे प्रमुख व्यक्ति एक राज-मन्त्री हैं, जिनकी सहायता एक उप-मन्त्री 
करते हैं। इस मन्त्राल्य की स्थापना हाल ही में हुई है। इस मन्त्राछ्य के मुख्य 
कार्य ये हैं: (१) वैज्ञानिक शोध तथा भूमीक्षण, (२) सांस्कृतिक कार्यकछाप तथा 
(३) प्राविधिक शिक्षा | कलकत्ता, बम्बई, मद्रास तथा कानपुर में इस मन्त्राल्य के 
क्षेत्रीय कायोलय हैं। राष्ट्रीय प्रयोगशाल्यएं, जूछोजिकलछ सर्वे ऑफ्‌ इंडिया, बोटेनिकल 
सर्वे ऑफ इंडिया, जेओडोटिक सर्वे ऑफ इंडिया-इसीके प्रशासन में हैं | यह मन्त्राल्य 
अनेक शिक्षा-संस्थाएँ मी चलाता है, जैसे : दिल्ली पोलीटेकनिक, खड़गपुर-स्थित 
प्रौद्योगिकी संस्था, घानवाद-स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माईन्स एण्ड एप्लाईड ज्योलोजी, 
इत्यादि | वैज्ञानिक तथा प्राविधिक गवेषणा के प्रोत्साइन के लिए, मन्त्राढ्य अनेक 
संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों को आ्थिक सहायता भी देता है। अखिल भारतीय 
प्राविधिक शिक्षा-परिषद मन्त्राल्य को ग्राविधिक शिक्षा के सम्बन्ध में परामश देता है ।| 


राज्य सरकार 


यह पहले ही बताया जा चुका है कि, शिक्षा एक राज्यीय विषय है| केन्द्रीय 
सरकार राज्यीय शिक्षा-नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। केवल दो विषयों 
की बाबत, केन्द्रीय सरकार की सम्पूर्ण जिम्मेबारी है। ये हैं विश्वविद्यालय अनुदान 
आयोग के माध्यम से विभिन्न उच्च शिक्षा निकायों के बीच समन्वय स्थापित करना और 
उच्चतर शिक्षा, शोध, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा का स्तर निधोरित करना। ये 
जटिल तथा व्यय-साध्य विषय पूरे देश से सम्बन्धित हैं, इसलिए, हमारे संविधान ने 
इनकी जिम्मेवारी राज्यों पर छादना हितकारी नहीं समझा । और यह ठीक भी है। 
इनके सिवा, राज्य-सरकारों पर एक ओर प्रतित्रन्ध है। जिन-जिन योजनाओं के लिए, 
राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से आधिक सहायता लेती हैं, उन योजनाओं को चलाने 
के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकार के द्वारा प्रदर्शित पथ का अनुसरण करना पड़ता है । 
इन रुकावटों के सिवा, राज्यों को शिक्षा के सम्बन्ध में पूण स्वायत्तता है । 

राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति-द्वारा पाँच वर्षों के लिए नियुक्त किया 
जाता है। उसके कार्य-संचालन में सहायता तथा परामश देने की दृष्टि से मुख्य मम्त्री के 
नेतृत्व में एक मन्त्रि-परिषद की व्यवस्था की गयी है। मन्त्रियों को अलग-अलग शासन- 
विभाग सॉंप दिये जाते हैं, जिनकी जिम्मेवारी पूरे मन्त्रि-परिषद पर होती है। वह 
सामूहिक रूप से. राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। शिक्षा-मन्त्री के 


न देखिए आठवां अध्याय ! 
(५ है 


३४ भारत में शिक्षा 


मरातहत शिक्षा-विभाग रहता है | पूरे राज्य की शिक्षा-नीति का निर्देशन वे ही करते हैं । 
उनकी सहायता के लिए दो प्रधान अफसर रहते हैं : शिक्षा-सचिव तथा शिक्षा-संचालक 
(डाइरेक्टर ऑफ एज्यूकेशन) । सचिव शिक्षा-विभाग के सारे कागज़ात शिक्षा-मन्त्री के 
सामने पेश करते हैं तथा सरकार की ओर से हुक्म निकालते हैं | बहुधा सचिव शासकीय 
अफ़तर ही होता है, ओर उसे शिक्षा-विभाग का अधिक अनुभव नहीं रहता है । 


शिक्षा-विभाग का असली काम डाइरेक्टर चलाते हैं, जो सदा इस विभाग के 
एक अनुभवी व्यक्ति होते हैं। शिक्षा-सम्बन्धी पेचीदे प्रश्नों पर ये ही शिक्षा-मन्त्री को 
सलाह देते हैं । डाइरेक्टर की सहायता के लिए, सदर दफ्तर में कई उपसंचालक (डिप्टी 
या असिस्टेण्ट डाइरेक्टर) रहते हैं। राज्य विभागों में बाद दिया जाता है, और विभाग 
जिलों में । प्रत्येक विभाग एक क्षेत्रीय डिप्टी डाइरेक्टर या सुपरिण्टेडेण्ट अथवा 
इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के प्रशासन में रहता है। यह प्रबंध प्रत्येक राज्य की शासन- 
पद्धति पर निर्भर होता है। कई राज्यों में मध्यवर्ती शासक रखने की प्रथा उठा दी 
गयी है । इन राज्यों में डाइरेक्टर से परवर्ती अफ़सर जिला शाल्ा-निरीक्षक ( डिस्ट्रिक्ट 
एज्यूकेशन इन्स्पेक्टर ) होता है। प्रत्येक राज्य ताछका या तहसीलों में बॉट दिया जाता 
है जो कि एक डिप्टी इन्स्पेकक्टर के मातहत रहता है। इन सब अफसरों के काम की 
निगरानी शिक्षा-विभाग के डाइरेक्टर करते हैं । 

यों तो पूरे राज्य की शिक्षा की जिम्मेवारी शिक्षा-मन्त्री पर रहती है, पर कुछ 
विशेष शिक्षा-संस्थाएँ, अन्य मंत्रियों के प्रशासन में रहती हैं, जैसे : ऋृषि-विद्यालय, 
टैकनीकी स्कूल तथा काऊेज, समाज-शिक्षा-केनद््र, आदि | हमें यह न सोचना चाहिए 
कि शिक्षा-विमाग अपना पूरा काये स्वयं चलाता है। उसे अन्य व्यवस्थापकों की 
सहकारिता की भी आवश्यता पड़ती है, जैसे : उच्च शिक्षा-विश्वविद्याल्यों के जरिये, 
प्राथमिक शिक्षा-स्थानीय बोर्डो से मिल्जुछ कर, माध्यमिक शिक्षा-माध्यमिक शिक्षा- 
मण्डलों के सहयोग से। इस प्रथकीकरण नीति के कारण, कभी-कभी शिक्षा को 
क्षति पहुँचती है | शिक्षा-प्रशासन के समक्ष यह एक गुरुत्व-पूर्ण प्रश्न है । 
स्वायत्त शासन 

. स्वायत्त शासन की नींव सन्‌ १८६१ ई० में पड़ी। इस वर्ष कलकत्ता, मद्रास 

और बम्बई शहरों का इन्तजाम करने के लिए प्रजा-द्वारा निवोचित सभाओं की स्थापना 
हुईं। इसके बाद सन्‌ १८८२ ई० में छाडे रिपन ने एक नियम बनवाया, जिसके 
अनुसार भारतवर्ष के शहरों, कस्बों और जिलों का प्रभन्‍्ध करने के लिए. ,नगरपालिका 
समितियाँ तथा जिला-म्रण्डल स्थापित हुए। आज स्थानीय निकाय मोटे तौर पर दो 


शिक्षा-व्यवस्था । ३५ 

शा 
प्रकार के हैं: शहरी तथा ग्रामीण | बडे बड़े नगरों के निकायों को “निगम! और मध्यम 
तथा छोटे नगरों के निकायों को “ नगरपालिका समिति ” कहा जाता है। ग्रामीण 
क्षेत्रों की देख-माल जिला-मण्डल अथवा ताहुका-मण्डल ( जनपद सभा ) तथा ग्राम- 
पंचायतें करती हैं । 


सरकार ने कई कायदे-कानूनों तथा प्रस्तावों द्वारा स्थानीय निकायों को शिक्षा- 
विषयक अनेक अधिकार दिये हैं। माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने स्पष्ट घोषणा की कि 
८ शासन की ओर से जिलों, शहरों एवं कस्तरों का शासन उनके निवासियों को मिल 
जाय ओर वे उनका प्रबन्ध-सभाएं बनाकर इच्छानुकूल कार्य करें | ” इस विषय में बाहरी 
हस्तक्षेप वाउ्छनीय नहीं है | इस घोषणा का फल यह हुआ कि प्रान्तीय विधान समाओं 
ने धीरे-धीरे स्थानीय निकायों की क्षमता बढ़ा दी। आज सभी राज्यों में प्राथमिक 
शिक्षा का शासन स्थानीय निकाय ही करते हैं। वे स्वतः स्कूल खोलते हैं, गरसरकारी 
स्कूलों को मंजूर करते हैं तथा उन्हें ग्राण्य देते हैं| शिक्षा का प्रतनन्ध करने के लिए. 
वे अपने स्कूल-बोर्ड स्थापित करते हैं तथा स्कूलों की देखरेख के लिए निरीक्षक नियुक्त 
करते हैं। प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए, वें अपनी योजानाएँ भी चला सकते हैं। 


शिक्षा-संस्थाओं का वर्गीकरण 


भारत की शिक्षा-संस्थाएँ दो श्रेणियों मं विभाजित की जा सकती हैं; (१) स्वीकृत 
तथा (२) अखीकृत । पहले वर्ग की संस्थाएँ किसी शिक्षा-विभाग, विश्वविद्यालय या 
हाईस्कूल बोड द्वारा प्रस्कीक्षत होते हैं । इनके द्वारा अनुमोदित संस्थाओं को पाज्य-क्रम 
तथा पाख्य-पुस्तकों को चलाना पड़ता है, ओर उन्हें अपने विद्यार्थियों को सरकारी 
या विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में त्रिठाने का हक़ रहता हैं। समय-समय पर इन 
संस्थाओं का निरीक्षण मी होता है । इस कारण, इन्हें सदैव चोकन्ना रहना पढ़ता है | 
ऐसे स्कूछ और कालेजों को छोड़कर शेष संस्थाएँ अस्वीकृत होती हैं। बहुधा ये देशी 
विद्याल्य होते हैं, जिनमें संस्कृत, फारसी, कुरान, आयुर्वेद या यूनानी चिकित्सा का 
ज्ञान दिया जाता है। हमारे देश में कुछ ऐसे स्कूल भी खुल गये हैं, जो परीक्षाओं में 
असफल छात्रों को फिर से परीक्षाओं में प्राईवेट बिठाने के लिए. तैयार करते हैं । 
परमेश्वर देश को ऐसी .अनर्थैकारी संस्थाओं से बचावें | 


स्वीकृत संस्थाएँ, भी दो प्रकार की हैं--सरकारी तथा स्वसंचालित | पहले वर्ग की 
संस्थाएँ राजकीय या स्थानीय निकायों-द्वारा परिवालित होती हैं। स्वसंचालित संस्थाओं 
को या तो कोई व्यक्ति अकेला ही चलाता है या कोई शिक्षा-मण्डल चलाता है। इन 


३२६ भारत मे शिक्षा 


संस्थाओं को भी हम दो भागों में बॉट सकते हैं; (१) सहायता-प्राप्त अथोत्‌ जिन्हें 
सरकार या और स्थानीय निकायों से ग्राण्ट मिलती है, और (२) स्वाश्रित, जिन्हें 
अनुदान प्राप्त नहीं होता । ऐसी संखाओं को अधिकतर फीस, चन्दा *या दान पर ही 
निभर रहना पड़ता है । 


१९५५-५६ में सख्रीकृत संस्थाओं की सख्या ३,६६,६४१ थी : राजकीय 
८७,६०१ , डिस्ट्रिकट बोर्ड १,४२,९८० , म्युनिसिपल बोर्ड १०,४९७ , स्वसंचालित 
१,१४,२०४ (सहायता-प्रास) और ११,३५९ (स्वाश्रित) | इसी वर्ष सम्पूर्ण देश में 
४,८०६ अस्वीकृत संस्थाएँ थीं। ( 


शिक्षा की सीढी 


शिक्षा की पहली सीढ़ी पर पूर्व-प्राथमिक स्कूल हैं, जहाँ ३ से ६ वर्ष की 
आयु के बच्चे पढ़ते हैं । ऐसे स्कूछों की संख्या देश में बहुत ही कम है । इनके बाद 
प्राथमिक स्कूलों ओर अवर बुनियादी स्कूलों का नम्बर आता है, जहाँ ६ से ११ वर्ष की 
आयु के बच्चे पढ़ते हैं। इनके बाद के माध्यमिक स्कूल दो प्रकार के होते हैं-- 
(१) मिडिल - अवर हाई स्कूल या प्रवर बुनियादी स्कूल, जिनमें ११ से १४ वर्ष तक 
की आयु के बच्चे विद्याध्ययन करते हैं ओर (२) हाईस्कूल, जिनमें ११ से १६ वर्ष की 
आयु के बच्चे शिक्षा पाते. हैं। परन्तु कई राज्यों में उच्चतर माध्यमिक स्कूल मी हैं, 
जहाँ ११ से १७ या १८ वर्ष की आयु के बालक शिक्षा पाते हैं | 


हाईस्कूल के बाद इण्टरमीडिएट कालेजों या डिग्री काछेजों की इण्टरमीडिएट 
कक्षाओं का नम्बर आता है। यहाँ दो वर्ष शिक्षा मिकती है। इण्टरमीडिएट परीक्षा में 
सफलीभूत होने के बाद विद्यार्थी को दो वर्ष का समय प्रथम डिग्री पाने के लिए. 
लगता है | जो विद्यार्थी उच्चतर माध्यमिक स्कूल से उत्ती्ण होते हैं, उन्हें 
इण्टरमीडिएट नहीं पढ़नी पड़ती है। वे सीधे तीन-वर्षीय डिग्री पाठ्य-क्रम में भरती 
होते हैं । 
' स्नातक होने के बाद, विद्यार्थी को उत्तर-स्नातक डिग्री प्राप्त करने के लिए दो 
वर्ष छगते हैं। आजकल विश्वविद्यालयों, अनुसन्धान-संस्थाओं' तथा कई कालिजों में 


शोध का विशेष बन्दोबस्त है। यहाँ विद्यार्थीगण उत्तर-स्नातक स्तर के अनुसन्धान कार्यों 
में दिलचस्पी ले सकते हैं । न ऐै 
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३८ भारत में शिक्षा 


व्यवसाय-सम्बन्धी शिक्षा नाना प्रकार की होती है, जैसे : अर्थ-बाणिज्य, कृषि, 
शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, विधि (कानूम), चिकित्सा, वन-विंद्या, दृत्य, चित्रकला, आदि। 
कालेजों में तो विद्यार्थी इण्टरमीडिएट या पूर्व-व्यावसायिक (परी-प्रफेशनल ) परीक्षा 
उत्तीर्ण होकर ही प्रविष्ट होते हैं, पर स्कूल तथा पालछीठेकनीक में प्रवेश पाने के लिए 
मैटिक सर्टीफिकेट यथेष्ट होता है। अशक्त एवं अन्य विकलाड्ग बच्चों के लिए विशेष 
स्कूल हैं | इसी प्रकार ग्रौढ़ों के लिए. भी अलग स्कूल हैं । 


यह तो हुआ हमारे देश की शिक्षा-पद्धति का साधारण विवरण। आजकल पद्धति 
में बहुत कुछ फेरफार हो रहे हैं। इनके सिवा प्रत्येक राज्य की कुछ-न-कुछ अपनी 
शैक्षणिक विशिष्टताएँ हैं, जिससे समूचे देश की शिक्षा-पद्धति एक समान नहीं है । 


शिक्षा-व्यय 


शिक्षा-व्यय दो प्रकार का होता है--प्रत्यक्ष ( डाइरेक्ट ) और परोक्ष (इन- 
डाइरेक्ट ) | प्रत्यक्ष व्यय में जो खर्च शामिल हैं, वे ये हैं: अध्यापकों, कर्मचारियों 
आदि के वेतन, भत्ते, पेंशन, अंश-दान, साज-सामान और उपयोग में आनेवाली 
बस्तुएँ, छेखन-सामग्री, इमारतों की मरम्मत, किराया, परीक्षाओं आदि का आवर्ती प्रसार। 
परोक्ष व्यय में ये खर्च शामिल हैं : छात्रावास और छात्र-बृत्तियों का खर्च, इमारतों और 
साज-सामान का खर्च, निर्देशन एवं निरीक्षण का खर्च और इस प्रकार के विविध खर्च 
जो किसी एक संस्था या एक प्रकार की संस्थाओं में नहीं बादे जा सकते । 


पिछले कुछ वर्षों से शिक्षा-व्यय बढ़ गया है, ओर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा 
है। ३१ मार्च, १९४८ को पूरे देश का कुछ शिक्षा-व्यय केवल ५५-१ करोड़ रुपया था| 
यह खर्च १९५६ ई० में १८९०४ करोड़ रुपया हुआ | अर्थात्‌ शिक्षा-खर्च तीन गुने से 
अधिक बढ़ गया है। इतना होते हुए भी इस रक्म से पूरे देश की शिक्षा की 
आवश्यकताएँ, पूरी नहीं हो सकती हैं| एक सरकारी रिपोर्ट का कहना है: 


शिक्षा-व्यय में यह वृद्धि अवश्य सराहनीय है; पर पूरे देश की 
शिक्षा की आवश्यताओं को पूरा करने के लिए, ४०० करोड़ रुपयों की 
आवश्यकता है। इस रक़म से यह मी पता चलता है कि हमें अभी कितना 
काम करना है || 


त+ शाधांड0ए ० एदच्र०ग00, 7७७ शि8व78 ता 202४१०१४ 9०) 0४888 
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जयन्ती के अवसर पर, गान्चीजी के सभापतित्व में इस देश के शिक्षा-शार्त्रियों 
का एक सम्मेलन आमन्त्रित हुआ | इसमें गान्धीजी ने अपनी नवीन शिक्षा-योजना 
उपस्थित करते हुए! कह्य कि वतमान शिक्षा न तो किसी प्रकार की जीवन-बूत्ति के लिए 
मार्ग प्रदर्शित करती है और न उसमें किसी प्रकार के उत्पादनशील कोर्य की क्षमता 
ही है | उक्त सम्मेलन में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित हुए: 


इस सम्मेलन की राय में, देश के सब्‌ बच्चों के लिए ित व 


की ते ओर लाजिमी तालीम होना चाहिए, | 
.' तालीम का जरिया 'ईीत-माषा होना चाहिए । 


३, यह सम्मेलन महात्मा गान्ची की इस तजवीज की ताईद करता 
है कि तमाम मुद्दत में शिक्षा का मध्य बिन्दु किसी किस्म की दस्तकारी.. ' 
होना चाहिए, जिससे कुछ मुनाफा हो सके और बच्चों में जो कुछ अच्छे 
गुण पैदा करने हैं और उनको जो शिक्षा-दीक्षा देनी है वह जहाँ तक हो सके 
किसी केन्द्रीय दस्तकारी से सम्बन्ध रखती हो और जिस दस्तकारी का चुनाव 
बच्चों के माहोल का लिहाज रखकर किया जाय | 


सम्मेलन आशा करता है कि इस तरीके से धीरे- वीरे(प्पापको) 
की धटस्थाह हू का खर्च निकल आवेगा | | 


नयी तालीम की अहिंसक योजना,--सम्मेलन ने फिर दिल्ली के 

जामिया मिलिया के प्राचाय डाक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमिटी मुकरेर 

की | उस- समिति की रिपोर्ट २ दिसम्बर, १९३७ में निकली | १९३८ की हरिपुरा 

कांग्रेस ने इस रिपोर्ट की सिफ़ारिशों को मंजूर किया ओर वधों के पास सेवाग्राम में 

हिन्दुस्तानी .तालीमी संघ स्थापित किया । इस संघ का उद्घाटन करते हुए गान्धीजी ने 
कहा : 

यह योजना पूरों तरह से भारतीय योजना है। इसके आदशे का 

जन्म सेगॉव में हुआ है । असली हिन्हुस्तान तो सात छाख गाँबों में बसता 

है, जो सेगाँव से भी बहुत हीन दशा में हैं। में चाहता हूँ कि आप लोग 

इन गाँवों से निरक्षरता दूर मगा दें, तथा सत्य और अहिंसा के द्वारा 

«राज्य प्राप्त करने का सन्देश गाँवों में पहुँचावें। यह जिम्मेबारो आपके 


| तदेव, 30-१०-०१९३७ | 
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ऊपर है |... ... «यदि यह योजना असफल हुईं तो इसके लिए अध्यापक 
दोषी ठहराये जाबेंगे। दस्तकारी के जरिये, भूमिति, इतिहास, भूगोल और 
गणित की शिक्षा दी जायगी और छात्रों के शारीरिक श्रम से स्कूल का खर्च 
निकालने का प्रयक्ष किया जायगा |... ... ... पाश्चात्य जगत घिनाशिनी 
शिक्षा दे रहा है। हमें अहिंसा के जरियि स्वनात्मक शिक्षा देनी है। 


जाकिर हुसेन रिपोर्ट की रूप-रेखा--अब हमें यह देखना है कि जाकिर 
हुसैन रिपोर्ट की शिक्षा-योजना की रूप-रेखा क्‍या है। यह निम्न-लिखित रूप में प्रस्तुत 
की गयी थी: (१) सम्पूर्ण ज्ञान का मध्य-बिन्दु एक केन्द्रीय दस्तकारी है। तमाम 
पढ़ाई इस केन्द्रीय दस्तकारी द्वारा दी जाती है। (२) योजना स्वावलूम्बी है। इस 
स्वावलम्बन के दो रूप हैं। प्रथमतः, योजना विद्यार्थियों को अपने भावी जीवन में 
अपने पाँवों पर खड़ा होना सिखाती है। द्वितीयतः, योजना का ध्येय है कि छात्रों के 
परिश्रमार्नित उत्पादन से कम-से-कम शिक्षकों के वेतन का खर्च निकले । (३) हाथ के 
काम पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि कोई भी विद्यार्थी शारीरिक परिश्रम से 
न डरे। (४) योजना अहिसात्मक है, क्‍योंकि बच्चों को मशीन-द्वारा दूसरों की 
रोटी छीनना इसके द्वारा नहीं सिखाया जाता है। (५) तालीम विद्यार्थी के वातावरण 
और स्थानीय परिस्थिति की ओर विशेष लक्ष्य रखती है, जैसे : उसका ग्रह तथा ग्राम, 
गाँव के धन्धे तथा दस्तकारी । (६) योजना प्रत्येक विद्यार्थी को अपने भविष्य जीवन 
में उपयुक्त नागरिक बनाने की कोशिश करती है । 


रिपोर्ट का मुख्य ध्येय था कि इस देश में ७ से १४ वर्ष तक की उम्र के सभी 
ब्रच्चे एवं बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाय, तथा शिक्षा की अवधि सात वर्ष की 
रहे | पाउ्यक्रम का स्तर अंग्रेजी को छोड़कर ,बर्तेमाने मैट्रिक के समान रहे | इन सत्र 
,क्रि्रयों, की शिक्षा एक आधारभूत दस्तकारी के माध्यम से दी जाय । शिक्षण का माध्यम 
मातृ-भाषा रहे, परन्तु राष्ट्रमाषा ( हिंदुस्तानी ) का अध्ययन सभी विद्यार्थियों के लिए 
अनिवार्य रहे । 


'.पाव्यक्रम में निम्नलिखित विषय निर्धारित किये गये : (१) केन्द्रीय दृस्तकारी-- 
कोई भी एक विषय : (अ) कताई और बुनाई, (आ) बढ़ईगिरी, (३) फल और ' 
सब्जी की बागवानी, (ई) कृषि, (उ) चमड़े का काम, (ऊ) अन्य कोई उपयुक्त 
दस्तकारी जो शिक्षा-प्रदहों और जिसके लिए. स्थानिक वातावरण अनुकूछ हो । (२) 


प॑ तदेव, २१ अप्रैल, १९३८ । 


तीसरा अध्याय 
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प्रस्तावना 


आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास में सबसे उल्लेखनीय घटना है ' बुनियादी 
शिक्षा '। इसने इस देश के शिक्षा-क्षेत्र में एक नवीन धारा प्रवाहित कर दी। 
भारत को श्रद्वेय बापू की यह अन्तिम, किन्तु सबसे बहुमूल्य देन है। उन्होंने अनुभव 
किया कि देश में एक नूतन आर्थिक तथा सामाजिक ज़ीवने की सृष्टि की आवश्यकता है 
और यह उपयुक्त शिक्षा-पद्धति के द्वारा ही सम्भव है। गान्धीजी ने तो देश का 
कोना-कोना छान डाछा था, और उन्हें जन-समुदाय की स्थिति का रतक्ती-रत्ती पता था | 
उन्होंने अनुभव किया था कि भारतीय जनता को न तो भरपेट भोजन ही नसीत्र होता है 
ओर न तन भर कपड़ा ही प्राप्त होता है | 


इस क्षार्थिक दरिद्रता से भी हीनतर थी आत्मिक दरिद्रता | देश में सदियों से 
परवशता का बोल्बाला था। यहाँ के अधिवासी तन, मन, विचार, आचार, रहन-सहन, 
खानेन्पान, वेश-भूषा आदि के दासत्व के कुचक्र में इस बुरी तरह फँस रहे थे कि 
उससे उन्हें मुक्ति पाना दुष्कर-सा हो रहा था। अधिक क्या, लोग इस मायामयी 
गुलामी पर मोहित-से हुए उसे अधिकाधिक आत्मसात्‌ करते जा रहे थे। पूज्य गास्बीजी.... 
के ध्यान में यह बात विशेष रूप से खठकी | देश के शिक्षित बगे की आंकांक्षाओं 
तथा गति-विधि को देखते हुए उनके हृदय में वर्तमान शिक्षा के प्रति एक वितृष्णा उत्पन्न 
हुई | जिस जमीन का अन्न-पानी इस वे के शरीर में मिदा था उस वातावरण के 
अनुकूल उसे शिक्षा नहीं मिली थी, जिससे उसे अपनी भारतीय संस्क्षति के प्रति 
(धुणा थी | उसके हाव-माव से पास्चात्य बू आ रही थी, वह परिश्रम से दूर भागता था 
ओर जनता से अपने को कोसों दूर रखना चाहता था | इस कारण समाज के दो ढुकड़े 
हो गये थे | 'एक ओर इने-गिने बुद्धिजीवी थे और दूसरी ओर' करोड़ों श्रमज्ीवी | 
दोनों के बीच भेद की गहरी खाई खुद गयी थी । बुद्धिजीवी श्रम से घबराते थे, ओर 
श्रमजीविर्शी को बुद्धि का लाभ नहीं मिलता था। इस प्रकार दोनों अपनी अपनी जगह 


के 
र्रँ 


डैट 
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पंगु बनकर बैठे थे। ऊँच-नीच, छोटा-बड़ा, मालिक-नोकर ओर हुजूर-मजुर के विचार 
ने सबको इस बुरी तरह पछाड़ रखा था कि छुट्कारे का कोई रास्ता ही नज़र नहीं 
आ रहा था | 

नयी तालछीम का जन्म नये समाज और नवीन मानव की रचना के विचार से 
हुआ था । इस तालीम में गान्धीजी ने. शिक्षा के श्रेष्ठ आदर्शों का समावेश करना 
चाह्य था। वे इस शिक्षा के द्वारा अपनी मातृ-भूमि में वास्तविक शिक्षा का प्रचार 
करना चाहते थे; ऐसी शिक्षा, जो पुस्तकीय न हो, वरन अमभिज्ञता तथा खजनात्मक 
कार्यों पर निभर हो, जो भारतीय संस्कृति के पाये पर खड़ी हो, जिसमें शारीरिक 
परिश्रम के लिए यथेष्ट स्थान हो, जो अमीर-गरीब का भेद मिठावे और जो पूरे देश को 
एक-सूत्र में पिरो देवे। गान्धीजी के सामने एक ओर प्रश्न था --'अर्थ | कारण 
शिक्षा-विस्तार के लिए प्यास द्रव्य अपेक्षित होता है । पर हमारी गरीब एवं पराधीन 
मातृभूमि के लिए इस महत्‌ काये के रिमित्त इतना अधिक धन संग्रह करना सम्भव 
न था। इसलिए गान्धीजी एक ऐसी शिक्षा की कल्पना में थे जों असछी अवश्य हो 
पर खर्चीली न हो । 

गार्धीजी अपनी नवीन शिक्षा विषयक कब्पना में बहुत दिनों से निमझ थे । 
उनकी शिक्षा का आरम्म दक्षिण आाफ़िका के.फिनिकेस काछोनी में अपने परिवार में ही 
ओर टाल्स्ठाय फार्म में हुआ । दक्षिण आफ्रिका में मानव की आत्मा एवं मानवता का 
जो नित्य अपमान हो रहा था, ओर आज भी हो रहा है, उसके विरुद्ध गान्धीजी ने 


'जो अहिंसात्मक आन्दोलन चलाया, वही उनकी शिक्षा के कार्यक्रम का माध्यम रहा । 


इस माध्यम का प्रथम विकास दक्षिण आफ्रिका में करके बापूजी मारत में & - 
यहाँ *सावरमती में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की | सन्‌ १९१७ ई० के चम्प, , 


, सत्याग्रह से छेकर उनकी जन-शिक्षा का कार्यक्रम का प्रारम्म हुआ। यह भारत जेसे 


एक विराट राष्ट्र की समग्र जनता के लिए अहिंसा पर आधारित व्यक्तिगत व सामूहिक 


जीवन की कक थी । आगे जाकर उन्होंने अपनी इस नयी शिक्षा का नाम बुनियादी 
शिक्षा या 'नंयी तालीम! दिया | जुलाई, १९३७ के 'हरिजन' के अंकों में गान्धीजी ने 
राष्ट्र के सामने बुनियादी ताढीम की मूल कल्पना रखी । + 
प्रारम्भिक काये 
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा-समस्मेछन, वर्धा.---२२ और २१३ 
अवदूबर, १९३७ को वधा के पम्लारवाडी'ड्राईस्कूल ( वर्तमान नवभारत विद्यालय ) की 
। हरिजन सेवक, २-७-१९१७ क्‍ । 


शा 
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बुनाई और कताई का साधारण ज्ञान | (३) मातृ-माषा | (४) गणित । (५) समाज- 
शास्त्र (इतिश्युस, भूगोल तथा नागरिंक शास्त्र का समन्वय) । (६) साधारण विज्ञान | 
(७) संगीत और चित्रकला । (८) हिन्दुस्तानी ( ऊर्दू और देवनागरी छिपि-द्वारा) । 


योजना की प्रगति.--जाकिर हुसैन रिपोर्ट के निकलते ही कांग्रेस-प्रदेशों 
अथात्‌ असम, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश तथा संयुक्त प्रदेश में बुनियादी 
शिक्षा का प्रचार जोरों से आरम्म हुआ। स्कूल स्थापित हुए, शिक्षकों तथा शासकीय 
अफ़सरों के लिए प्रशिक्षण और पुनर्सजीवन केन्द्र खोले गये तथा बुनियादी शिक्षा की 
समितियाँ स्थापित हुई । रक्षित राज्यों में कश्मीर ने अच्छा काम किया | कुछ शिक्षा- 
प्रतिष्ठानों ने अपनी निजी बुनियादी शाल्वए७ँ चलायीं । इनमें उल्लेखयोग्य हैं : दिल्ली 
जामिया मिलिया, गुजरात विद्यापीठ, तिक विद्यापीठ, आमश््र जातीय कलाशाला, 
इत्यादि | पर द्वितीय विश्वयुद्ध के आरम्म-होते ही, योजना में शिथिरतता आ गयी | 
तो भी देश की आज़ादी के साथ-साथ बुनियादी शिक्षा में फिर से तेजी आ गयी । 


नयी तालीम पर नये वेचार.--इस अवधि में गान्धीजी ने नयी 
ताढीम को एक नया रूप दिया। १९४२ में जेल से मुक्त होने के बाद, उन्होंने 
प्रोषणा की : 

बन्दी अवस्था में नयी तालीम की शकक्‍्यता पर सोचते-सोचते मेरा 
दिल अखिर हो पड्ा। योजना की कामयाबी देखकर हमें चुप नहीं रहना 
चाहिए | हमें आगे बढ़ना है। हमें बच्चों के घर सुधारने पड़ेंग, हमें उनके 
:मा-बाप को शिक्षा देनी होगी | बुनियादी शिक्षा का ध्येय होना चाहिए--- 
|] आजीवन शिक्षा | 


इस धोपणा के साथ आरम्भ हुई नयी तालीम की दूसरी मजझ्िल | बुनियादी 
शिक्षा का सम्बन्ध अब केबल बच्चों की तालीम में मर्योदित न रहा । इस शिक्षा का 
वृत्त बढ़ाना पड़ा, ताकि इस वृत्त में हर उम्र का दर व्यक्ति शामिल हो सके। जनवरी 
१९४५ को, सेवाग्राम में राष्ट्रीय कार्य-कत्ताओं की एक बेठक हुईं | मदन था बुनियादी 
शिक्षा का सिंदावलोकन तथा भविष्य के लिए एक प्रोग्राम खींचना । अध्यक्षीय भापण 
' देते हुए गान्धीजी ने कहा : 
हमारा जिम्भवारी सात से चोदद वर्ष के बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ 
सप्तात्त नहीं होती। नयी तालीम के कार्य-क्षेत्र के विस्तार की बहुत आवश्यकता 
#दि। यह शिक्षा मानव-जीवन में गर्भाधान से आरम्म होती है ओर मृत्यु 
पर्यन्त चलती रहती हैं | 


डर भारत मे शिक्षा 


गान्धीजी के नवीन निर्देशानुसार बुनियादी शिक्षा को आजीवन शिक्षा बनाने की 
ओर सम्मेलन ने ध्यान दिया । सम्मेलन ने चार समितियां गठित की ओर प्रत्येक को 
जीवन के एक-एक प्रक्रम के अनुकूल सुप्रयोज्य शिक्षा-योजना निधारित करने की 
जिम्मेदारी सौंपी । इन शिक्षा-प्रक्रमों के नाम क्रमश) इस प्रकार हैं: (१) ग्रोढ़ शिक्षा 
(२) पूर्व बुनियादी अर्थात्‌ सात से कम आयु बाले बच्चों की शिक्षा, (३) बुनियादी 
अर्थात्‌ सात से चौदह वर्ष वाले बच्चों की शिक्षा ओर (४) उत्तर बुनियादी शिक्षा, . 


अर्थात्‌ उन विद्यार्थियों की शिक्षा, जिन्होंने बुनियादी शिक्षा समात्त कर ली हो । 

४ ३० जनवरी, १९४८ को गान्धीजी हम सबको रोता हुआ छोड़ इस संसार से 
सदा के लिए, बिंदा हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ नयी ताछीम के कार्य-कर्ताओं ने 
यह शपथ छी कि जब तक हमारे दम में दम है तनत्न तक हम नयी तालीम की यात्रा को 
जारी-रखेंगे, तथा अपने जीवन और काम में नीचे लिखे उद्देश्यों को सामने रखकर 
मश्जिल की ओर बढ़ते रहेंगे : 

१, तालीम में सत्य और अहिंसा की रूह फूँकना । 

२. तालीम को हाथ के काम से, कुदरती वातावरण से, और समाजी 
जिन्दगी से जोड़ना । 

२३. तालीम के द्वारा सच्ची देश-भक्ति और इन्सानी हमदर्दी सिखाना 
तथा साम्प्रदायिकता को मिठाना | 

४. बचपन से बुढ़ापे तक की उम्र की दर सीढ़ी के लिए नयी ताढीम 
का उचित प्रत॒न्ध करना । 

५, बच्चों और सयानों को ऐसे समाज के लिए तैयार करना, जिसमें 
मुकाबिलि की जगह सहयोग हो, छूट की जगह इन्साफ़ हो, आज़ादी हो 
जिम्मेवारो के साथ, और आर्थिक उन्नति हो नैतिक उन्नति के साथ | | 


नयी तालीम के प्रक्रम 


अब ततनिक नयी तालीम के मिन्न-मिन्न प्रक्रमों पर विचार किया जाय | 


प्रोढ शिक्षा.--नयी तालीम की पूरी कामयाबी के लिए आवश्यक है कि. यह 
आरम्म न की जाय, वरन इसकी शुरूआत बच्छों के माता-पिता, 
एवं भ्रौढ़ समाज से होनी चाहिए। इसलिए नयी तालीम हू प्रथम 


ते नयी ताछीम का चौथा सम्मेलन, अप्रेल, १९४८ | 
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प्रक्रम है 'प्रौदशिक्षाा---अथीत्‌ समूचे समाज की तालीम और साथ-साथ प्रत्येक व्यक्ति 
की ऐसी शिक्षा, जिससे कि सब लोग एक सुखी, स्वास्थ्यकर, स्वच्छ तथा स्वावरूम्बी 
जीवन बिता सकें | 


पूवे-बुनियादी--( ७ से कम आयुवाले बच्चों की शिक्षा )--ज्योंही बच्चा .. . 
स्वतः अपने घर से स्कूल पैदल जाने रूगता है, त्योंही शिक्षा-प्रक्रिया गृह से शाल्त की 
ओर प्रसारित होती है। पूर्व-बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य बच्चों का पूर्णतया" शारीरिक 
एवं भानसिक विकास करना है। यह तभी संभंव है जब कि शिक्षक, माता-पिता तथा 
समाज मिल-जुछ कर बच्चों की शिक्षा में हाथ बटावें तथा घर, स्कूल एवं गाब एक 
सूत्र में गंथ जावें। | 

बुनियादी शिक्षा--(सात से चोदह वर्ष वाले बाल्क-बरालिकाओं के लिए)-- 
इस शिक्षा की इमारत प्रोढ शिक्षा तथा पूर्व-बुनियादी शिक्षा की नींब पर खड़ी होती 
है| जाकिर हुसैन रिपोर्ट का पूर्व पाज्यक्रम दुबारा संशोधित किया गया है | योजना 
निम्न लिखित कार्य-कलापों से सम्बन्ध रखती है : 

१, आवश्यक शान, अभ्यास, माव तथा कौशल -- जो स्वच्छ एवं 
स्वास्थ्यप्रद जीवन (व्यक्तिगत तथा सामाजिक) के लिए आवश्यक हो | 

२, नागरिक शिक्षा (व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक )--णह, स्कूल, 
ग्राम, स्वदेश तथा विश्व के ज्ञान के द्वारा। यह शान इतिहास, भूगोल, 
नागरिक शास्र, सरल समाजशास्र ओर अर्थशास्त्र-द्वारा दिया जाय । 

३, स्वावलम्बी होने की शक्ति--अन्न-वच्त्र तथा आश्रय-प्राप्ति के लिए | 

४, केन्द्रीय दस्तकारी--इनमें से कोई भी एक हस्तकाये हो + कृषि 
और बागवानी, कताई और बुनाई, बढ़ईंगिरी, ग्ह-निर्माण और मरम्मत का 
काम, या अन्य कोई दस्तकारी जो शिक्षा-प्रद हो ओर जिसके लिए स्थानिक 
वातावरण अनुकूल हो | 

५, साधारण विज्ञान और गणित | 

हाल ही में बुनियादी शिक्षा की अनुमान-निधोरण समिति (एसेसमेण्ट कमिटी) ने 
सिफारिश की है कि जो विद्यार्थी हाईस्कूल या अन्य उच्च विद्यालय में शिक्षा प्रात्त करना 


चाहते हैं वे अंग्रेजी को वैकल्पिक विषय की मौति छठी कक्षा से ले सकते हैं। इसी प्रकार 
अहिन्दी जित्रों की बुनियादी शाछाओं में हिन्दी एक अनिवार्य विषय कर दिया जाय । 


देखिए अध्याय दसचाँ! 


४ भारत में शिक्षा 


उत्तर बुनियादी शिक्षा (पन्द्रह से अठाग्ह वषेवाले विद्यार्थियों के लिए)-- 
हिन्दुस्तानी ताढीमी संघ की उत्तर बुनियादी समिति के निर्णय के अनुसार इस शिक्षा के 
ये उद्देश्य हैं: (१) इस शिक्षा की नींव भी बुनियादी शिक्षा की नाई किसी दस्तकारी 
पर आधारित या केन्द्रित होना चाहिए। (२) पाज्यक्रम अपने आप में पूर्ण हो । 
(३) पाख्यक्रम में विविध प्रकार के विषयों.का समावेश रहे, ताकि विद्याथियों की 
योग्यता के अनुसार विषयों का चयन हो सके। (४) शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय 
भाषां:'हो । (५) पूरी शिक्षा की अवधि, पाठ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार 
मिन्न-मिन्न अवश्य हो, पर तीन से चार वर्ष के भीतर की ही हो । (६) पाव्यक्रम 
ऐसा हो कि अभ्यास-काल में प्रत्येक, विद्यार्थी अपना खर्च स्वतः कमा ले | | 


समिति ने चोदह प्रकार के कार्य प्रस्तावित किये हैं, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी अपनी' 
रुचि के अनुकूल कार्य का चयन कर सके। वें काये ये हैं: कृषि, चिकित्सा, 
“ इज्जी नियरिंग, यन्त्रसम्बन्धी कछा, वाणिज्य, "हंस्तकछा, विद्युत, शिक्षा, पंत्रकार कला, 
'मुद्रण, छलितकला, ग्रह-विज्ञान, "घातु-विज्ञान और उद्योग । | 


इस शिक्षा की एक और खूबी है; ओर वह है स्वाश्रितृता, जिसकी ओर बुनियादी 
. और उत्तर बुनियादी--दोनों--शिक्षाओं का लक्ष्य है। पर बुनियादी शिक्षा का ध्येय है 
कि शिक्षा समाप्त होने पर विद्यार्थी अपने भविष्य जीवन में अपने पैरों पर खड़ा हो सके 
तथा विद्यार्थियों के श्रमाजित उत्पादन से शिक्षकों के वेतन का व्यय भी निकले | पर 
उत्तर ुनियादी शिक्षा का आदर गूढुतेंर है| इसका उद्देश्य है कि विद्यार्थी कोशछ तथा 
स्वाजित ज्ञान के द्वारा अपने विद्याध्ययन का व्यय'स्वतः उठा सके, और उसे इस खच्चे के 
'लिए, अपने माता-पिता तथा समाज का मुँह न ताकना पड़े । एक आदर्श बुनियादी 
विद्यालय का विवरण सुनिए 


उत्तर बुनियादी पाठशाला तो एक विद्याल्य-ग्राम है, जहाँ विद्यार्थी 
तथा शिक्षक साथ-साथ रहते हैं | वे अपने शारीरिक परिश्रम द्वारा आय से 
अपने लिए अन्न वस्रादि की आवश्यकता को स्वयं ही पूरा करते हैं | इस 
मेहनत का ध्येय अर्थ-संग्रह नहीं है | # 
 ४8मुं०ए४ं० 8988, ९१, 4 7४00%/४ ८84 4/097900॥086 ८ 2208/-09870 
60७05/४028... 56ए४8४87४70, ि70प08699ए, 7७707 38780, 984, 90. 2--29, 
| 7७89., 9. 48, 


* जिक्ात 78]078., &097 7/6७७४ ०४४8, 2/040७% 72०७४४४८१४६००४, 
988, 99, 2228-29. ह 
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उत्तम बुनियादी या विश्वविद्यालयाीय शिक्षा:--१९४९ में डा० 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट निकठी । इस 
रिपोट में ग्रामीण विश्वविद्यालय की चर्चा विशेष रूप से की गयी है | बुनियादी शिक्षा- 
सम्मेलन के सातवें अधिवेशन के समय विश्वविद्यालय (उत्तम बुनियादी ) शिक्षा की 
आलोचना की गयी और सेवाग्राम में एक विश्वविद्यालय स्थापित करना निश्चित 
हुआ | एक कमिटी ने उत्तम बुनियादी शिक्षा का सम्पूर्ण पाज्यक्रम खींचा | समिति ने 
अध्ययन के लिए सात कार्य-कछाप ठीक किये: कृषि तथा उद्यान-विद्या, पश्यु-पालन तथा : 
दुग्ध-व्यवसाय, ग्रामीण इड्जीनियरिंग, ग्राम-उद्योग, ग्राम्ब-स्वास्थ्य तथा आहार, ग्रामीण 
टैकनोलोजी और ग्राम्य शिक्षा । 

' नवम्बर, १९५२ में विश्वविद्यालय का कार्य आरम्म हुआ और अठारह विद्यार्थी 
उसमें प्रविष्ट हुए। अधिक छात्रों ने कृषि या पदञ्य-पालन को चुना और कुछ ने 
इज्जीनियरिंग या स्वास्थ्य। इतने में सन्त विनोचा की पुकार आयी। ये विद्यार्थी 
सेवाग्राम छोड़कर, विनोबाजी के भूदान-यज्ञ में सम्मिलित हुए। यथार्थ में विनोबाजी 
की भूदान-यात्रा एक परिब्राजकीय ग्राम-विश्वविद्यालय है। प्रतिदिन नये नये ग्रामों में 
इस जंगम विद्यालय का अध्यापन चलता है, और विद्यार्थियों को नयी तालीम का 
साक्षात्कार होता है। 


नयी तालीम भौर भूदान 


' आज भारत में विनोबराजी ने एक नवीन क्रान्ति उत्पन्न की है। हमारे लिए 
आशा ओर उत्साह की बात यह है कि भारत की जनता विनोबाजी की वात सुन रही 
है ओर उसका जवाब मी दे रही है। अमी तक ४४ छाख एकड़' भूमि और पॉन्च 
हज़ार के करीब ग्रामों का दान प्राप्त हुआ है । इसका अर्थ यह है कि नयी ताछीम की 
विचार-धारा देश में प्रवाहित हो रही है | नयी तालीम का क्षेत्र तैयार हो रहा है। 


उपयुक्त प्रयोग के फल-स्वरूप तालीमी संघ ने यह स्वीकार कर लिया है कि जो 
यह ग्राम-दान आन्दोलन है, यह नयी तालीम का ही कार्य-क्रम है | दिनांक १८ जनवरी, 
१९५७ की बैठक में हिन्दुस्तानी तालीमी संघ ने यह प्रस्ताव पारित किया है कि : 
पूज्य बिनोबाजी के भूदान-कार्ये ने अब जो ग्रामदान का रूप ग्रहण 
किया है उससे अहिंसात्मक सामाजिक क्रान्ति का कार्य प्रत्यक्ष रूप से अमल में 
लाने के दिन आ गये हैं। अहिंसात्मक क्रान्ति राजसत्ता के द्वारा नहीं, 
कनतु शिक्षा के द्वारा हो सकती है| इसलिए हिन्दुस्तानी तालीमी संघ का 
कर्तव्य होता है कि इस क्रान्ति में यथा सम्भव सहयोग हो | 
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ग्राम-दान आन्दोलन आगे बढ़ता हुआ अब शान्ति-सेना के कार्य-क्रम तक 
आ पहुँचा है। शान्ति-सेना की कल्पना भारत के लिए कोई नयी बात नहीं है। 
आज से बीस वर्ष पूर्व गान्धीजी ने शान्ति-सेना की योजना राष्ट्र और विश्व के सामने 
उपस्थित की थी, लेकिन उस समय उनकी कल्पना के अनुसार काम करने का नेतिक 
बल इस देश में जाणत न था। अत्र सन्त विनोबाजी ने भूदान-यज्ञ के द्वारा सम्पूर्ण 
देश में एक नवीन जीवन एूँक दिया है | ग्राम-दान में मिले हुए गाँवों में ग्राम-स्वराज्य 
“की स्थापना नयी तालीम का एक नया पर्व है। विनोबाजी ने ग्राम-शिक्षा और प्राम-रक्षा 
इन दोनों-को जोड़कर राष्ट्र के समक्ष नयी ताढीम का जो समग्र कार्यक्रम रखा है 
उसके विषय में शिक्षकर-समाज को गम्मीरता-पूर्वक विचार करना चाहिए । सच्चा शिक्षक 
वही है जो प्रत्येक व्यक्ति में आत्म-निर्भरता का और समाज की प्रवृत्तियों में अनुशासन- 
युक्त सहयोग की भावना का विकास करे तथा जो सबका सेबक एवं मित्र होवे । 


गान्धीजी के मन में शान्ति-सेना की जो कल्पना थी, विनोबाजी ने उसकी ओर 
राष्ट्र का ध्यान पुनः आकर्षित किया है। शान्ति-सैनिक का वणन करते हुए, उन्होंने 
.कहा है: * 
शान्ति सेना का सैनिक नित्य जन-सेवा करेगा, और नैतिक तौर पर 
शान्ति-कार्य करेगा | ऐसे निष्काम, निस्स्वार्थ, निष्पक्ष एवं निरपेक्ष सेवकों की 
सेना खड़ी होनी चाहिए । 
राष्ट्र के शिक्षक ही इस शान्ति-सेना के सैनिक बन सकते हैं। नयी तालीम का 
ध्येय है; जब कि सारा संसार भयभीत है तब शिक्षकगण स्वेच्छा से शान्ति-सेना के 
खगसेवक (सैनिक ) बनकर विश्व में शान्ति स्थापित करने का प्रयत्ञ करें । 
नयी तालीम कर सरकार 
खेर समितियाँ.--जाकिर हुसैन रिपोर्ट की जौँच-पड़ताछ के लिए, 'केसशिमः 
ने बम्बई के मुख्य तथा शिक्षा मन्त्री श्री खेर की अध्यक्षता में दो बार समितियां 
नियुक्त कीं | प्रथम समिति ने अपनी रिपोर्ट १९३८ में तथा दूसरी ने अपनी रिपोर्ट 
सन्‌ १९४० में दी। प्रथम रिपोर्ट में निम्नलिखित मुख्य बातें थीं 
१२, बुनियादी शिक्षा का आरम्म पहले गाँवों में किया जाय | 
२, अनिवाये शिक्षा की आयु ६ से १४ वर्ष रखी जाय | 
३. विद्यार्थियों को बुनियादी स्कूलों से अन्य स्कूलों मेँ जाने की 
अनुमति कक्षा पॉचवीं अथवा ग्यारह वर्ष की आयु के बाद दी जावे | 
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४, सांस्क्ृतिक विषयों के वे अंश स्वतन्त्र रूप से सिखाये जावे, जो 
केन्द्रीय दस्तकारी द्वारा न सिखाये जा सकें | 


५. बुनियादी शिक्षा के अन्त में किसी बाह्म परीक्षा की ज़रूरत नहीं 
है। आन्तरिक परीक्षा के आधार पर एक प्रमाण-पत्र दे दिया जाय | 


द्वितीय समिति ने निम्न-लिखित रिपोर्ट दी : 

१, बुनियादी शिक्षा का पाज्यक्रम आठवर्षीय अथौत्‌ ६ से १४ 
वर्ष तक के बच्चों के लिए रखा जावे, पर पाखव्यक्रम की एकता.को बनाये 
रखते हुए इस अवधि को दो हिस्सों में बाद दिया जाय: (१) अबर 
(जूनियर ) बुनियादी, जो ६ से ११ वर्ष के बच्चों के लिए. हो और 
(२) प्रवर (सीनियर ) बुनियादी, जो ११ से १४ वर्ष के बच्चों के लिए हो | 


- २, अवर शिक्षा के समाप्त होने पर ही, विद्यार्थी अन्य उच्चस्तर की 
संस्थाओं में प्रवेश के लिए जाने पावे । 


सारजेण्ट योज्ञना (सन्‌ १९४४)-- केसशिम ' ने खेर समितियों की 
अधिकांश सिफ़ारिशों को स्वीकार कर लिया | इसी समय अथांत्‌ सन्‌ १९४४ के 
आरम्म में 'केसशिम'ने अपनी थुद्धोत्तर-शिक्षा-पुनर्निमाण योजना! प्रकाशित की | इस 
योजना का चादू नाम 'सारजेण्ट योजना” है; क्योंकि सर जान सारजेण्ट ने, जो कि उस 
समय भारत सरकार के शिक्षा-सलछाहकार थे, इस योजना के तैयार करने में महत्वपूर्ण 
भाग लिया था। इस योजना ने खेर सप्नितियों की रिपोर्ट पर पूणेतः विचार किया और 
घोषित किया कि इस देश की राष्ट्रीय शिक्षा नयी तालीम होनी चाहिए। यह शिक्षा 
आठ वर्ष की अवधि की हो; पर खेर समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार दो भागों में 
हो--अवर ओर प्रवर | पर नयी तालीम के “क्रिया के द्वारा ज्ञान” के सिद्धान्त का 
अम्पू्ण समर्थन करते हुए; रिपोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया : 

उसकी सम्मति में विशेषतः प्राथमिक चरण में शिक्षा कभी भी स्वाश्रयी 
न हो ही सकती है ओर न होनी चाहिए। विद्यार्थियों के उत्पादन से, अधिक 

से अधिक, दस्तकारी के सामान ही खरीदे जा सकते हैं || | 
हाल की समितिया--केसशिम' के बराईसवें अधिवेशन की सिफ़ारिशों 
के कारण, पक्र केन्द्रीय बुनियादी समिति स्थापित हुई है। इस समिति का मुख्य कार्य है, 
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केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को बुनियादी शिक्षा के लिए सलाह देना । सन्‌ १९५५ में 
केन्द्रीय सरकार ने अनुमान-निर्धारण समिति (एसेसमेण्ट कमिटी) मुकरर की | इसे 
निर्देश् दिया गया कि वह चुने हुए, स्थानों में स्वतः जाकर बुनियादी शिक्षा की जाँच 
करे। समिति ने सिफ़ारिश की है ; 

१, प्रत्येक राज्य में विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत उत्तर-स्नातक प्रशिक्षण 
महाविद्यालय स्थापित किये जावें | 

२, बुनियादि शिक्षा पर गवेषणा करने, के लिए, एक केन्द्रीय अन्वेषण 
संस्था की आवश्यकता है | 

३. आम-पुनर्गठन से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी और गैरसरकारी 
समितियाँ शिक्षा-विभाग से मिलकर बुनियादी शिक्षा के प्रसार के लिए 
कार्य करें । 

४, प्रत्येक राज्य-सरकार अपनी शिक्षा-नीति स्पष्ट घोषित करें कि 
थो; ही अरसे मे राज्य के सब प्राथमिक स्कूछ तथा प्रशिक्षण विद्यालय 
बुनियादी रूप में बदल दी जावें। 

५, उच्च विद्यालयों में भरती होने के समय बुनियादी तथा माध्यमिक 
स्कूलों के समान वर्गों को एक-सी मान्यता दी जावे । 

६. दस्तकारी सिखाने के लिए, बुनियादी स्कूलों में पुराने कुशल 
अशिक्षित कारीगर नियुक्त किये जावें, जो बुनियादी शिक्षकों से मिलकर 
काम करें | 

वर्तमान स्थिति--आज हमारे देशमें नयी ताडीम का जो भी काम चल 





रहा है, वह अधिकतरं*सरकार के 3३8“ की ओर से या सरकारी मान्यता और 


“आर्थिक सहायता के ले पर चल रहा है | कैन्द्रीय तथा धाज्यीय, सरकारों ने स्वीकार कर 


लिया है कि'पूरे देशमें ६ से १४ वर्षवाले बच्चों की गिक्षा बुनियादी होगी । देश्ष में 
बुनियादी स्कूल खुलते जा रहे हैं, पुरानी प्राथमिक शात्यओं को बुनियादी रूप दिया 
जा रह है, प्रशिक्षण स्कूलों के विद्यार्थी-शिक्षकगण इस नयी शिक्षा में प्रशिक्षित किये 
जा रहे हैं तथा नयी तालीम के साहित्य की उन्नति होती जा रही है। इतना होते हुए 
भी बुनियादी शिक्षा की प्रगति आशानुकूछ नहीं हो रही है । 


९०४ अ के साथ राष्ट्रीय माध्यमिक तथा उच्च विक्षा का प्रश्न जुड़ा हुआ है । 
नेंयमिक शिक्षा के क्षेत्र में डुनियादी शिक्षा को मान्यता प्रदान की. है; पर 
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माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा में नहीं। फल-स्वरूप उत्तर बुनियादी शिक्षा: एक ठिमटिमाते 
हुए दीप के समान है। पूरे देश में सिर्फ २६ उत्तर बुनियादी विद्यालय हैं (१९५६-५७)। 
हाल में ही केन्द्रीय सरकार ने ग्यारह आम-प्रतिष्ठान स्थापित किये हैं, जिनका बुनियादी 
शिक्षा से निकटतम सम्बन्ध है । इस समय पूरे देश में ५८१ प्रशिक्षण स्कूछ तथा ३१ 
प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं ।! 


अनुमान-निर्धारण--समिति की सिफ़ारिश के कारण, राष्ट्रीय बुनियादी प्रतिष्ठान 
की स्थापना हाल में ही हुई है। इस संस्था का उद्देश्य नयी ताछीम में खोज या अन्वेषण, 
तथा बुनियादी शासकों एव निरीक्षकों को बुनियादी शैली में प्रशिक्षित करना है । 
प्रतिष्ठान अन्य बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालयों से मिलकर काम करता है, वह बुनियादी 


शिक्षा के विविध समाचारों का लेखा रखता है तथा नयी तालीम की समस्याओं को 
सुलझाने की चेष्टा करता है । 


समालऊोचना 


कुछ आक्षिप--इस योजना के प्रस्तुत होने के साथ ही साथ, भारतीय 
शिक्षा-जगत्‌ में इसकी बड़ी आलोचना हुईं तथा शिक्षा-विशारदों ने इसके विरुद्ध अनेक 
आक्षेप प्रस्तुत किये । इनमें से कुछ आशक्षेपों की समझना बहुत ही आवच्यक है | 
. प्रथम आश्लिप शिक्षा की स्वाश्रयता है। बहुतों का कहना है कि बुनियादी शिक्षा के द्वारा 
स्‍कूल शिल्प-कुटीर केन्द्र बन जावेंगे, जिनमे बालकों का शोषण होगा। कारण, शिक्षकों का 
वेतन विद्यार्थियों के परिश्रम पर निभर रहेगा । इसके अतिरिक्त बच्चों के द्वारा प्रस्तुत 
माल सब समय भद्दा रहेगा । वह कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित माल के समक्ष: न टिक 
सकने योग्य रहेगा। ऐसे में उसकी खपत भी न होगी। यह प्रायः देखा गया है कि 
हस्त कोशल-शिक्षा सदैव खर्चीढी ही हुआ करती है। इसमें आमदनी की अपेक्षा खर्च 
सदैव अधिक ही रहता है । 


यह आश्षेप बहुत कुछ थुक्ति-संगत तथा तंथ्यपूर्ण है| बुनियादी तालीम का 
प्रचार अनेक स्थानों में हुआ है। सबका अनुभव है कि वहाँ स्वाश्रयता नहीं पनप पायी। 
शायद कहीं वह संघ भी सकी होगी । सारजेण्ट रिपोर्ट ने तो स्पष्ट ही कह दिया था कि 
शिक्षा -- विशेषकर प्राथमिक शिक्षा --- कभी भी स्वाश्रयी नहीं हो सकती है ।* 


आलिया धाम, भू 
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५२. भारत मे शिक्षा 

[पु ५ का हु हा (६ (जे के 
जाकिर हुसैन समिति ने भी बाद को इस प्रश्न पर विज्नार करते हुए कहा, “यद्यपि यह 
शिक्षा स्वावरूम्बी नहीं हो सकती है, तथापि इसकी आवश्यकता है। कारण, ऐसी ही 
शिक्षा से राष्ट्रीय संगठन हो सकता है ।”| 


स्वावरूम्घन की च्चो करते हुए! गान्धीजी ने कहा था कि पहली-दूसरी कक्षाओं में 
नुकसान होगा, इसलिए घाटा रहेगा | लेकिन कुछ सातो कक्षाएँ होंगी; अतएव कुछ: 
मिलाकर सब्च ठीक हो जायगा । बिहार सरकार का कहना है, “यदि आठ कक्षाओंवाले 
प्रवर वेसिक स्कूल हों -- १५० विद्यार्थी प्रथम पाँच वर्गों में तथा १०० विद्यार्थी 
अन्तिम तीन वर्गों में -- तो स्कूछ का ६७ प्रतिशत खर्च, विद्यार्थी - निर्मित माल की 
कीमत से निकल सकता है ।?| लेकिन आज सभी जगह आठ कक्षाएँ नहीं हैं, ओर 
सभी जगह प्रत्येक कक्षा में ३० विद्यार्थी मिलना शकक्‍य नहीं है। उत्तर-बुनियादी 'मवन 
सेवाग्राम में देखा गया है कि विद्यार्थीगण अपने परिश्रम-द्वारा अपना ६५ प्रतिशत खर्च 
निकाल सकते हैं, पूरा नहीं | # सार अर्थ यह है कि स्वाश्रयता केवल आर्थिक क्षेत्र में 
नहीं स्वीकार करनां चाहिए । हाल भें ही श्रखिल भारतीय नयी तालीम के द्वादशर्वे 
सम्मेलन के उदबोधन भाषण में डा० जाकिर हुसैन ने उत्पादक कार्य (प्रोडेक्टिव वर्क) का 


यथार्थ रूप समझाते हुए कहा : कं था 


मेरी समझ में एज्यूकेशन ग्रोडेक्टिब वर्क का नाम ही “शिक्षा? है। 

यह काम असल में मस्तिष्क का काम है, कभी हाथ के काम के साथ, और 

कभी हाथ के काम से अछग। यह हाथ का काम भी हो सकता है, और 
मस्तिष्क का काम भी । $ 


य आशक्षेप यह है कि एक केन्द्रीय दस्तकारी के द्वाग्े (पूर्ण:शिक्षा देना । 

इस विषय में अनेक प्रश्न किये जाते हैं: क्‍या केन्द्रीय उद्योग-द्वारा विद्यार्थी के व्यक्तित्व 
त, विकास हो सकता ,है ! और क्या इससे साहित्यिक शिक्षा नीरस नहीं हो 
जाती है ! क्या इस शिक्षा के द्वारा बौद्धिक एवं व्यावहारिक माध्यम से प्रत्येक विषय का 
कोना-कोना पढ़ाया जा सकता है? इत्यादि। अब पहला प्रश्न छीजिए और बुनियादी पाय्यक्रम 


जलन 
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बुनियादी शिक्षा ' रे 


पर दृष्टि-निक्षेप कीजिए | इस दृष्टिपात से ज्ञात होगा कि पाब्यक्रम में साहित्यिक 
विषयों का यथेष्ट समावेश है, और इसका उद्देश्य एक समन्वित एवं स्वोज्धीण शिक्षा 
देना है। पुस्तकों के पढ़ने के साथ-साथ बच्चों को अपने हाथे तथा अपनी बुद्धि को 
उपयोगी कामों में लगाने की क्षमता प्राप्त होती है। अपनी मातृभाषा, राष्ट्र-भाषा, 
स्वदेश का इतिहास, साधारण विज्ञान, इत्यादि साहित्यिक द्र्षि यों के सीखने के सिवा 

स॒ देश का एक उपयुक्त नागरिक तैयार होता है ।“सारांश यह है कि प्रचलित 
पाज्यक्रम की अपेक्षा. बुनियादी पाख्यक्रम कहीं अधिक स्वाभाविक, प्रेरणादायक तथा 
मनोवैज्ञानिक है | 


दूसरी शंका के उठने का मुख्य कारण है योजना की श्रामक समय-सारिणी 
जिसके ५३ भैण्टे के दैनिक कार्यक्रम में ३ घण्टे २० मिनट .केन्द्रीय दस्तकारी के लिए 
ओऔर केवल दो प्लण्टे साहित्यिक विषयों के लिए निर्धारित किये गये हैं । इस भ्रम को 
मिटाने के छिए. जाकिर हुसेन समिति की द्वितीय रिपोर्ट का निम्नांकित अंश पढ़ना 
आवश्यक है : 


आधारभूत कोशछ के; लिए. निधोरित समय की खूब ठीका-टिप्पणी 

हुआ करती है और कहा जाता है कि इसके कारण साहित्यिक विषयों की 
उपेक्षा होती है। ... ... ... इस विषय में हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि 
केन्द्रीय दर्तकारी के लिए. बँधा हुआ पूरा समय केवल शिव्प-सम्बन्धी 

. अभ्यास में नहीं व्यय हो जाता, वरन निर्धारित समय का यथेष्ट भाग दस्तकारी 
से सम्बन्धित मोखिक कार्य, भाषा-अभिव्यजञ्ञन तथा रेखाचिन्न पर खर्च होता 
है | इसके सिवा, विद्यार्थियों को उद्योग प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक रूप अथोत 


हर क्रिया का क्या ओर कहाँ का परिज्ञान दिया जाता है । 


हैँ तक सभी सहमत होते हैं,, पर बुनियादी योजना में हस्त-कोशल के साथ. 
तथा स्वाभाविक होना चाहिए | यदि इस पद्धति में अधिक खींचतान की जाय, तो ज्ञान . 
अधूरा तथा खोखला रह जाता है । सब विषयों का प्रत्येक भाग समवाय-द्वारा कमी भी 
नहीं सिखाया जा सकता है। बुनियादी शिक्षा के दिग्गजों ने इस कमी को शाीतघ्र ही 
समझ लिया ओर उन्होंने इसे हटाने की कोशिश भी की | सन्‌ १९३९ के अक्टूबर में 
नयी तालीमु के सम्मेलन ने नि्णेय किया : 
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५४ भारत में शिक्षा 


बुनियादी शिक्षण में समवाय का प्रयोग जबरदस्ती न किया जाय । 
समवाय की स्थापना केवल केन्द्रस्थ दस्तकारी के साथ ही तक सीमित न रहे | 
यह समवाय बच्चों के मौतिक तथा सामाजिक वातावरण से भी सम्बद्ध 
किया जाय ।॥ ' 


असल में इसका अथ यह है कि विद्यार्थीगण ज्ञोः उद्योग करते हैं, उस उद्योग के 
आसपास जो ज्ञान सहज-प्राप्य हो, वह उन्हें देना चाहिए । 


दल में ही केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राल्य ने अंग्रेजी भाषा में बुनियादी शिक्षकों की 
पुस्तिका! (76 म&87006-000) 407 7680४७7०४ 0 39880 80000]8 ) 
प्रकाशित की है। इस पुस्तिका ने बुनियादी शिक्षण-पद्धति तथा विशेषतः समवाय के 
ग्रथार्थ रूप पर नवीन प्रक्राश डाला है। पुस्तिका में ठीक ही समझाया गया है कि 
बुनियादी पाओ्य-क्रम कार्य-कछाप पर निभर है | इसका उद्देश्य है विविध विषयों के प्रथकत्व 
को दूर करना तथा उन अंशों:को समन्वित करना जो सहज में ही जोड़े जा सकें । 
इसके सिवा बुनियादी शिक्षा जोर देती है कि तमाम तालीम जीवन के जीते-जागते 
साकार तथा जहाँ तक हो सके उत्पादक अनुभवों के मात दी जाय | इसी प्रकार 
प्रत्येक बुनियादी दस्तकारी शिक्षणीय अवश्य हो; पर इसके साथ-साथ वह स्वाभाविक 
वातावरण के अनुकूछ हो। चित्र ५ में एक कार्य-कलाप-केन्द्रित कार्य-क्रम का रूप 
सम्रझाया गया है। इस आकइति से यह मी स्पष्ट होगा कि आशय-पूर्ण कार्यों-द्वारा 
'बिद्यार्थीगण किस प्रकार अपने स्थानिक बाताबरण का अपने अध्ययंन में उपयोग कर 
सकते हैं। इससे यह भी स्पष्ट होगा कि समवाय केवल केन्द्रीय दस्तकारी तक ही मयौदित 
नहीं है। इसकी सीमा और भी विस्तृत है । कर 


इन आपश्षेपों के सिवा, बुनियादी शिक्षा. कीं और मी बहुत कुछ नुकताचीनी 
होती रहती है, जेसेः इस शिक्षा में घामि३ शिक्षा को कोई स्थान नहीं' दिया गया, 
“विद्यार्थी की रुचि का ध्यान किये बिना ही हम उस पर एक दस्तकारी छाद देते हैं 
एक ही प्रकार के या कुछ हक ने हस््त-कोशछ के साथ माथा-पच्ची करते-करते ऋमशः 
उससे उपरामता हो जाती है! योजना में केवछ गावों/की आवश्यकता का ध्यान रखा 
गया है क्षष्यापे के व्यक्तित्वे५का कोई महत्व नहीं रह गया, इत्यादि । जहाँ तक हो 
सका है, बुनियादी शिक्षा के कार्यकर्ताओं ने इन जरुटियुं) को 'दूर करने की चेष्टा हाल में 
ही की है | ् ९. 
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बुनियादी शिक्षा में समवाय 


कार्यकलाप * ग्राम पर्यालोचन 








“निवासी, धर्म तथा जाति, 
उद्योग तथा धनन्‍्धे; 
नदी तथा पहाड़, 
जत्न-प्रदाय | 
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०६ भारत में शिक्षा 


कुछ गुण/--यह निर्विबाद है कि इस शिक्षा-योजना ने भारत के शिक्षा-जगत 
में एक हलूचलछ-सी मचा दी है | इसका जन्म: नये समाज और नये मनुष्य की रचना के 
विचार से हुआ था । देश में सदियों से गुलामी की बेड़ियाँ पड़ी थीं। अपनी दूर दृष्टि 
से गान्धीजी ने यह देख लिया था कि मारत की उन्नति के लिए बिलकुछ नयी बृत्ति 
बुद्धि, भावना और शक्तियुक्त समाज की आवश्यकता है। पर देश की ग़रीबी तथा 
नेरक्षरता इस दिशा में पद-पद पर बाधा डाछ रही थी। *&7, ., 
यही कारण है कि गान्धीजी ने एक ऐसी योजना हमारे जामने रखी, जिसके द्वारा 
“तमाम छड़के और लड़कियों को सात साल तक-मुफ्त और दाजिमी ताछीम मिल सके | 
चूंकि अनिवार्य शिक्षा-योनना बिना पेसे के नहीं चछ सकती है, इस कारण उन्‍होंने 
.एक स्वाश्रयी योजना की परिकल्पना की। पर स्वाश्रयता तो इस शिक्षा की प्रासंगिक 
बात थी। इस विचार ने देश में एक छहर-सी छहरा दी और प्रत्येक भारतवासी 
अनुमब करने लगा कि उसकी मातृ-भूमि की उन्नति अनिवार्य शिक्षा पर निर्भर है। 
इस तरंग के आगे अंग्रेज सरकार न टिक संकी | 


गान्धीजी की बनवायी हुई योजना में बहुत महत्व की दूसरी बात, यह थी कि 
बुनियादी शिक्षा केवल शब्दों और किताबों की शिक्षा नहीं है, बल्कि जीबन की शिक्षा 
है। आदमी के जीवन के तीन बड़े-बड़े क्षेत्र (मरकज़ ) हैं: एक, उसका 'प्राकृतिक 
बातावरण; दूसरा, उसका सामाजिक वातावरण; और तीसरा, उसका काम | इस योजना 
में अंहिंसा के अनुसार, इन्हीं तीन को शिक्षा का मरकज़ भी माना गया, है । जैसा कि 
डाक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, “इसमें बच्चों के लिए. एक काम होगा । ऐसा काम 
जिससे कुछ»काम की चीज़ बने, जो उसके अपने काम आ सके या उसके साथियों 
और पड़ोसियों के काम आ सके ।” 4 क्‍ 

पर इस योजना में खाली काम शिक्षा का मरकज़ नहीं है, 'च्चे का पराक्ृतिक | 
'बाताबरण भी है। मौखिक रटन्ज़ के बदले यह शिक्षा बच्चों को सजनात्मक कार्य के 
लिए तैयार करती है। इसके कारण शिक्षा में एक नयी जान आ गयी है, कक्षाओं की, 
पुरानी नीरसता समाप्त हो गयी है, रटन्त विद्या के चंदकें विविध प्रकार के भतनात्मका 
शारीरिक काये होने छगे है । अन्र कक्षाएँ मानों हँसने छगी हैं. और छात्रों में परिश्रम 
के प्रति आदर उत्पन्न हुआ है। पर सबसे उल्लेलनीय परिणाम यह है कि हमें हमारे 
देश के प्रचलित शिक्षा के अंग-प्रत्येग के दोष दृष्टि में आाने छगे | हम अनुभव करने 
'छगे के देश की शिक्षा-नीति में आमुल परिवर्तन की आवश्यकता है | 


+ द्वादश आखिल भारताय नयी तालीम सम्मेलन --- उदबोधन भाषण । 


बुनियादी शिक्षा ५७ 


इस शिक्षा का बुनियादी! नामकरण क्यों हुआ ! इसके मुख्य तीन कारण हैं : 


१. यह शिक्षा इस राष्ट्र की सम्पूर्ण सम्यता, संस्कृति तथा शिक्षा 
संघटन की नींव पर खड़ी है । 


२. शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को वह ज्ञान देती है जो उसके लिए. 
अपने वाताबरण को बुद्धिमत्तापू्वक समझने तथा प्रयोग करने के लिए 
आवश्यक है | । 


३, यह शिक्षा प्रत्येक विद्याथों को अपने भविष्य जीवन के निर्वाह 
की क्षमता देती है। ह 


नयी तालीम के कईटर विरोधियों को भी मानना पड़ेगा कि इस' शिक्षा ने स्वाधीन 
भारत के बच्चों के सामने नया आदर्श उपस्थित किया है। प्रत्येक योजना में कुछ-न-कुछ 
त्रुटियों हो ही सकती हैं। समय और अनुभव उन त्रटियों को दर करने का सामथ्य 


देता है। 


उपसहार.--इतना होते हुए मी नयी ताढीम की समन्तोषप्रद प्रगति नहीं 
हुई | सन्‌ १९५६-५७ में, अवर बुनियादी स्कूलों और पुराने प्रायमरी स्कूछों की 
संख्या ऋमशः ४६,८८१ तथा २,४०,४१७ थी। इसी प्रकार उस व प्रवर बुनियादी 
स्कूलों तथा पुराने मिडिल स्कूलों की तादाद कमशः ६,८९७ तथा १७,५८९ थी; 
अर्थात्‌ पुरानी संस्थाओं की संख्या प्रायः चौगुनी थी। यह स्थिति उस समय की है, 
जब सरकार ने ६ से १४ वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा के लिए नयी तालीम को 
अपनाना स्वीकार किया | इस मन्थर गति के अनेक कारण हैं । एक सरकारी रिपोर्ट 
स्वीकार भी किया है, “बुनियादी शिक्षा एक नवीन प्रयोग है। इसे पद-पद पर बाणाओं 
का सामना करना पड़ता है : उपयुक्त प्रशिक्षित शिक्षकों'का अभाव, झैथामावे तथा 
'शिक्षा-साधनीं की स्वत्पता | ” 


असन्तोपप्रद पगति के और भी अनेक कारण हैं। नयी तालीम को चले हुए, 
' बाईस वर्ष बीत गये, पर छोग इस शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को नहीं. पहचान सके | 
जैसा कि अनुमान-निर्धारण समिति ने महसूस किया है कि “बुनियादी शिक्षा के विषय में 
सही धारणा का अभाव है, ओर अभी भी अधिकतर छोगों को इस सम्बन्ध में ठीक 
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ज्ञान नहीं है | जहा भी कहीं समिति के सदस्य गये, वहीं उन्हें ज्ञात हआ कि बुनियादी 
शिक्षा की अलग-अलग रीति से व्याख्या की जाती है -- ऊँचे पद के छोगों के 
द्वारा भी |! | 


मुख्य प्रश्न यह है कि बुनियादी शिक्षा की स्पष्ट घारगा क्‍यों नहीं हो पायी है ? 
इसका एक प्रधान कारण यह है कि प्रत्येक राज्य में बुनियादी शिक्षा के भिन्न-भिन्र 
रूप हैं। कहीं प्राथमिक चरण में चार वर्ष की पढ़ाई हो रही है, कहीं पॉँच वर्ष की 
ओर कहीं छः वर्ष की | "कुछ स्कूलों म॑ एक केन्द्रीय दस्तकारी के द्वारा शिक्षा दी जा 
रही है और कहीं दूसरे विषयों के साथ एक उद्योग सिखाया जाता है.। जब सम्पूर्ण 
देश के प्राथमिक क्षेत्र म॑ बुनियादी शिक्षा ही अपनायी जायगी तब अत्यावश्यक होगा 
कि बुनियादी शिक्षा के रूप में शिक्षा का एक ही स्वरूप सारे देश में चाह किया जावे | 
राज्य सरकारों से मिलकर, केन्द्रीय सरकार इस नीति को स्पष्ट करे ॥ 


बुनियादी शिक्षा के समर्थकों में हम-दो मत देखते हैं: कद्टरपेंन्थी और जदारपंन्थी | 
कंट्टरपन्थी गान्थधीजी के आदश्श पर चहूना चाहते हैं। वे नयी तालीम के मूल रूप में 
विशेष परिवतन नहीं जाहते हैं। थे समग्र नयी तालीम पर आस्था रखते हैं तथा उसे 
अक्षत रूप में रखना चाहते हैं। उदारपन्थी खेर समितियों तथा सारजेण्ड योजना द्वारा 
निरूपित मार्ग का अनुसरण करना चाहते हैं। वे नयी तालीम की महत्ता अवद्य स्वीकार 
करते हैं, पर स्वाश्रयता का समथन वे नहीं करते हैं | 


उद्ास्पन्थी अनुयानियों में मी दो भेद हैं। प्रथम दल बुनियादी शिक्षा की अवधि 
(६-१४ वर्ष) को दो हिस्सों (अबर और प्रवर) में बॉटने का पक्षपाती है । द्वितीय 
दल इस ब्रोट का विरोध करता है। उसका कथन है कि यह बॉट बुनियादी शिक्षा में 
दे।प छाबगा । कारण, इस शिक्षा में दस्तकारी का महत्वपूर्ण स्थान है। आठ वर्ष के 
अबिच्छिन्न --- सतत -- अभ्यास के बिना, उद्योग-द्वाय शिक्षा ठीक ठीक अ्रतिफलित 
नहीं होती हैं। इन सत्र मत-भेदों के कारण, नंथ्री तालीम की धारणा स्पष्ट नहीं 
ही सकती | 


इसके सिवा बुनियादी शिक्षा में वैसी ही नियम-निष्ठा आ गयी है, जैसी कि 
हमारी पूजा-पाठ विधि में बतमान है। नय्री तालीम की मिन्न-मिन्न क्रियाओं के छिए, 
नियम निर्धारित किये गये हैं| यदि किसी भी कार्य-क्रम के तामीर करने दरें थोड़ीसी 


अनुमान -निधौरण समिति रिपोर्ट, ए४ * । 


१ ६० । 


बुनियादी शिक्षा * है 


भी चूक हुईं तो शिक्षक-समाज तथा निरीक्षकों को हाथ मना पड़ता ६ [| एक 
सरकारी प्रस्ताव का यह उद्धरण पढ़िए, जो कि बुनियादी स्कूल स सम्बन्धित है 
१, निवास की सुविधा ...... दस्तकारी के अभ्यास के कन्‍क्क, 
सस्ते बरामदे बाते जावें तथा शिक्षा-साथनों ओर कच्चे माल के लिए 
स्व॒तन्त्र कमरे हों | 
२, खेती के लिए उचित तथा पयाप्त भूमि हो | 
३. शिक्षा-साधन ठीक समय में बगबर तेबार रखे जावे | थे छा्रीं 
की संख्या के अनुसार यथेष्ट हों | 
४, नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार दस्तकारीं की डदिलक्षा के लि/ 
प्रतिदिन साठ मिनद के दो घण्टे लगाये जाने || 


ऐसे निदशों का उद्देश्य कितना ही अच्छा क्यों न हो, पर इसका फंड मिंवरोल 
होता है । शिक्षकगण अपनी प्रेरणा-क्षक्ति खो बंठत हैं तथा छकीर के फरार होकर 
प्रत्येक निर्देश का पालन करते हैं। यह स्मरणीव हैं कि नयी ताहीम के साथ 
ग्राम-पुनर्निमाण का अहम भी जुड़ा हुआ है। गान्मीजी का नहेद्य था के अन्यक 
बुनियादी स्कूल अपने गाँव का समाज-केन्द्र बनकर उसकी हत्या सुधार | बट सभी 
सम्भव हो सकता है जब कि स्कूछ का पाठ्यक्रम अपने बराताबण की आवद्यकतानों 
पर अवरूम्बित हो तथा स्थानीय समाज्ञ उसे टीक करें । सरकारी आधिकारियों की डॉ”! 
तथा एक बाहरी शक्ति के प्रभाव से यह सम्पादित नहीं हो सकती है। शी संगसीश 
का कथन है : 

ग्राम्य पाठशाला कभी भी लोक-प्रिय ने ही सकेगी, जब मफ़ 
कि वह स्थानीय ग्रामवासियों की रूचि, धन्धों एसे आावश्यक्रनाओं का रूकत 
नहीं करेगी। प्रत्येक स्कूल का वातावरण ऐसा हो कि अच्य नथा उन: 
माता-पिता अनुभव करें कि विद्यालय एक एसी, संव्यवत्यित काने झाला 
तथा यह है जहाँ कि वे अपने घर के कार्य-कम को सुझ्ाद रूप मे भांड 

रख सकते हैं || 
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हे की बात है कि अनुमान नि्धाएण-समिति ने यह प्रस्ताव किया है कि 
ग्राम-पुनरचना तथा बुनियादी शिक्षा साथ-साथ चले समिति ने यह सुझाव दिया है कि 
ग्राम-पुनरचना से सम्बन्धित विभिन्न अधिकरारीगण बुनियादी शिक्षा के विकास में 
सहयोग देंगे | 


बुनियादी शिक्षा की सब्रसे बड़ी कमज़ोरी यह है कि यह योजना वर्तमान 
शिक्षा-प्रणाली से बिल्कुल मेल नहीं खाती। चूँकि सरकार ने प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी 
शिक्षा को अपना लिया है, इस कारण अबर और प्रवर बुनियादी स्कूल काफी खुल 
गये हैं और खुलते जा रहे हैं | पर इसके बाद के चरणों का कुछ विशेष पता नहीं 
चलता | ग्यारह उच्च शिक्षाग्राम-प्रतिष्ठान अवश्य खुल गये हैं, पर उत्तर-बुनियादी - 
स्कूलों की संख्या तीस से भी कम है। इसके विपरीत पूरे देश में बारह हज़ार से अधिक 
माध्यमिक स्कूल तथा एक हजार कालेज हैं, और इनकी संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ती 
ही जा रही है। इस तरह स्पष्ट है कि उत्तर एवं उत्तम बुनियादी शिक्षा की स्थिति 
शोचनीय है ओर पुराने ढरें की शिक्षा-संस्थाओं की मॉग दिनों दिन बढ़ती ही 
जा रही है | 


बिहार के उत्तर-बुनियादी स्कूलों पर बिचार करते हुए, एक सरकारी रिपोर्ट ने 
कहा है, “पुराने माध्यमिक स्कूल अधिक लोकप्रिय हैं, क्योंकि छोगों में मैट्रिक सर्टीफिकेट 
की चाह अधिक है।”+ अनुमान-निधोरण समिति ने मी बुनियादी शिक्षा की 
कठिनाइयों को अनुभव किया | इसी कारण समिति ने सुझाव दिया है कि उत्तर-बुनियादी 
शालाओं की स्थापना ओर बुनियादी संस्थाओं का अन्य संस्थाओं के साथ उचित 
सम्बन्ध स्थिर करना आवश्यक है । [| 


ह मानना ही पड़ेगा कि इस देश की शिक्षा-पद्धति में अनेक दोष आ गये थे, 
और इनके सुधार की ज़रूरत थी। बुनियादी विचारधारा ने मारतीय शिक्षा-संसार में 
एक नवीन जीवन का सझ्ञार किया है। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि शिक्षा-क्षेत्र में 
दो विभिन्न धाराएँ प्रवाहित होने छगें, और जिनके गन्त॒व्य मार्ग'एक दूसरे के सर्वथा 
प्रतिकूल हों । पर खेद की बाज है कि आज हमारे देश के शिक्षा शाख्ियों में दो दल 
हैं -> बुनियादी और «गैंबुनियादी | इन दोनों दलों में प्रतिस्पर्धा, चल रही है | 
यह होड़ देश के लिए' हितावह एवं भ्रेयस्कर नहीं है। सबसे अच्छा तो यह हो कि ये 


ते आद्र068800 88 ४486, 4984-59, 9४० ॥, 9. 75. 
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दो विभिन्न धाराएँ, विरुद्ध दिशाओं में न जाकर रिक)सॉंथः मिंछ जावें। इस सम्मिलित 
धारा-प्रवाह में हमारी शिक्षा में व्याप्त समस्त दोषों का प्रक्षाऊन हो जायगा | 


बुनियादी शिक्षा नूतन” शिक्षा है। इसने हमारे सामने नवीन विचाड उपस्थित 
किये हैं --- सूजनात्मक शिक्षा, “रचनात्मक कार्य, कृछात्मक कृतियों, 'परिश्रम के प्रति 
आदर एवं विश्वास *टातृ-भाषा के प्रति श्रद्धा, बाह्य परीक्षाओं की परिसमाि, भारतीय 
" संस्कृति तथा सम्यता का सम्मान, “समाजसेवा, शिक्षो का विद्यार्थी के भावी: जीवन से 
सम्बन्ध, देश की आवश्यकताओं का ध्यान, इत्यादि ) हमें इस नवीन रस में अपनी 
' पुरानी रिक्षा-संस्थाओं को परिप्छाविंतं कर देना चाहिए ताकि वे इस नूतन शिक्षा के 
नवीन दृष्टिकोण को आत्मसात कर ढें | कुछ छड़खड़ाते हुए उत्तर-बुनियादी स्कूलों तथा 
उच्च शिक्षा ग्राम-प्रतिष्ठानों द्वारा ही इस देश का काम नहीं चल सकता है। हमारे 
देश में एक सुदृढ़ तथा विशाल शिक्षा-अद्वालिका की ज़रूरत है, "न कि दो विभिन्न 
तथा कमजोर इमारतों की । शिक्षा की उन्नति बिकासवाद द्वारा हो सकती है, न कि 
पू्णे परिवतन के द्वारा । 


चोथा अध्याय 
 ग्राथमिक शिक्षा 


पुष-पृष्ठिका 

देशी शिक्षा.--जिस समय यह देश ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिकार में 
आया, डस समय यहाँ देशी शिक्षा का यथेष्ट विस्तार था। समूचे देश में प्राथमिक 
स्कूल तथा उच्च विद्यालय पर्यात्त विद्यमान थे | प्राथमिक स्कूछों में जन-साधारण के 
बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा के केद्ध थे : मदरसा, टोल या पाठशाला | 
देशी शिक्षा की यह प्रथा भारत में परम्परा से चछी आ रही थी। यह हमारे सामाजिक 
एवं सांस्कृतिक जीवन से गुथ गयी थी । पूर्ब-अंग्रेज युग में हमारे गाव स्वावलम्ती थे | 
लगभग सभी गाँवों में प्राथमिक स्कूछ स्थित थे । 


इस देशी शिक्षा की तहकीकात उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्म में की गयी | 
« विलियम एडम ” नामक एक पादरी की रिपोर्ट के अनुसार बद्धाल ओर बिहार में 
प्राथमिक स्कूलों की संख्या एक लाख थी (सन्‌ १८३८ ई० )। औसत में प्रत्येक 
तीन गाँव पीछे दो स्कूल थे, और प्रत्येक ४०० जन-संख्या पर एक स्कूछ अवस्थित 
था ।[ मद्रास के गवर्नर 'मनरो” की जाँच के अनुसार मद्रास में प्राथमिक (बालकों की) 
शिक्षा लगभग १३-३१ प्रति शत थी ( सन्‌ १८२६ ई० )। १६ अक्टूबर, सन्‌ १८२९ ई० 
की एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार बम्बई प्रान्त में छात्र ओर जन-संख्या का पारस्परिक 
अनुपात का औसत १: १३३ था। बल्भाल में साक्षरता का प्रतिशत ६-१ था। : 
सम्भवतः यही स्थिति मारत के अन्य प्रदेशों की भी थी ।* 
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बच्चे पॉँच वर्ष की अवस्था से लेकर पन्द्रह वर्ष की अवस्था तक प्राथमिक 
स्कूलों में शिक्षा पाते थे | पाख्य-क्रम बहुत ही साधारण तथा सरल होता था | विद्यार्थियों 
को लिखने-पढ़ने तथा हिसाब का साधारण ज्ञान प्राप्त होता था। स्कूल अधिकतर एक- 
शिक्षकीय संस्था के रूप में थे, अनेक शिक्षक अयोग्य थे, शिक्षा-पद्धति पुरानी हो चली 
थी, नियमित कक्षा-प्रथा का अभाव था, शिक्षा-साधनों का प्रचछन न था, पुस्तकें 
छपी हुईं नहीं होती थीं तथा दण्ड-विधान कठोर था। सामान्यतः स्कूछों के लिए 
स्वतन्त्र मकान न होते थे। ये गाँव के मन्दिर, धनी व्यक्तियों के बरामदों अथवा 
शिक्षक के मकान में छगा करते थे | शिक्षकों की आय अधिक न थी, तथापि उनकी 
स्थिति वर्तमान शिक्षकों से गयी ग्रुजरी न थी । 


ईसाई पादरियों की चेष्टाएँ.-भारत में वर्तमान प्राथमिक शिक्षा के 
प्रारम्भ करने का अ्रय ईसाई मण्डलों तथा पादरियों को मिलना चाहिए योरोपीय 
जातियों के बसने पर, ईसाई पादरी भारत में आने लगे थे, और रशिक्षा-प्रसार के 
नाम पर धर्मे-प्रचार करना चाहते थे। आरम्म में उन्होंने प्राथमिक्र शिक्षा को आगे 
बढ़ाया | जहाँ तक बन सका, ईसाई मण्डछों ने अपने प्रत्येक केन्द्र में प्राथमिक स्कूल 
खोले । ये केन्द्र समूचे देश में फैले हुए थे | 


इसाइयों की शिक्षा-नीति की बहुत कुछ नुकताचीनी की गयी है, पर हमारा 
उससे कुछ सम्बन्ध नहीं है | कुछ भी हो, यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ईसाइयों ने 
भारत की शिक्षा-प्रणाली में एक नवीन जान डाल दी । ईसाई स्कूलों की कुछ विशेषताएँ 
नीचे दी गयी हैं: 
१, ईसाई मत के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में धर्म शिक्षा दी जाती 
थी, और बाइबिल भी वहाँ एक पाज्यपुस्तक थी | 


२. पाव्य-क्रम विस्तृत था। उसमें व्याकरण, भूगोल तथा इतिहास 
का समावेश था। छपी हुई पाख्य-पुस्तकों का प्रचलन आरम्म हुआ था | 


३२, स्कूल छगने का समय निश्चित था। प्रत्येक विषय के लिए 
समंय निधोरित था । रविवार के दिन छुट्टी मिलती थी | 


४. कक्षा-प्रथा का प्रचलन आरम्भ हुआ, क्‍योंकि प्रत्येक स्कूल में 
एक डे अधिक शिक्षक नियुक्त थे | 


५, रिक्षा मातृ-भाषा द्वारा दी जाती थी । 


६४ भारत में शिक्षा 


इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्म में भारत में एक नवीन प्रकार की शिक्षा 
का सृत्रपात हुआ | इसका प्रभाव देश की समूची प्राथमिक शिक्षा-पद्धति पर पड़ा । 


ईसूट इंडिया कम्पनी की नीति.--अपने कर्मचारियों के वच्चों की शिक्षा 
के लिए कम्पनी ने अंग्रेजी बस्तियों में कुछ प्राथमिक स्कूछ खोले । कम्पनी ने इस देश में 
भी अपने ही देश की शिक्षा-नीति अपनायी तथा सार्वजनिक शिक्षा का उत्तरदायित्व 
पूर्णतः स्वये न उठाना चाह्य । न उसके पास पैसा था, ओर न अवकाश | वुड के 
घोषणा-पत्र के बाद सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की ओर कुछ ध्यान दिया | इस पत्न ने 
सिफारिश की कि देशी विद्यालयों को मान्यता दी जावे तथा अधिक संख्या में प्राथमिक 
स्कूल खोले 'जावें | इसके फ़ल-स्वरूप कुछ सरकारी स्कूल खोले गये, ओर गैरसरकारी 
स्कूलों को ग्राण्ट (अनुदान) मिलने छूगा | पर अर्थाभमाव के कारण प्राथमिक शिक्षा की . 
दशा ज्यों की दयों रही । 


इग्लेण्ड के नरेशों का शासन (१८५७-१०९०२).-- सन्‌ १८५९ ई० में 
स्टेनले का आशा-पत्र निकला | इस पत्र ने यह अंगीकार किया कि अर्थाभाव तथा 
ग्राण्ट-इन-एड की अक्षमता के कारण प्राथमिक शिक्षा गिरती हुई दशा म॑ है । पत्र ने 
यह सी स्वीकार किया कि जन-साधारण की शिक्षा सरकार का मुख्य कतंव्य है। उसे 
इसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो इसके लिए 
स्थानीय कर भी लगाना चाहिए। इन सिफ़ारिशों का परिणाम यह हुआ कि प्रान्तीय 
सरकारें अपने स्कूछ खोलने लगीं तथा बद्धाल को छोड़कर सभी प्रान्तों में स्थानीय 
कर के कानून पास हुए । इस्तमरारी बन्दोबस्त (स्थायी भू-व्यवस्था) होने के कारण यह 
कर बंगाल में नहीं लगाया गया | सन्‌ १८७१ ई० में छाड मेयो ने प्रान्तीय सरकारों को 
शिक्षा-विषयकर अनेक अधिकार दिये ओर साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षा के व्यय के 
विषय में कुछ निश्चित आदेश भी दिये। इन प्रयत्नों के फल-स्वरूप १८७०-७१ से 
१८८१-८२ तक प्राथमिक शिक्षा का यथेष्ट विस्तार हुआ । सन्‌ १८८३-८४ ई० में 
छाडे रिपन ने 'छोकछ सेल्फ गवर्नमेण्ट एक्ट' पास किया । इसके अनुसार भारत के 
शहरों, क़स्बों और ज़िलों का प्रबन्ध करने के लिए. नगरपालिका समितियाँ और ज़िला 
मण्डल स्थापित हुए; । उन्हें प्राथमिक शिक्षा के प्रबन्ध का विशेष अधिकार दिया गया, 
और सरकार इसके प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व से मुक्त हो गयी। परन्तु स्थानीय बो्ों के 
अथॉमाव के कारण प्राथमिक शाल्राओं की प्रगति मलीमौति नहीं ही पायी। सन्‌ 
१९०४ इ० की शिक्षा-नीति को कहना ही पड़ा : 
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साधारणतः यह गणना की जाती है कि किसी मी देश की कुछ जनसंख्या 
का १५ प्रति शत स्कूल मे पढ़नेवाले बच्चे होते हैं, पर दुःख के साथ कहना 
पड़ता है कि इस वर्ग के एक-बरष्ठांश बच्चों को भी भारत में शिक्षा नहीं 
मिलतीं है । सम्प्रति शिक्षा की प्रगति रुकी हुई है । स्पष्ट है कि इस शिक्षा की 
ओर न विशेष ध्यान ही दिया जाता है, और न ययेष्ट पैसा ही खर्च 
हुआ है ।( 
असन्ताषज़्ञनक स्थिति के कारण.--इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दी में 
प्राथमिक शिक्षा की विशेष उन्नति नहीं हुईं | शिक्षा-नीति में अनेक भूछों के कारण, 
इस शिक्षा की दशा गिरती हुई रही । प्रथमतः, सरकार ने देशी शिक्षा को विशेष मान्यता 
न दी। जैसा कि पहले बताया जा चुका है हमारे सभी गाँवों में प्रायः देशी ग्रायमरी 
स्कूल अवस्थित थे, पर वे धीरे धीरे छ॒प्त हो गये | यह बात अवश्य थी कि इनमें अनेक 
दोष आ गये थे। इन्हें सुधारने का प्रयज्ञ तत्कालीन अंग्रेजी शासन को करना चाहिए 
था, पर देशी स्कूल निकम्मे ठहरा दिये गये। उनकी प्रतिद्वन्द्िता में आधुनिक स्कूल 
और कालिजों की स्थापना हो गयी। हमारी पुरानी संस्थाएँ भला इन नवागन्तुकों का 
कह तक सामना कर सकती थीं ! फल्तः , अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के साथ देशी स्कुछ 
विलीन हो गये। भारत में जहाँ कोने-कोने में देशी स्कूलों का जाल-सा फैला हुआ था, 
वहाँ उँगलियों पर गिने जाने वाले ये आधुनिक प्रायमरी स्कूल स्थापित हुए, सो भी 
इने-गिने शहरों और बड़े-बड़े कस्बों में | 
द्वितीयतः , ईस्ट इंडिया कम्पनी ने एक नवीन शिक्षा-नीति अपनायी, जिसे हम 
* शिक्षा छनने का सिद्धान्त ” कहते हैं । | इस सिद्धान्त द्वार निबद्ध होने के कारण, 
बृटिश सरकार ने प्राथमिक शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि 
"विशिष्ट समाज को उच्च शिक्षा दी जावे, ओर इसी शिक्षित समाज से जन-समुदाय की 
ओर शिक्षा-प्रवाह बढ़ाया जावे | प्रसिद्ध लेखक मेह्मू कहते हैं : 
सरकार सोचती थी कि झून्य से शिक्षा जनता की ओर प्रसारित होगी। 
भारतीय समाज के लिए, हिमाद्वि से विद्या बूँद-बूंद नीचे टपकने छगेगी | 
थोड़े ही समय में ये टपकती हुई बूँदें निशिर और नदी के रूप में परिणत 
होकर धधकते हुए मैदानों की तृष्णा को बुझावेंगी । 
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पर ऐसा न हुआ | सरकार ख्याली पुछाव ही पकाती रही | उसने जो कुछ 
सोचा था, वह मृग-तृष्णा मात्र रहा | शिक्षित समाज ने जनता की ओर अग्रसर होने के 
बदले, उधर से मुँह मोड़ लिया'। जो धारा नदी के रूप में विस्तृत होनेवाली थी, वह 
एक प्रवाह-विहदीन उथली तलैया बनकर रह गयी | ! 


तृतीयतः, अंग्रेजों ने यह कभी अज्ञीकार नहीं किया कि प्राथमिक शिक्षा दी जावे । 
हष्टर कमीशन की ६०० पन्नोंवाली रिपोर्ट में, अनिवाये शिक्षा का उल्लेख कहीं भी 
नहीं है। अंग्रेजों का हर समय यही कहना रहा कि अनिवार्य शिक्षा भारत के लिए 
दिवा-स्वप्त है । पर सबसे अचम्मे की बात यह है कि अनिवार्य शिक्षा का आन्दोलन 
विश्व में सबसे पहले इंग्लैण्ड से ही आरम्भ हुआ था | 


उपर्युक्त तीन मूल शिक्षा-नीति के सिवा, उन्नीसबीं शताब्दी में प्राथमिक शिक्षा 
के असन्तोषप्रद प्रसार के अन्य कारण भी हैं: 


१. केन्द्रीकरण राज़नीति.--जिसके कारण देहाती भारत की 
उपेक्षा की गयी थी। स्मरण रहे कि ८० प्रति शत मारतवासी देहात में 
रहते हैं । 
२. भारतीय उद्योगों के प्रति उदाखीनता,--जनता के 
जीवन की समुन्नत बनाने के लिए कोई भी विशेष चेष्ठा नहीं की गयी । 


३. (शिक्षा का तिरस्कार.--सन्‌ १९०१-०२ में समूचे देश 
का शिक्षा-व्यय सिर्फ १,०२,७८,६५९ रुपये था | यह रकम देश की आय 
का ०-८८ प्रतिशत भाग था । 


अनिवाय शिक्षा-आन्दोलन 


प्रारम्भिक प्रस्ताव,--अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के लिए. सब से प्रथम सुझाव 
एडम साहिब ने सन्‌ १८३८ में दिया था। उनका कहना था कि एक ऐसे कानून की 
आवश्यकता है, जिससे प्रत्येक गाँव कम-से-कम एक प्राथमिक स्कूछ चलावे | सन्‌ १८५२ 
में, बम्बई प्रान्त के लिए. रेवन्यु से कमिश्नर कप्तान बिन्गेट ने प्रस्ताव किया कि 
जमीन की आय का पॉच प्रति शत कर शिक्षा के लिए छगाया जाय और इस रक़म से 
किसानों के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जावे। इसके छः वर्ष पश्चात्‌ गुजरात के 
स्कूलों के इन्स्पेक्टर श्री ठी. सी. होप ने सिफ़्ारिश की कि एक ऐसा कांयदा अमल में 
छाया जाय, जिसके अनुसार किसी भी जगह के निवासियों को स्कूल खोलने के लिए. 
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एक स्थानिक कर लगाने का अधिकार मिले। सन्‌ १८८४ ई० में भड़ोच जिले के 
डिपुटी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्स श्री शास्त्री ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अनिवार्य प्राथमिक 
शिक्षा आरम्म करने का सुझाव दिया | 


बाद-बिवाद ( १८९०-१९१८ ) 


राष्ट्रीय जाग्रति.--उपर्युक्त सुझावों की ओर सरकार ने एकदम ध्यान न दिया। 
ये प्रस्ताव असामयिक ठहराये गये | पर इतने में समूचे देश में राष्ट्रीय भावना की 
जाग्रति का आरम्म हो गया | अंग्रेजी शासन की त्रहुत कुछ च्रुठियाँ थीं, तथापि इस 
शासन से देश को अनेक छाभ भी हुए। उसने भारत के बिखरे भागों को एक में 
मिला दिया, और एकता की सृष्टि की | अंग्रेजी भाषा के माध्यम से देश में पाश्चात्य 
विचारों का प्रसार होने छगा | सोता हुआ भारत जाग उठा। देश में चारों ओर सुधार 
की पुकार मच गयी | इस प्रकार नवीन भारत का प्रादुभोव हुआ | पर हमारे नेताओं ने 
देखा कि शिक्षा की उन्नति के बिना राष्ट्रीय संगठन कठिन है। देखिए, स्वामी 
विवेकानन्द ने क्‍या भविष्यद्गाणी की : 


राष्ट्र अग्रसर क्‍यों नहीं हो रहा है! हमारी प्रथम आवश्यकता है 
शिक्षा का प्रचार । ... -.. राजाओं की सत्ता कहाँ ह॒प्त हो गयी है? जनता के 
पास | इस जनता के सुधार की आावश्यकता है। समाज-सुधार का प्रथम 
सोपान शिक्षा है। 


बझूबई मे चेष्ठापँ.--सन १८८० ई० से हमारे कई जन-नायक अनिवार्य 
शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयत्नशील थे। सन्‌ १८८५ ईंस्वी में “इंडियन नेशनल कॉंग्रेस? 
का जन्म हुआ, और परिणाम स्वरूप शिक्षा की माँग बढ़ी। अंग्रेजी भारत में अनिवाये 
शिक्षा के लिए प्रथम सुव्यवस्थित प्रयत्न बम्बई के सर इब्राहीम रेहमतुछा तथा सर 
चिमनलाल सीतलवाड ने किया। इन्हींके यत्न के कारण, बम्बई सरकार ने एक समिति 
नियुक्त की (सन्‌ १९०६ )। जाँच पड़ताल द्वारा इसे यह निंणेय करना था कि बम्बई 
नगर में अनिवार्य शिक्षा छागू की जा सकती है या नहीं । समिति ने फैसला दिया कि 
इस विचार को कार्यान्वित करने का अनुकूल समय अभी नहीं आया है, अतएब अभी 
ठहरने की आवश्यकता है। 


छ के [५ 
मार्गद्शंक बडोदा.--तत्कालीन ब्रिटिश शासन जो गुरुतर काये न कर 
सका, उसे एक भारतीय नरेश ने क्रियान्वित किया। ये थे बडोदा-नरेश महाराजा सर 
सयाजीराव गायकवाड़ । सन्‌ १८९३ ई० में उन्होंने अनुभव प्राप्त करने के लिए 
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अपने राज्य के अमरेली ताहके में निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जारी की | 
तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९०६ ई० में, इसका विस्तार अपने पूरे राज्य में कर दिया। 
स्वर्गीय गोखले के प्रयासख,-- अंग्रेजी राज्य में जन-प्रमुखों ने अनुभव 
किया कि स्वयं अपने पाँवों पर खड़े हुए बिना मारत में शिक्षा की उन्नति असम्भव है । 
इस आन्दोलन के कर्णधार प्रसिद्ध तत्कालीन नेता स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले थे | 
सन्‌ १९१० में उन्होंने इम्पीरियल लेजिस्केटिव काऊन्सिल में प्रस्ताव रखा | उस 
प्रस्ताव का आशय यह था कि भारत के उन भागों में छः से दस वध के बालकों को 
अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा दी जावे, जहाँ पर ३३ प्रति शत साक्षरता है। किन्तु 
सरकार के आश्वासन देने पर गोखलेजी ने अपना यह प्रस्ताव वापस ले लिया | 


पर जब सरकार ने आश्वासन के बावजूद कुछ न किया, तत्र दूसरे वर्ष श्री गोखले ने 
अपना दूसरा विधेयक काऊन्सिल में उपस्थित किया । विधेयक की शर्तें बहुत ही 
सावधानी से रखी गयी थीं | मुख्य शर्तें ये थीं: (१) यह योजना केवल उन स्थानों 
में प्रयुक्त की जावे, जहाँ पर ६ से १० वयोवग वाले बच्चों ( बालक-बालिकाओं ) के 
एक निधोरित प्रतिशत को शिक्षा मिल रही हो। (२) अनिवाय शिक्षा पहले 
बालकों के लिए छागू की जावे, और बाद में क्रमशः छड़कियों के लिए व्यवह्गत की 
जाय। (१ इस योजना को अपने सम्पूर्ण अधिकार-क्षेत्र या उसके कुछ भाग 
विशेष में एकदम लागू न करने का अधिकार स्थानीय बोर्डो पर छोड़ दिया जाय। 
(४) अनिवाय शिक्षा का खर्च चलाने के लिए प्रत्येक स्थानीय मण्डल को कर 
लगाने का अधिकार दिया जावे । (५) योजना को अमल में छाने के लिए प्रान्तीय 
सरकार की अनुमति अपेक्षित है । 
विधेयक पर दो दिनों तक गरमागरम बहस हुईं | पर ५१ सदस्यों में से केवल 
१३ सदस्यों ने श्री गोखले का समर्थन किया | सरकारी एवं जमींदार सदस्यों ने घोर 
विरोध किया, किन्तु गोखले हतोत्साह न हुए। उन्होंने अपनी बहस को समाप्त करते 
हुए कह्य था ; 
में जानता था कि सन्ध्या तक मेरा विधेयक उखाड़कर फेंक दिया 
जायगा । इस पर मुझे न कोई शिकायत है और निराशा ही है। ... ... मैं 
सदेव सोचता हूँ और कहता हूँ कि इस पीढ़ी के भारतवासी अपनी 
मातृ-भूमि की सेवा अपनी असफल्ताओं के द्वारा ही कर सकते हैं। ... ... 
कमनिष्ठ व्यक्तियों के लिए. असफलता अकमण्यता से अयस्कर हैं || 
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डउपसंहार,--पर गोखले के प्रयास सर्वेधा निष्फल न हुए। सन्‌ १९१०-१९१७ 
के बीच, प्राथमिक शिक्षा का गेरसरकारी प्रसार हुआ। तब सरकार भी चुप न रह 
सकी | सन्‌ १९११ में बृट्शि पालछामेण्ट ने भारतीय अण्डर-सेक्रेटरी को प्राथमिक 
शिक्षा के प्रति यथेष्ट ध्यान देने का निर्देश दिया। सन्‌ १९११-१२ में इस देश में 
सम्राट्‌ पद्चम जाजे का शुभागमन हुआ । उन्होंने दिल्ली दरबार में पचास छाख रुपयों का 
आवर्तक वार्षिक अनुदान प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए स्वीकृत किया । 
संन्‌ १९१३ ई० में भारत सरकार ने अपनी शिक्षा-नीति में प्राथमिक,शिक्षा के सम्बन्ध 
से यह आदेश प्रसारित किया : 


१. प्राथमिक शिक्षा में निम्न-प्राथमिक विद्यालयों का विकास और 
' विस्तार किया जाय । 
२. केन्द्रीय ग्रामों म॑ उच्च-प्राथमिक स्कूल अधिक संख्या में 
खोले जावें । 


३, साधारणतः प्राथमिक शिक्षा का प्रसार बोड स्कूछों के द्वारा हो। 
जहाँ यह न हो सके, वहाँ स्वीकृत स्कूल “गआराण्ट-इन-एड ? पद्धति पर 
चलाये जाये । 

इसी अवसर पर प्रथम विश्व-युद्ध शुरू हुआ। इस कारण ऊपर के प्रस्ताव 
कार्योन्वित न किये जा सके । युद्धकाल में भारत को अनेक आपत्तियों का सामना करना 
पड़ा । पर अन्त में सन्‌ १९१९ ई, में इंग्लेण्ड की सरकार ने भारतवासियों को 
माण्टेग्यू-वेम्सफोड सुधार प्रदान किये। भारत-सरकार की शिक्षा-नीति पर इस सुधार का 
अनुकूल प्रभाव पड़ा | 


अनिवाये शिक्षा का प्रसार (३९१८-४७ ) 


पक नवीन दृष्टिकोण:--सन्‌ १९२१ ई० से माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों पर 
कार्य आरम्म हुआ। इसके अनुसार शिक्षा हस्तान्तरित होकर भारतीय मन्त्रियों के हाथ आ 
गयी । तत्यस्वात्‌ गवरनमेण्ट ऑफ इण्डिया एक्ट (१९३५) ने प्रान्तीय शासन में पूर्ण 
स्वशासन प्रतिष्ठित किया । इनके फलू-स्वरूप भारतीय मन्नत्रियों ने बड़े परिश्रम और 
उत्साह से कांम किया, और जनता में शिक्षा का चाव उत्पन्न किया। इसी समय 
' (१९१६-१९२०) भारतीय राष्ट्रीय-जगत में गान्धीजी का उदय हुआ | उन्‍होंने राष्ट्रीय 
स्वातन्त्य आन्दोलन फो एक नया रूप दिया। उनकी प्रेरणा से यह आन्दोलन देश के 
गाँव-गाँव ओर धर-घर में फैला । सम्पूर्ण देश में एक नया जोश जाग्त हुआ, और सभी ने 
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यह अनुभव किया कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद भारत का काम शिक्षा के बिना 
कदापि न चल सकेगा; अतएव शिक्षा परम आवश्यक है | 


अनिवार्य शिक्षा के कानून.--अगस्त, १९१७ की घोषणा। के बाद 
सभी अंग्रेजी प्रान्तों की विधायिका सभाओं के सदस्यगण निरक्षरता दूर करने के लिए, 
प्रयत्न करने लगे | उन्होंने अनिवाये शिक्षा की ओर ध्यान दिया। प्रष्ठ-भूमि तो स्वर्गीय 
गोखले ने पहले ही तैयार कर रखी थी | उन्होंने जो बात समूचे देश के लिए. चाही 
थी, उसे श्री विउछभाई पटेल ने बम्बई के लिए. कर दिखाया । सन्‌ १९१७ ई० में 
उन्होंने बम्बई प्रान्त के, बम्बई नगर को छोड़कर, नगरपालिका क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा 
जारी करने के उद्देश्य से प्रान्तीय धारा-सभा में एक विधेयक उपस्थित किया | दो 
छूटों को छोड़कर यह बिल गोखलेजी के विधेयक से मिल्ता-जुलता था : (१) यह बिल 
केवल नगरपालिका के क्षेत्रों के लिए. छागू होता था, पर गोखलेजी के विधेयक में 
/ गाँव भी शामिल थे । (२) सरकार पर आर्थिक जवाबदेही नहीं रखी गयी थी | पर 
यदि सरकार चाहे तो अनिवार्य शिक्षा के कुल खर्च का एक भाग, जिसे वह स्वयं 
निश्चित करे, दे सकती थी । श्री गोखले के विधेयक की शर्तों के अनुसार अनिवायय 
शिक्षा के दो-तिहाई खर्च की जिम्मेवारी सरकार पर रखी गयी थी । 


श्री विद्चल्भाई का विधेयक पारित होकर “ बम्बई प्रायमरी एजुकेशन एक्ट, 
१९१८ ? के रूप में प्रसारित हुआ । प्राथमिक शिक्षा का यह सबसे प्रथम कानून है | 
इस एक्ट ने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य बनाने की सावेजनिक माँग को वैधानिक स्वीकृति 
दी । इस कानून से भारत के दूसरे परान्त भी प्रभावित हुए बिना न रहे । सभी प्रान्तों 
में धड़ाघड़ अनिवार्य शिक्षा के कायदे बनाये गये | सामान्यतः ये कानून एक दूसरे से 
मिलते-जुलते-से हैं, ओर वे गोखले-बिल या पटेल-एक्ट के आधार पर बनाये गये हैं | 
जो स्थानीय मण्डरू अनिवाय शिक्षा की इच्छा करते हैं, वे पहले स्थानिक आवश्यकताओं 
का अध्ययन करते हैं। इसके बाद वे अनिवायें शिक्षा की एक योजना तैयार करते हैं | 
वह योजना मण्डल के दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत से उनकी विशिष्ट बैठक में पारित 
की' जाती है। इसके पश्चात्‌ प्रान्तीय सरकार की स्वीकृति प्राप्त की जाती है, जो 
अत्यावश्यक होती है। यह आवश्यक नहीं होता कि अनिवार्य शिक्षा मण्डलू-क्षेत्र के 
सम्पूर्ण भाग में छागू की जावे। यह धीरे-धीरे एक क्षेत्र के बाद दूसरे क्षेत्र में छागू 
की जा सकती है | शिक्षा के व्यय के लिए स्थानीय मण्डल शिक्षा-कर न्छगा सकते हैं । 


' दाखिए पृष्ठ::२१. | 
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अनिवाये शिक्षा प्रायः ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों लिए जारी की गयी है| उन क्षेत्रों 
में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर विशिष्ट शिक्षा-कर छगाया जाता है। 
अनिवार्य शिक्षा की प्रगति.--सन्‌ १९२१-३७ के बीच, भनिवाय 
प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के आकड़े नीचे दिये गये हैं: 
तालिका ४ 
अंग्रेजी भारत में अनिवाये शिक्षा, १९२१-३र्षा 











वषे आल देहाती इलाके 
१९२१-२२ ८ नज--++ 
१९२६-२७ ११४ १,५७१ 
१९३१०३२ १५३ २,२९२ 
१९३६-३७ ९६७ ३,०२४ 





ऊपर के अंकों से यह स्पष्ट ही होगा कि अनिवार्य शिक्षा की प्रगति सन्तोषप्रद 
नहीं हुईं । इसके मुख्य दो कारण थे। प्रथमतः, सन्‌ १९३१-३७ के बीच सम्पूर्ण 
जगत्‌ में एक विश्वव्यापी मन्दी छा गयी, इस कारण किसी भी शिक्षा-योजना को ठीक- 
ठीक चढाना असम्मव था। द्वितीयतः, हाटंग-समिति की सिफ़ारिशों के अनुसार सरकार 
ने ठोस नीति अपनायी । इसके अनुसार कमज़ोर स्कूलों का खात्मा कर दिया गया | 
सन्‌ १९३७ ई० के पश्चात्‌ छः प्रदेशों में कांग्रेस के शिक्षा-मन्त्री नियुक्त हुए। साथ ही, 
आर्थिक स्थिति में भी कुछ सुधार हुआ । इस कारण अनिवार्य शिक्षा की थोड़ी बहुत 
प्रगति हुई | सन्‌ १९४६-४७ में, अनिवाये शिक्षा २२९ शहरों और १०,०१७ गाँवों 
में, केवल बालकों के लिएं, तथा १० शहरों और १,४०४ गाँवों में, बालक-बालिकाओं के 
लिए, चालू थी । 


 ऋ. 6. 8चांशंविशाप, 6. 87. 00कछोइ४8090  खंदेड05008 8 #%व86, 
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बतेमान स्थिति 
प्रद्यासत 


प्रबन्ध---ग्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध तीन विमिन कार्य-कत्ताओं के हाथ में है : 
(१) राज्य सरकार, (२) स्थानीय बोर्ड ओर (३) स्वसंचालित संस्थाएँ ( प्रायः 
सभी को ग्राण्ट मिलता है )। इस दृष्टि से प्राथमिक स्कूछों का विभाजन निम्नांकित 
तालिका में प्रदर्शित किया गया है ; 


तालिका ५ 
प्राथमिक स्कूछों का विभाजन, १९५५-०६| 





अनुशासन स्कूलों की संख्या | कुछ स्कूलों + पहितात 

राजकीय 33४ क ६४,८२७ * गयी थी । पर 
जैसे वह स्वये 

जिला-मण्डल »१० न्न्न १ | मे २,२९६ सार अनिवाये 
नगर-पालिका-मण्डल रह ८,९२७ +, 
स्वसंचालित संस्थाएँ : 

हायता-प्राप्त ... ६७, २६ ३ २४-०२ 

द्ायता-रहित ..- ३,८२२ १-४ 

योग ... २,७८, ११५ १०००-०० 





अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा-परिषद्‌---भारतीय संविधान के 
४५० वें अनुच्छेद के निर्देश को क्रियान्वित करने के लिए, पहली जुलाई, १९५७ को 
एक ' अखिल भारतीय प्रारम्मिक शिक्षा-परिषद ? की स्थापना की गयी है। इस परिषद 
के मुख्य उद्देश्य ये हैं: केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को सलाह देना, प्रारम्मिक शिक्षा 
की प्रगति का सिंहावलोकन, प्रारम्मिक शिक्षा के विस्तार तथा सुधार के लिए. योजना 
तैयार करना, शोध तथा अनुसन्धान, शिक्षकोचित साहित्य तैयार करना, प्रारम्मिक 
शिक्षा का आदशे सर्वेक्षण, पाख्यक्रम पर विचार, इत्यादि | इस परिषद के २३ सदस्य 
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हैं: चोदह राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, “ केसशिम * का एक प्रतिनिधि, अखिल 
भारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद्‌ का एक प्रतिनिधि, एक प्रशिक्षण विद्यालय का अध्यक्ष, 
, बुनियादी शिक्षा, स्त्री-शिक्षा तथा अनुसूचित जातियों की शिक्षा के दो-दो विशेषज्ञ । 
7 केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रा5्य के शिक्षा-परामशदाता, इस परिषद के “अध्यक्ष ” तथा उसी 
मन्त्राल्य के बुनियादी और समाज-शिक्षा विभाग के प्रमुख  मन्त्री ? हैं । गैरसरकारी 
सदस्यों का कार्य-काछ दो साल निश्चित है। 


वित्त 


स्रोतवर खंजे.--प्राथमिक शिक्षा का खर्च पॉच खोतों से निकलता है: 

सरकारी ( केन्द्रीय तथा राजकीय ) निधि, स्थानीय मण्डछ-निधि, फीस और दूसरे 

स्रोत (6? “४” ध्यादि )। सन्‌ १९५५-५६ ई० में प्राथमिक शिक्षा के लोतवार 
लिखित तालिका में दिखाया गया है: 








१९२१-२२ कि 
हद तालिका ६ 
जेक्षा पर स्लोतवार कुछ प्रत्यक्ष व्यय, १९०५५-५०६॥+ 
१९३१-०३ ४७७७७ 
हल  ,  :' रकम (रुपयों में ) | कुल व्यय का प्रति शत 
| 
राजकीय निधि २९,५५,१०,६७१ ७३-०६ 
जिला मंडल-निधि ६,२४,७४, २६६ ११०६ . 
नगरपालिका-निश्रि ४,४९,८३,०७९ ८-४ 
फीस १ ७५,२७ १२७ १०३ 
दान ६९,८२,९६४ ९०२ 
दूसरे खोत ... १,०४,९४,७५९ १०९ 
योग हा ५३,७२,०२, ०६६ १००००० 
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इस प्रकार सन्‌ १९५५-५६ ई० में जो कुछ खर्च हुआ, सरकार ने उसके प्रायः 
तीन-चोथाई का खचे उठाया। समय-समय पर केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को काफी 
रक़्म अनुदान के रूप में देती है। लेकिन यह रक्तम निश्चित नहीं रहती है। 
स्थानीय मण्डलों, दान तथा दूसरे स्रोतों का अंश-दान विशेष सराहनीय नहीं है । 
जिन क्षेत्रों में प्रथमिक शिक्षा अनिवाये है, वहाँ शिक्षा निःशुल्क है। दूसरे क्षेत्रों में 
भी सरकार तथा स्थानीय मण्डल मुफ्त शिक्षा देते हैं। गेरसरकारी स्कूलों में फीस 
लगती है। सन्‌ १९५५-५६ में समूचे देश के प्रत्येक प्राथमिक छात्र का औसत 
वार्षिक खर्च २३-४ रुपये था। 


आाएट-इन-एड पद्धतियाँ.--इसकी चची तीन स्तरों में की जा सकती 
है -- केन्द्रीय-राज्यीय अनुदान, राज्यीय-स्थानीय अनुदान और स्वसंचालित संस्थाओं 
को राज्यीय या स्थानीय अनुदान । प्रथम अनुदान सदेव अनिश्चित रहता है । यह रक़म 
केन्द्रीय योजनाओं तथा आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहती है। हितीय अनुदान-नीति 
पूरे देश में एक-सी नहीं है। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी नीति है। वर्तमान 
तरीकों का सार नीचे दिया गया है : 


१, खण्ड अनुदान-नीति -- मध्यप्रदेश तथा पश्चिमी बंगाल में 
ग्रामीण क्षेत्रों की प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेबारी स्थानीय मण्डलों पर है । 
इस काये के लिए राज्य-सरकार उन्हें एक निश्चित रक्तम द्वारा मदद 
करती है । 


२. कुल खर्च का एक निर्दिष्ट प्रति शत अनुदान ( बिहार, अम्बई, 
पंजाब ) -- राज्यीय सरकार स्थानीय मण्डलों को कुछ खर्च का एक बँघा 
हुआ हिस्सा अनुदान स्वरूप देती है। यह रक्रम जिला-मण्डल तथा 
नगरपालिका-मण्डल के लिए भिन्न होती है । 

३, स्थानीय मण्डर अपने राजस्व का एक विशिष्ट अंश प्राथमिक 
शिक्षा पर खर्च करता है। इन क्षेत्रों मं स्थानीय बोड्डों की जिम्मेवारी अति 
सामान्य रहती है। राज्य-सरकार खर्चे का अधिक भार स्वयं उठाती है। 
बंत्रर राज्य के जिला तथा अनधिक्षत नगर-पालिका-मण्डलों के लिए यह 
प्रथा छागू है। 


बर्तमांन समय में पहली प्रथा उठती जा रही है। सरकार अनुभव कर रही है 
कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेवारी स्थानीय मण्डलों पर पूर्णतः नहीं छोडी जा सकती है । 
कई राज्य-सरकारें स्वतः स्कूल खोल रही हैं, और कई स्थानीय बो्डों के अंशदान को 
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बाद देकर रोष खर्च खुद देती हैं। स्वश्नंचालित संस्थाओं को स्थानीय मण्डलों के 
द्वारा आण्ट दिया जाता हैं। सरकार कभी-कभी स्थानीय बोडों को खण्ड-अनुदान भी 
देती है। इसका उद्देश्य यह रहता है कि इस आर्थिक सहायता-द्वारा बोर्ड अत्यावश्यक 
सुधारों को कार्य-रूप में परिणत कर सकें | 

अन्य प्र 


स्कूल तथा छात्र-संख्या.--सन्‌ १९४७ के परुचात्‌ प्राथमिक शिक्षा की 
काफी प्रगति हुईं है। सन्‌ १९४७-४८ में देश भर में १,४०,१२१ प्राथमिक स्कूल थे | 
इनकी छात्र-संख्या १,१०,००,९६४ थी । आठ साल बाद प्रायमरी स्कूछों की संख्या 
२, १५, ३२० तथा उनकी छात्र-संख्या १,७९,८५,०७४ पहुँची। पिछले अध्याय में 
यह बतलाया गया है कि आज भारत की स्वीकृत शिक्षा-प्रणाछी बुनियादी शिक्षा है । 
इस दृष्टिकोण से केन्द्रीय तथा सज्य सरकारें प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में 
बदलने की चेष्टा कर रही हैं । नये बुनियादी स्कूछ भी खोले जा रहे हैं | तिस पर भी 
अधिकतर प्रारम्भिक स्कूल प्राथमिक हैं | निम्नांकित तालिका से यह स्पष्ट होगा: 


तालिका ७ 
प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षक, १९५१-०२ से १९५६-५७ 





स्कूल छात्र-संख्या (हजारों में) 


प्राथमिक बुनियादी प्राथमिक | बुनिया दी 


१९५१-५३ | २,१५, ३६६ ३३,७५१ १,९०, २३ २९,८८५ 


१९५२-५३ | २,२२,४१० 
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७६ भारत में शिक्षा 


आनिवाये शिक्षा.--सन्‌ १९४७-४८ ई० में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 
२२४ शहरों तथा १०,०१० गाँवों में चालू थी, तथा १९५५-५६ में १,०९३ शहरों 
तथा ३७,२७६ गाँवों में थी | सन्‌ १९५१ की जन-संख्या के अनुसार भारत में 
शहरों तथा ग्रामों की संख्या ऋमशः ३,०१८ तथा २,८५,०८९ थी। अर्थात्‌ आज 
(१९५५-५६ ) भारत के एक-तिहाई शहर तथा एक-दर्शांश गाव अनिवार्य शिक्षा का 
छाम उठा रहे हैं। यहाँ यह ध्यान रहे कि अनेक शहरों तथा गाँवों में अनिवार्य शिक्षा 
सम्पूर्ण क्षेत्र मे नहीं, वरन्‌ कुछ अंशों में ही जारी है। 


शिक्षक.--सन्‌ १९५५-५६ में समूचे देश के प्राथमिक शिक्षकों की संख्या 
६,९१,२९५ थी। औसतन प्रत्येक शिक्षक के अधीन ३३ विद्यार्थी पढ़ते थे। पर 
सब से खेद की बात यह है कि एक-शिक्षकवाले स्कूलों की संख्या दिन-प्रति दिन 
बढ़ती ही जा रही है| इसका अन्दाज निम्नांकित तालिका से चलेगा: । 


तालिका ८ 
एक-शिक्षकवाले प्राथमिक स्कूछ 





वर्ष स्कूल 
आल ९७४९-५० ६७,७६२ 
१९५०--५१ ६८,८४१ 
१९५६९६०९२९ ७९,७६२ 
१९५२-५३ ८६,०३१ 
१९५४-५५ १०१,३४२ 


१९५५-५६ 





- 'पाव्यक्रम.--पराव्यक्रम में अधिकतर मातृभाषा, गणित,. भूगोल, भारत का 
इतिहास एवं सृष्टि-विज्ञान का समावेश रहता है। पर पढ़ाई का छक्ष्य विद्यार्थियों के 
वातावरण की ओर नहीं रहता है। गाँव तथा शहर के पाख्यक्रम में कोई अन्तर नहीं 
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है| रवन्त विद्या का प्रचार अधिक है। साथ ही रचनात्मक कार्य का अभाव है। 
पिछले अध्याय में यह बतलाया जा चुका है कि सरकार का ध्येय है कि प्राथमिक स्कूलों 
को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित किया जाय। इसी उद्देश्य का पहला कदम है, 
गैरबुनियादी स्कूलों में उद्योग की शिक्षा देना। 


शाला-ग्रह.--स्कूलों की इमारतें सन्‍्तोषजनक नहीं हैं। केवछ सरकार तथा 
स्थानीय बोर्डो ने खास शाल्-णह निर्मित कराये हैं, पर कुछ छात्र-संख्या का ३० 
प्रति शत ही ऐसी इमारतों में शिक्षा पा रहा है। अधिकतर स्कूल किराये के मकानों, 
सरायों तथा मन्दिरों में लगते हैं। ऐसी जगहों में हवा तथा प्रकाश का नामोनिशञान 
नहीं रहता है | वहाँ बच्चे बन्द कमरों में ढुँस दिये जाते हैं | 


व्यथेता.--आज साधारण जनता शिक्षा में दिलचस्पी दिखा रही है | तिस पर 
भी प्राथमिक रिक्षा में व्यर्थता की मात्रा इतनी अधिक है कि शिक्षा के विस्तार से 
वास्तविक लाभ नहीं हो रहा है। १९५२-५३ में स्कूलों में पहली कक्षा में भरती हुए 
प्रति १०० बच्चों में से ६४ दूसरी कक्षा में (१९५३-५४), ५१ तीसरो कक्षा में 
(१९५४-५५) और सिर्फ़ ४३ चोथी कक्षा (१९५५-५६) में शिक्षा पाते रहे | | 
इस प्रकार ५७ बच्चे स्थायी साक्षरता के लिए न्यूनतम माने जानेवाले चार वर्षों के 
पाव्यक्रम को पूरा करने के पहले ही पढ़ना छोड़ बैठे । व्यर्थता के अनेक कारण हैं, 
जैसे ः (१) अनिवार्य शिक्षा-विषयक एक्टों का भी भौति पालन न करना; (२) लोगों 
की गरीबी; (३) माता-पिता की शिक्षा के प्रति उदासीनता; (४) पाव्यक्रम की 
अनुपयुक्तता; (५) शिक्षण की प्रमाव-हीनता; (६) एक-शिक्षकवाले स्कूछों का बाहुलय; 
(७) बहुत से स्कूलों का नाम मात्र के लिए अस्तित्व, इत्यादि । 


अवरोधन,--व्यर्थता (अपव्यंय) से संछ्म दूसरा दोष अवरोधन (स्थिरता) का 

है जो प्राथमिक शिक्षा में पाया जाता है। अबरोधन का अथ है बालक का एक ही 

कक्षा में एक वर्ष से अधिक रुक जाना | प्रायः देखा गया है कि प्रत्येक कक्षा में प्रति वर्ष 

२० से ३० फी सदी विद्यार्थी रोक लिये जाते हैं। सर्वाधिक निराशाबनक स्थिति 
पहली कक्षा की रहती है। यह कक्षा एक गँदले कुण्ड के समान बनी रहती है | 


इस अवरोधन का विषाक्त परिणाम विद्यार्थी, माता-पिता तथा पूरे राष्ट्र पर 
पड़ता है। असफलता के फल-स्वरूप ऊँची कक्षा में न जा सकने के कारण विद्यार्थी 
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॥ 


थी ॥॥॥॥॥॥ ही ॥॥॥॥॥ै॥ै॥ै॥ै॥॥॥ै 
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प्रति 3 स्कूलो में 
१ एक शिक्षक स्कूल 
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नियत्साह हो जाते हैं, उन्हें उनके माता-पिता स्कूल से खींच लेते हैं, देश की सम्पत्ति 
का अपव्यय होता है तथा राष्ट्र की भावी निधि -- बालकों --- का विकास पूर्णरूपेण 
होना असम्भव॑ हो जाता है। इस प्रकार शिक्षा की व्यर्थता की बद्धि होती है। हमें 
यह नहीं भुछाना चाहिए कि विद्यार्थी स्कूल मे विद्याध्ययन के लिए. आते हैं, न कि 
वार्षिक परीक्षा में ठोकर खाकर पर्चातपद होने के लिए | 


ध्राथमिक शिक्षा की कतिपय समध्याएँ 


भूमिका.--खतन्त्रता अजेन करने के पश्चात्‌ प्राथमिक शिक्षा की उन्नति 
अवश्य हुई है; पर वैसी नहीं हुई, जैसी देश की कल्पना भी | प्रथम पंचवर्षीय योजना का 
लक्ष्य ६-११ बर्ष के)वयोवर्ग के ६० प्रति शत बच्चों की शिक्षा की सुविधाएँ. उपलब्ध 
करना था। पर आयोजना के अन्त में यह संख्या ५१०० प्रति शत ही पहुँची | इस 
निराशा-जनक स्थिति के अनेक कारण हैं | संक्षेप में कुछ कारणों पर विचार कर लेना 
हैं अनुपयुक्त न होगा | 


दोष-युक्त सरकारी नीति.--पिछले पूृष्ठों में अंग्रेजी शिक्षा-नीति के दोषों 
पर पर्यात चर्चा की जा चुकी है। वहाँ अंग्रेज सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता 
पर यथेष्ट प्रकाश डाला जा चुका है। प्रथमतः, उसने “शिक्षा छनने के सिद्धान्त” का 
प्रचार किया, और तत्पस्चात्‌ ठोस नीति का | आज उस पर दोषारोपण करने से कुछ भी 
छाम नहीं। बतेमान समय में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं विकास के लिए काफी 
प्रयत्न किया जा रहा है। अभी तक शिक्षा की उन्नति के लिए कोई सुसंगठित योजना 
नहीं थी | दो वर्ष पूर्व छोकसभा में अनुमान-समिति ने खेद के साथ घोषित किया था 
कि “शिक्षा-मन्त्राठ्य ने अभी तक ऐसी कोई सुसंगठित योजना प्रस्तुत नहीं की, 
जिसके द्वारा संविधान का ४५ वा अनुच्छेद कार्यरूप में परिणत हो सके ।”+ विभिन्न 
राज्य मी अनिवार्य शिक्षा को सफल बनाने की चेष्टा कर रहे हैं, पर सभी “अपनी 
अपनी डफंडी, अपना अपना राग! वाली कहावत के लक्ष्य बन रहे हैं। सारांश यह है 
कि सम्पूर्ण देश के लिए, सुसंगठित योजना की आवश्यकता है । 


इसके अतिरिक्त हमारी सरकार आदशेवादी है। वह यथाथवादी नहीं है| उसने 
स्वीकृत शिक्षा-प्रणाली के रूप में बुनियादी शिक्षा को स्वीकार किया है, और प्राथमिक 
शिक्षा को इसके अनुरूप बनाना चाहती है। पर यह तभी संभव हो सकता है, जब कि 
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पर्यात द्रव्य हो और यथेष्ट शिक्षक उपलब्ध हों। आज तो हमारे देश के एक-तृतीयांश 
प्रारम्मिक स्कूछ एक-शिक्षकवाले स्कूल हैं । 


दुबेल शाखन,--प्राथमिक शिक्षा का मार मुख्यतः स्थानीय मण्डलों पर है, 
ओर राज्य-सरकार शिक्षा-नीति निधोरित करती तथा शिक्षा की देखरेख करती है । 
इस दोहरे नियंत्रण के कारण अनेक समस्याएँ खड़ी होती हैं। इसके सिवा, स्थानीय 
मण्डलों के पास न काफी पैसा है और न उन्हें सरकारी अनुदान ही इतना मिलता है 
कि वे अनिवाय शिक्षा की जिम्मेवारो को उठा सकें। शिक्षा कर छगाने के लिए वे 
सदैव हिचकते हैं। कारण, इससे स्थानीय विरोध बढ़ता है| अनिवाये शिक्षा के कायदे 
देश के पुराने दरें पर बनते चले आ रहे हैं। इनमें बहुत कुछ सुधार-की ज़रूरत है । 


कुछ वर्षों से, सरकार अनिवार्य कार्यों को यथाविधि अमल में छाने की चेष्टा 
कर रही है। सन्‌ १९५५-५६ में ६,८७,४२१ नोटिसें बच्चों को स्कूल में दाखिल न 
करने के लिए. और २,४०,४५० नोटिसें बच्चों की गैरहाजिरी के कारण जारी हुई। 
गेरहाजिरी तथा भरती न कराने के कारण ऋ्रमशः ५७,१४६ तथा ३९,५१४ मुकदमे 
चलाये गये । पर पूरे देश से २३,२३९ रुपये ही जुमाने में वसूल हुए ।' फिर, इस 
योजना की साथेकता ही कहाँ रही ! 


इसके साथ-साथ निरीक्षकों की अपयासता भी जुड़ी हुई है। सन्‌ १९५५-५६ 
में अनिवाय शिक्षा अमल मे छाने के लिए. केबछ ९८१ अफ़सर थे.। निरीक्षकों की 
संख्या भी कुछ अधिक नहीं है। औसतन एक निरीक्षक को प्रतिवर्ष सौ से अधिक 
स्‍्कूछों का पर्यवेक्षण करना पड़ता है | ऐसी दशा में स्कूछ की.. शिक्षा में कोई उन्नति की 
कैसे आशा करे ! 


स्कूल के विकास की भी कोई निधौरित नीति नहीं है.) सर्वेक्षण किये बिना ही 
स्कूल स्थापित होते हैं। स्कूल मनमाने ही खोले जाते हैं तथा स्थानिक आवश्यकताओं 
की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है | इसका विषमय परिणाम यह होता है कि कहीं तो 
एक भी स्कूल नहीं होता है, ओर कहीं इतने स्कूछ खुल जाते हैं कि वे आपस में 
खींचातानी करते हैं | 


अर्थॉभाव.--प्राथमिक शिक्षा के सामने सबसे बड़ा प्रश्न खचे का है । 
अर्थाभाव के कारण, शिक्षा का प्रसार ठीक नहीं हो सक रहा है। अगले पन्ने की 
तालिका से ब्रिटिश युग में प्राथमिक शिक्षा पर हुए, व्यय का पता चलेगा: 
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तालिका ९ 
शिक्षा एवं प्राथमिक शिक्षा पर किया हुआ एकत्रित प्रत्यक्ष व्यय 
१९०१-०२ से १९४७-४८ (करोड़ रुपये) 
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इस प्रकार ब्रिटिश युग में प्राथमिक शिक्षा पर कुछ शिक्षा-व्यय का ३० प्रति शत से 
अधिक कमी भी खर्चे नहीं हुआ | वर्तेमानन्समय में प्राथमिक शिक्षा-व्यय अवश्य बढ़ 
गया है, पर प्रति शत खर्च ज्यों-का-त्यों बना है। उदाहरण स्वरूप सन्‌ १९५६-५७ ई० में 
शिक्षा पर हुए २०६-३ करोड़ रुपये के कुल प्रत्यक्ष व्यय तथा प्रारम्मिक शिक्षा पर हुए 
५८४ करोड़ रुपये का व्यय द्रष्टव्य है, यह प्रारंभिक शिक्षा-व्यय का २९ प्रति शत है।। 
इस्र प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्योप्त रूप में पैसा नहों मिलता । हमारे देश के 
नेताओं को ध्यान रखना चाहिए कि उन्नत देश प्राथमिक शिक्षा के लिए. कुछ 
शिक्षा-व्यय का दो-तृतीयांश ओर कहीं-कहीं तीन-चतुथोश तक खर्च करते हैं । 


प्राकृतिक बाधाएँ,--भारत की ८२-७ प्रति शत जन-संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 
वास करती है | गाँवों में प्राथमिक शिक्षा के संगठन, निरीक्षण आदि में अनेक बाधाएँ 
हैं, जैसे : गाँवों का दर-दूर बसा होना, जन-सेख्या के घनत्व की कमी, यातायात के 
साधनों का अभाव तथा प्राकृतिक कठिनाइयों । गाँवों में शिक्षकगण जाना ही नहीं 
चाहते हैं, और यदि जाते भी हैं तो वे शीघ्र भाग आते हैं | 

सम्पूर्ण देश का २२-११ प्रति शत भाग, अर्थोत्‌ २,८०,१५९ बर्ग मील खल, 
ज़द्धलों से भरा पड़ा है। इसके सिवा देश की सीमा पर्व॑त-श्रेणियों से घिरी हुई है.। 
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ऐसी जगहों में स्कूल खोलना कठिन है। उदाहरणार्थ, सन्‌ १९४७ ई० के पहले 
ईशान देश के सीमान्‍्त क्षेत्र में तीस हज्ञार वर्ग मील का एक ऐसा भाग था, जहाँ कि : 
एक भी स्कूछ न था। 


सामाजिक, धार्मिक तथा भाषा-जन्य बाधाएँ.--अनेक. स्थानों में 
लड़कियों के लिए स्वतन्त्र स्कूलों की माँग है। कारण, कई अपद माता-पिता अपनी 
कन्याओं को छड़कों के साथ पढ़ाना नहीं चाहते। इसी प्रकार विविध धमावलम्बी 
विभिन्न स्कूल खोलना चाहते हैं | इसके सिवा, प्रत्येक मनुष्य अपने बच्चों को 
मातृ-भाषा-द्वारा शिक्षा देना चाहता है। यह ठीक है, पर यदि किसी स्थान में किन्हीं 
अन्य भाषा-माषियों की संख्या कम हुई तो उनके लिए स्वतन्त्र स्कूल खोलना असम्मव 


हो जाता है । 


सन्‌ १९५६ की संशोधित सूचि के अनुसार इस देश में इस समय अनुसूचित 
जातियों के ५,५३,२७, ०२१ तथा अनुसूचित आदिम बातियों के २,२५,११,८५४ 
व्यक्तियों के होने का अनुमान लगाया गया है।। इन जातियों में शिक्षा की अधिकाधिक 
सुविधा देने के छिएः उपाय प्रयुक्त किये जा रहे हैं, पर इनमें शिक्षा का प्रसार करना 
एक समस्या का विषय है | 


शिक्षा-सस्बन्धी तथा आर्थिक बाधाएँ,--वर्तमान पाठ्यक्रम संतोषजनक 
नहीं है। पाव्यक्रम पुश्तकीय है, तथा दैनिक जीवन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । 
इस शिक्षा को पाकर, विद्यार्थी शारीरिक परिश्रम से घतराते हैं तथा अपने बाप-दादों 
का धन्धा छोड़ बैठते हैं। यही कारण है कि साधारण जनता का विश्वास इस शिक्षा से 
उठ गया है । इस कमी के निराकरण के लिए ही, बुनियादी शिक्षा का प्रचार आरम्भ 
हुआ है। पर इस शिक्षा के सिद्धान्तों को छोग पूर्णतः समझ नहीं पाये हैं। स्कूलों में 
मी शिक्षा ठीक नहीं दी जा रही है । कारण खोजने की अधिक आवश्यकता नहीं है। 
हमारे देश के एक-तृतीयांश स्कूल एक-शिक्षकवाले हैं। शिक्षकों की पढ़ाई का स्तर 
विशेष ऊँचा नहीं है। चालीस प्रति शत शिक्षक अप्रशिक्षित हैं तथा अनेक शिक्षक 
अल्पकालिक प्रशिक्षण-प्राप्त ही हैं | इतना होते हुए भी प्राथमिक शिक्षा के लिए पर्याप्त- 
रूप में शिक्षक नहीं मिलते हैं । 


अनेक माता-पिता खये अपढ हैं। इस कारण, वे शिक्षा के प्रति उदासीन हैं । 
फिर, भला वे अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजना चाहेंगे! इसके साथ-साथ है दरिद्वता। 


त सारत, १९५५, पृष्ठ १५८-५९ | 
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अनेक बच्चे एसे हैं, जो यदि स्वयं मेहनत न करें तो उन्हें सूत्री रोटी भी नसीब 
न हो । ग़रीब मजदूर तथा किसान चाहते हैं कि वे उनके कार में सहायता दें। तब उनके 
बच्चों को शिक्षा किस प्रकार मिल सकती है ! इस प्रकार कितनी ही कठिनाइयाँ 
शिक्षा-प्रसार में बाधक हैं । 


सुधार की ओर 


भूमिका--इंग्लैण्ड का सन्‌ १९४४ ई० का शिक्षा-कानून निम्न-लिखित 
शब्दों से आरम्म होता है : 


इस देश का भाग्य जनता की शिक्षा पर निभर है। 


उपयुक्त विचार का सम्मान सम्पूर्ण विश्व में होना चाहिए । बीसवीं शताब्दी 

अनिवाय शिक्षा का युग है। इस शिक्षा का महत्व सभी देशों ने स्वीकार किया है। 

लोग चाह, यान चाहें, आजाद देश में किसीको अप नहीं रहना चाहिए | 

आजादी का सब से कट्टर दुश्मन है निरक्षरता | इसी कारण स्वाधीन भारत में यह 

आवश्यक हो गया है कि देश के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 

कम-से-कम अवधि में उपलब्ध करा दी जाय | इस उद्देश्य को सामने रखते हुए, 
भारतीय संविधान के ४५ वें अनुच्छेद थे राज्यों को यह निर्देश दिया है: 

राज्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वर्ष की कालछावधि के भीतर 

सब्र ब्रालक-बालिकाओं को चौदह वर्ष की अवस्था समाप्ति तक निःशुल्क 

और अनिवार्य शिक्षा देने के छिए. साधन उपलब्ध करने का प्रयास करेगा । 


इस अवधि के बीतने का समय आ गया है। लेकिन हम देखते हैं कि यह 
निर्देश कागजी आदशे होकर ही रह गया है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ होने 
के पहले ६-११ वयोवगे के ४२०० प्रति शत (१,८६-८० छाख) बच्चों को प्राथमिक 
स्तर की शिक्षा की सुविधाएँ थीं। आयोजना के अंत में ५१-०० प्रति शत (२,४८-१२ 
व्यख) बच्चों को ये सुविधाएँ मिलने छगेंगी | जहाँ तक माध्यमिक शिक्षा का सम्बन्ध 
है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में ११-१४ वयोवगे के बच्चों की संख्या १३-९ 
प्रति शत (३३-७० छाख) से बढ़कर १९-२ प्रति शत (५०-९५ लाख) हों गयी है, 
और द्वितीय आयोजना में २२-५ प्रति शत (६३,८७ छाख) बच्चों की सुविधाएँ 
देने का लक्ष्य निधोरित किया गया है || 


भारत में शिक्षा (लेखा-चित्रों में ), एृष्ठ २ । 
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| आज पूरे देश के सामने यही प्रश्न हैं कि संविधान के निर्देश को कैसे 

कार्य-रूप में परिणत किया जाय | हाल में ही योजना-आयोग ने स्वीकार किया है कि 
६-१४ वयोवरग की अनिवार्य शिक्षा असम्भब है। इस कारण ६-११ वयोवर्ग की 
शिक्षा के ग्रति ध्यान दिया जावे। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा-परिषद ने भी 
- सुझाव दिया है कि तृतीय आयोजना के अन्त तक ६-११ बयोवर्ग के सभी बच्चे 
अनिवारय शिक्षा के अन्तगंत आ जाना चाहिए. | नयी दिल्ली में २८-३० जून, १९५९ 
को राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों ओर शिक्षा सम्बन्धी कार्यकारी दर की जो संयुक्त बैठक 
हुईं थी उसने भी इस सिफारिश का अनुमोदन किया है| तृतीय पा्म्ववर्धीय सूत्रीय 
योजना का लंक्ष्य है कि योजना-काछ के दौरान में ६-११ वर्ष की आयु के सभी 
बच्चों को अनिवात्रे और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा मिले | 


११-१४ वयोवर्ग के बच्चों की शिक्षा के विषय में, उपयुक्त सूत्न-योजना ने 
अभिस्ताव किया है कि आयोजना की अवधि में स्कूल में नियमित रूप से शिक्षा पाने 
बालों की संख्या ३० प्रति शत पहुँचेगी । इसके अतिरिक्त १० ग्रति शत बच्चों को 
सातत्य (कन्टिन्यूशन) शिक्षा मिलेगी || इस प्रकार तृतीय आयोजना के अन्त तक 
इस वर्ग के शिक्षित बच्चों की संख्या ४० प्रति शत पहुँचेगी । आशा की जाती है कि 
यह संख्या चतुर्थ एवं पतञ्चम योजना के अन्त तक क्रमशः ६५ तथा १०० पहुँचेगी। 
इस प्रकार सन्‌ १९७५ के अन्त तक संविधान के लक्ष्य के सफल होने की सम्भावना है । 


यह हुई हमारे देश में ६-१४ वयोव्ग के बच्चों के लिए. अनिवाय निःशुल्क 
शिक्षा की योजना की रूपरेखा । पर इसे सफलीभूत करने के लिए अनेक कठिनाइयों 
का सामना करना पड़ेगा । मुख्य समस्याएँ हैं : (१) प्रशासन, (२) वित्त, (३) 
अनिवाये शिक्षा का आरम्म तथा प्रसार, (४) स्कूलों का प्रबन्ध, (५) पाख्यक्रम, 
(६) शिक्षक, (७) निवास-व्यवस्था और (८) अनुसन्धान | 


प्रशासन.--जैसा कि पहले बताया जा चुका है, संपूर्ण देश के लिए एक 
सुनियोजित योजना की आवश्यकता है। पिछले शीषेक में इस योजना की रूपरेखा 
दी गयी है। राज्यों के शिक्षा-मंत्रियों ने स्वीकार किया कि प्राथमिक शिक्षा ६-११ 
वयोवग के बच्चों के लिए हो, तथा १९६६ के अन्त तक इस वर्ग के सभी बच्चों को 
- निःशुल्क तथा अनिवाये शिक्षा मिले। पर इसके साथ साथ अनेक प्रश्न खड़े होते हैं : 
(१) केन्द्रीय सरकार की नीति, (२) अनिवार्य शिक्षा प्रशासन-नीति, (३) राज्यों की 


देखिए, अध्याय १०। 
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वित्त-नीति, (४) पाव्यक्रम, इत्यादि। ये ऐसे प्रश्न हैं, जो समूचे देश से सम्बन्ध 
रखते हैं। इस कारण इन मामलों में एक समान नीति की आवश्यकता है। पर इसका 
अर्थ यह नहीं है कि देश के विभिन्न राज्य एक ही अनुशासन की खा से जकड़ 
दिये जावें। स्थानीय तथा विशेष आवश्यकताओं का सदा ध्यान रखना होगा । ऐसी 
नीति की अनुपस्थिति में अथ तथा श्रम के अपव्यय होने की आशंका है । 


सब से बड़ी आवश्यकता है केन्द्रीय सरकारों की राज्य-सरकारों से सहकारिता की | 
राज्य-सरकारों में आजकल यह धारणा है कि भारत-सरकार अधिकार केन्द्रीभूत करना 
चाहती है, तथा ऐसे क्षेत्रों पर हस्तक्षेप करती है, जिनका संबंध राज्य-सरकारों से है । 
' क्रेन्द्रीय सरकार को चाहिए, कि वह इस धारणा का निरमेलीकरण करे | इसके साथ ही 
ह आवश्यक है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच आर्थिक तथा अन्य बातों में 
अधिकाधिक सहयोग स्थापित हो । अनुदान देते समय, उन राज्यों पर विशेष ध्यान रहे, 
जिनकी आर्थिक स्थिति. ठीक न हो ओर जिनकी शिक्षा पिछड़ी हुई हो 


प्राथमिक शिक्षा के पिछड़े रहने का विशेष कारण हमारे स्थानीय मण्डलों की 
असमर्थता हैं। सारजेण्ट योजना ने तो स्पष्ट सुझाव दिया था कि प्रान्तीय सरकारें प्राथमिक 
शिक्षा की जिम्मेबारी स्थानीय मण्डलों के हाथ से ले लेवें। इस प्रश्न पर तब से बहस 
हो रही है, लेकिन अभी तक सभी यह अनुभव कर रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षा का 
स्थानीय निकायों से निकय्तम सम्बन्ध है। कारण, वे ही अपनी ज़रूरतों को ठीक 
समझ सकते हैं। इसके सिवा जनतन्त्र की इमारत स्थानीय निकायों की बुनियाद पर 
खड़ी होती है। इस कारण इन्हें अपनी जिम्मेवारी खुद समालनी चाहिए. । 


लेकिन इसका तात्पये यह कदापि नहीं हे कि राज्य-सरकारों पर कुछ भी उत्तर- 
दायित्व न रहे । इस प्रइन पर कुछ सुझाव नीचे दिये हैं : 
१. सरकार पूरे राज्य के लिए, एक शिक्षा-नीति तथा न्यूनतम 
मान-दण्ड स्थिर करे | 
२. क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए उपयुक्त नीति तथा 


मानदण्ड परिवर्तन किया जावे, क्योंकि कोई क्षेत्र परिछडा हुआ और कोई 
क्षेत्र उन्नत भी हो सकता है | ह ह 


३. अनिवार्य शिक्षा के प्रशासन के लिए प्रत्येक राज्य में एक 
शक्तिशाली राजकीय विभाग होवे। इसके साथ-साथ यह भी आवश्यक है 
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कि शिक्षा-विभाग स्थानीय मण्डलों के कार्यों का निरीक्षण तथा 
नियन्त्रण करे | 


४. राज्य-सरकार स्थानीय निकायों को यथेष्ट आ्थिक अनुदान दे । 


विक्त.--निःशुल्क अनिवाये शिक्षा के लिए काफी पेसे की आवश्यकता है । 
१७ मार्च, १९५७ को लोक-सभा में बजट पर भाषण देते हुए केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री 
डाक्टर श्रीमाली ने कहा कि देश में ६-११ वयोवर्ग के सभी बच्चों को तृतीय योजना 
के अन्त तक मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने के निमित्त ३२०० करोड़ रुपये की ज़रूरत है। 
यथार्थ में यह उक्ति छोक-सभा को चुनोती थी। आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना 
में, अनिवारय शिक्षा के लिए इस रकम का प्रबन्ध रहेगा। इसके साथ-साथ, राज्य 
सरकारों को कमर कसना चाहिए। यह आवश्यक है कि वे अपनी योजनाओं में इस 
महत्वपूण तथा ज़रूरी काये के लिए यथेष्ट अथे का प्रत॒न्ध करें । इसके बिना वे 
केन्द्रीय आथिक अनुदान का यथोचित छाम न उठा सकेंगे | 


अनिवायें शिक्षा का आरस्भ तथा प्रसार.--अनिवार्य शिक्षा का 


आरम्भ सोच कर करना चाहिए; तथा समझ-बूझकर आगे कदम बढ़ाना चाहिए. । कुछ 
सुझाव नीचे दिये गये हैं | 


प्रारस्मिक सर्वेक्षण की आवश्यकतवा.--अनिवाय शिक्षा चालू करने के 
पहिले एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण की आवश्यकता है, जिसे राज्य सरकार ठीक समय 
पर करें| सर्वेक्षण में निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान दिया जावे : राज्य की विशेष 
जरूरतें, वे केन्द्र जहाँ स्कूल खोलना चाहिए, उन बच्चों की संख्या, जिन्हें अनिवाये 
शिक्षा देनी है, स्कूलों की वर्तमान स्थिति, शिक्षा-साधनों, शिक्षकों तथा शाला-यहों 
की आवद्यकता, और सम्पूर्ण योजना पर खर्च | अनिवाय शिक्षा आरम्भ होने के पश्चात्‌, 
सामयिक सर्वेक्षण की भी आवश्यकता है। इसके द्वार अनुमान किया जा सकता है 
कि योजना केसी चल रही है, उसमें कौनसे परिवर्तन की आवश्यकता है, मुख्य वाधाएँ: 
क्या हैं, ये केसे हटठायी जा सकती हैं, आदि | 


हे की बात है कि केन्द्रीय सरकार के सुझाव के कारण प्रत्येक राज्य-सरकार ने 
दल ही में ऐसे प्रारम्मिक सर्वेक्षण किये हैं। आशा की जाती है कि इस जाँच का छाम 
प्रत्येक राज्य अपनी अनिवाये शिक्षा-परिकल्पना में उठावेगा | 
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राष्ट्रीय आन्दोलन की आवश्यकता.--अनिवार्य शिक्षा का आन्दोलन इने-गिने 
क्षेत्रों या राज्यों में ही नहीं, किन्तु सम्पूर्ण देश में जोर-शोर से चलछना चाहिए। 
अनिवार्य शिक्षा बूंद बूंद टपकना नहीं चाहिए, वरन्‌ जोर से बरसना चाहिए | शुरू- 
झुरू में इसकी बहुत आवश्यकता है| अनेक देशों ने इस नीति' का अनुसरण किया था; 
और केवछ दस ही वर्षों के भीतर इन देशों के प्रारम्मिक स्कूलों की छांत्र-संख्या 
दुगुनी हो गयी | इस तालिका की छात्र-संख्या पर दृष्टि डालिए : 


तालिका १० 
कुछ देशों में प्राथमिक शिक्षा की प्रारम्भिक उन्नति। 
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इस प्रकार, आरसम्म में सम्पूणे देश में एक आन्दोलन तथा राष्ट्रीय जायृति की 
ज़रूरत है; पर प्रगति सुचारु रूप से, समझ-बुझकर तथा नियमित हो । प्रत्येक क्षेत्र को 
अपने सामथ्ये के अनुसार चलने देना चाहिए। उसीके अनुरूप उसका प्रोग्राम भी हो | 
पर यह सढा ध्यान में रहे कि पूरे देश का लक्ष्य क्या है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण देश में 
निःशुल्क अनिवाय शिक्षा कब्र तक हासिल करना है| 

अनिवाय शिक्षा एक्टों का संशोधन.--इस देश की अनिवार्य-शिक्षा विषयक 
कानूम छगभग चालीस वर्ष पुराने हैं | ये गोखलंजी के विधेयक या पटेल 
एक्ट के ढरें पर ढाले गये हैं | इनकी कमज़ोंरियों पर ख़्या७ करना बहुत ज़रूरी है। 
केन्द्रीय सरकार को उचित है कि राज्य सरकारों के विभिन्न प्राथमिक शिक्षा- कानूनों पर 


8. ए. ?७7प्रो७४७७, 78860॥/ ४४ ४426, 307787ए, (9०77780, 7989, 
(0). हज प्‌, 
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पर विचार करे तथा सम्पू्णे देश के लिए. अनिवाये शिक्षा-कानून का एक समान तथा 
आदशे ढाँचा निर्मित करे | यह कार्य राज्य-सरकारों के परामरी से किया जाना भावश्यक 
है। हाल में अखिल मारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद ने भी यह सुझाव दिया है । 


मानवीय वेयक्तिक सम्बन्ध,--बहुघा देखा गया है कि उपखित-अधिकारी- 
गण साधारण जनता के प्रति कठोस्तापूर्ण व्यवहार करते हैं। उनकी व्यावहारिक रुक्षता 
का परिणाम यह होता है कि अपढ़ व्यक्तियों के हृदय में शिक्षा के प्रति वितृष्ण उत्पन्न 
होती है। वे उपस्थित अधिकारियों को आरक्षी विभाग के कर्मचारियों के ठ॒ुल्य गिनते 
हैं | स्वाधीन भारत के उपस्थित अधिकारियों की समाज-कल्याण की ओर ध्यान देना 
चाहिए | जनता के साथ उनके किये गये व्यावह्मरिक आचरण पर ही शिक्षा का भविष्य 
निर्भर है। यह जनता अनुकम्पा, आआातृ-भाव तथा सहानुभूति की ही अपेक्षा रखती है, 
यह बात सर्वथा स्मरणीय है | 


स्थानीय सहयोग तथा नेतृत्व.--यह प्रकट सत्य है कि स्थानीय सहयोग के 
बिना अनिवार्य शिक्षा-योजना सफल नहीं हो सकती है| स्कूल तथा स्थानीय समाज 
का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। स्कूल का कर्तव्य है कि वह सदा स्थानीय आवश्यकताओं 
का ध्यान रखे तथा समाजञ्ञ की उन्नति की चेष्टा करे | यदि समाज ने एकबार ताड़ छिया 
कि स्कूछ उसके कल्याण के लिए, है तो वह स्कूछ की उन्नति के लिए. भरसक प्रयत्न 
करेगा | भारत के अनेक स्थानों में, स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद, यह बांत देखी गयी है 
कि जनता स्कूल के कार्यों में यथेष्ट दिलचस्पी ले रही है। एक सरकारों रिपोर्ट से 
उद्धृत निम्नाड्ित विवरण पढ़िए ; 


देश के अनेक भागों में, जनता ने अपने गाँव के स्कूल के लिए अर्थ, 

* भूमि तथा श्रम का दान किया है। एक ज़िले में ६०० शाढ्ा-गण्हों का 
स्थानीय जनता ने स्वयमेव निमाण किया था। इसी उत्साह के फलस्वरूप 
अनेक दुगम स्थानों मे सी आज स्कूल खोलना संभव हो गया है। उदाहरण- 
स्वरूप सन्‌ १९४७ के पहले भारत की इंशान दिशा में स्थित आदिम जातीय 
क्षेत्रों में एक भी स्कूछ न था। वहाँ सन्‌ १९५३ में १,९०० स्कूल थे । | 


9... 


इस प्रकार हम “जहाँ चाह है, वहाँ राह है! वाली लोकोक्ति को प्रयक्ष चरितार्थ 
होते देखते हैं| यदि स्थानीय जनता चाहेगी, तो बह स्वतः स्कूल खोलेगी | उनकी 
इस इच्छा को प्राकृतिक रुकावर्टे मी न रोक सकेंगी। सरकार का कतेव्य है कि वह 
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जनता की इस इच्छा को पूर्णरूपेण जागत करे । इस जागृति के साथ-साथ सम्पूर्ण 
देश में स्कूछ खोलना आसान हो जायगा | ' 


स्कूछों का प्रबन्ध.-- इसके बाद आता है स्कूलों का प्रबन्ध | कारण, समूचे 
भारत के कोने-कोने में प्राथमिक शाल्वाओं की ज़रूरत हैं -- शहरों में तथा गाँवों में । 
इसके अतिरिक्त देश में कई जगह विशेष स्कूछों की माँग है। विभिन्न धर्मावरम्बी 
तथा माधषा-भाषी पृथक निजी स्कूल चाहते हैं, तथा आदिम जातियों के लछिए भी विशेष 
स्कूलों की ज़रूरत है । 


शहरों में स्कूछ,--शहरों में स्कूल खोलने और चलाने की विशेष अमुविधाएँ: 
नहीं हैं। वहाँ शाला-गृह शीघ्रता-पूर्वक निर्मित किये जा सकते है, शिक्षकगण शहरों में 
रहना चाहते हैं, जनता में शिक्षा की चाह है। वहाँ केवल उपयुक्त उपस्थित-अधिकारियों 
की आवश्यकता होती है। इन्हें यथेष्ट प्रशासनिक क्षमता दी जावे । इसके सिवा, 
जनता के सुभीते की ओर ध्यान रखते हुए, स्कूल अनुकूछ समय में लगें । 


सन्‌ १९५४ ई० में ' भारतीय उद्योग-गणना ? के अनुसर, भारत में ७,०६७ 
पंजीकृत फारखाने थे। इन कारखानो में काम करनेवाले व्यक्तियों की संख्या 
१७,१४,७७० थी। इन व्यक्तियों के बच्चों की प्राथमिक शिक्षा का ठीक प्रबंध होना 
चाहिए, उनका विशेषकर, जो कि कारखाने के आसपास रहते हों । हमारे देश में एक 
ऐसे कानून की ज़रूरत है जिसके अनुसार ओद्योगिक संस्थाओं को अपने कर्मचारियों 
तथा मजदूरों के बच्चों के लिए प्रारम्मिक स्कूल चलाना प७। मेक्सिको में सन्‌ १९४२ 
ई० के शिक्षा-कानून के ६७-७१ अनुच्छेदों के अनुसार कर-कारखानों के स्वामियों पर 
कुछ प्रतिबन्ध रखे गये हैं । उन्हें स्कूल चलाना पड़ता है, स्वास्थ्यकर शाल्-गहों का 
निर्माण करना पड़ता है तथा विद्यार्थियों को पाञ्य-पुस्तकें मुफ्त देना पड़ता हैं । 


गाँवों में स्कूछ,--गाँवों में सोच-विचार कर स्कूल खोलना 'वाहिए। सन्‌ 
१९५१ द० की जन-संख्या के अनुसार सम्पूण देश में कुछ ५,५८,०८८ गाँव थे । 
उनमें से ३,८०,०१९ गाँवों की मनुष्य-संख्या ५०० से कम थी। आशिक दृष्टि-कोण 
से ऐसे छोटे गाँवों में स्व॒तन्त्र स्कूल खोलना हितकर नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में किसी 
केन्द्रीय गाँव में स्कूछ स्थापित करना चाहिए। ऐसा गाँव विशेष विचार के साथ 
चुनना चाहिए, ताकि अन्य गाँव उससे दूर न हों। इस कारण स्कूल खोलने के पहले 
. एक सर्वेक्षण की आवश्यकता है, ताकि स्कूल मनमाने जहॉ-तहाँ न खोले जावें | 


* भारत, १९०५९, पृष्ठ २११। 
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गाव में स्कूल खोलना कुछ सहज नहीं है, उसमें अनेक अड़चनों का सामना 
करना पड़ता है ।। वहाँ पर अनेक माता-पिता गरीब हैं तथा शिक्षा के विरुद्ध विचार 
रखते हैं। उन्हें अपने बच्चों से मजदूरी करानी पड़ती है। मजदूरी किये बिना उनके 
कुटुम्ब का पालन-पोषण होना कठिन हो जाता है। इन कठिनाइयों के बावजूद उन्हें भी 
अनिवाय शिक्षा की आवश्यकता है, तथा इसीलिए उनके बच्चों को स्कूल में खींचना 
पड़ता है। पर इसका तात्पय यह नहीं है कि हम उन बच्चों के माता-पिताओं की 
ज़रूरतों की ओर बिछकुल ध्यान न देवें। हमें स्कूलों के लगने का समय बदलना 
पड़ेगा। यदि स्कूल सुबह तथा शाम को लगाये जार्वे, तो बच्चों को अपने माता-पिता की 
सहायता करने के लिए पर्योतत अवकाश मिलने लगेगा। हमें यह भी याद रखना 
चाहिए. कि भारत क्ृषि-प्रधान देश है। इस कारण किसानों की ज़रूरतों का ध्यान 
रखते हुए स्कूछों के छगने का समय स्थिर करना चाहिए। हमें ऐसे समय नियम- 
निष्छुर --- छकीर के फकीर --- नहीं रहना चाहिए। उदाहरणार्थ, चीन में ग्रामीण 
पाठ्शालाओं का खेती से घनिष्ठ सम्बन्ध है। वहेँ साधारण सिद्धान्त यह है; 
४ जब तुम्हारे पास अधिक समय है, तब अधिक पढ़ो | नब्र अल्प अवकाश हो, तब 
कम पढ़ी । जत्र तुम बहुत ही व्यस्त हो, तब कुछ समय तक पढ़ना बन्द करो |” | 


सार अर्थ यह है कि स्कूल समाज के कल्याणार्थ है। स्कुछों के प्रति ग्रामवासियों 
की उदासीनता बहुत कुछ दूर हो जायगी, यदि पाउ्यक्रम में गांवों की जरूरतों की ओर 
ध्यान रखकर विषयों का ववयन किया जावे। समाज-शिक्षा सी इस उदासीनता-रूपी 
व्याधि की अमोघ औषधि है। बहुधा अप ब्यक्ति ही शिक्षा के विरोधी होते हैं। इसके 
सिवा ग्राम्य स्कूल की जिम्मेवारी बच्चों की पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहती है । 
स्थानिक समाज की उन्नति भी उसी पर निर्भर है। उसे आज ग्रामवासियों को किसान 
नहीं बनाना है, वरन्‌ स्वतंत्र भारत का नागरिक निर्मित करना है। इस प्रकार प्राथमिक 
ः स्कूल आमोत्थान के केन्द्र हैं। इस कार में स्कूछ को सम्पूर्ण ग्राम के साथ हाथ बँदाना 
चाहिए, ताकि आ्रामवासियों को गरूर हो कि स्कूल हमारा है। आज मेक्सिको में 
यही प्रयक्ष किया जा रहा है| वहाँ स्कूल तथा गाँव परस्पर एक सून्न में गुँथ गये हैं । 
स्कूल समाज की उन्नति के प्रयक्ष करता है तथा समाज स्कूल की प्रत्येंक कमी को दूर 
करने के लिए भरसक कोशिश करता है। मेक्सिको के शिक्षा-उपमन्त्री श्री मोयसेज्ञ 
सेएंज का कथन है : 


अनीषिनन नकल, 


+ दाखिए पृष्ठ <१। 
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यह ठीक नहीं कहा जा सकता है कि ग्रामीण स्कूल का काम कहाँ आरम्भ 
या समाप्त होता है। उसी प्रकार ग्राम्य जीवन के आरम्म और समाप्ति के 
विषय में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण, गाव और स्कूछ एक ही 
संस्था हैं, तथा स्कूल ने ग्राम-सुधार का उत्तरदायित्व अपने सिर पर छे 

लिया है ।| 
विशेष स्कूल,--कमी-कमी धमम एवं भाषा-मेद्‌ के कारण, विभिन्न स्कूलों की 
माँग रहती है। इसके सिवा, कन्या-शालहाओं की भी वाह है । वस्तुतः मजहबी स्कूलों 
की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारत एक असांग्रदायिक राष्ट्र है। यथेष्ट छात्र- 
संख्या के बिना न स्वतन्त्र भाषा-भाषी स्कूल चल सकते हैं और न कन्या-शाल्वएँ | 
यदि विशेष भाषा-माषी स्वतन्त्ररूप स्रे अपना स्कूल अछग से अपने व्यय के द्वारा . 
चलाना चाहें तो वह दूसरी बात है। इसी प्रकार स्वतन्त्र कन्या-शाल्षओं की विशेष 
आवश्यकता नहीं है! कारण, प्राथमिक स्कूलों में बालक-बालिकाएँ बिना रोक टोक 
साथ-साथ पढ़ सकती हैं। इनकी सह-शिक्षा में किसी को आपत्ति न होनी चाहिए । 


असली समस्या आदिवासियों तथा अन्य पिछडे वर्गों के लिए. स्कूल खोले जाने 
की है। ये बस्तियों से दूर जंगल-पहाड़ों में रहते हैं तथा शिक्षा के महत्व को भी नहीं 
जानते हैं। हर्ष की बात है कि सम्प्रति इन छोगों में शिक्षा प्रसार के कार्य का 
श्रीगणेश हुआ है। इन लोगों में शिक्षा का प्रचार करने के लिए, कई स्वेच्छिक संगठन 
तथा घर्म-संस्थाएँ परयौत्त प्रयत्न-शील हैं। सरकार भी अब सजग हो उठी है । सब कुछ 
होते हुए भी, आदिवासियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की स्थिति अभी भी अनुन्नतप्राय है। 


पाव्यक्रम---प्रचलित पाज्यक्रम की त्रुठियों एवं कमियों की आलोचना पूर्व 
पृष्ठों में पयोत्त कर दी गयी है। इसीके प्रतिकार-स्वरूप बुनियादी शिक्षा का आविर्भाव 
हुआ है। यह शिक्षा आज हमारे देश की स्रीकषत शिक्षा-प्रणाली है। अब इसकी 
सफलता के लिए यथेष्ट कुशल शिक्षकों एवं पर्याप्त अर्थ-राशि की आवश्यकता है | 


सम्प्रति, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री डाक्टर श्रीमाली ने घोषणा की है कि आगामी 
दो या तीन वर्षों में देश के वर्तमान प्रायमरी स्कूल बुनियादी स्कूल में बदल दिये 
जावेंगे । आमीण तथा शहरी स्कूलों के लिए. न्यूनतम बुनियादी पाज्यक्रम आयोजित 
किया जायगा, तथा तहसील और तालुका केन्द्रों में अब्प-कालिक प्रशिक्षण का बन्दोबस्त 
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होगा । राज्य-सरकारों को केन्द्रीय सरकार से कुछ खर्च का साठ प्रति शत ग्राण्ठ भी 
मिलेगा । हम इस योजना की सफलता के लिए शुभाकांक्षाएँ रखते हैं | पर यदि 
बुनियादी शिक्षा बुनियादी ही रखना है, तो उसका सूक्ष्म भाकार हो ही नहीं सकता है । 


हमें भादशवादी के बदले यथाथवादी होना चाहिए। प्राथमिक स्कूछों के लिए 
एक कारय-योग्य पाख्यक्रम की ज़रूरत है। इसमें समाविष्ट हो: मातृ-माषा, गणित, 
सरल सृष्टि-विज्ञान, समाज शास्त्र की रूप-रेखा तथा एक उद्योग । पर इसका उद्देश्य है 
एक उद्योग का साधारण ज्ञान, न कि उद्योग-द्वारा शिक्षा | गाँवों में कृषि या बागवानी 
सिखलायी जा सकती है। विद्यार्थीगण खेतों तथा बगीचों में काम कर सकते हैं। शहरों 
में थानीय कारोगर उद्योग सिखा सकते हैं। मूल उद्देश्य यह है कि शिक्षा रचनात्मक हो 
तथा स्थानीय वातावरण पर पाठ्यक्रम आधारित हो। विद्यार्थियों में नागरिकता की 
भावना को जगाना उचित है तथा उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ रहना सिखाना चाहिए । 


शिक्षकगण.--हिसाब छगाया गया है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा योजना के 
लिए, अद्दाईंस छाख शिक्षकों की आवश्यकता है। पर आज प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक- 
संख्या प्रायः सात छाख ही है। शिक्षा-सम्बन्धी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए तथा 
शिक्षित बेकारों को रोजगार देने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने सन्‌ १९५३ ई७ में 
शिक्षित बेकारों की सहायता-योजना शुरू की है। इसके अनुसार ३१ जनवरी १९५६ 
तक राज्यों के लिए, कुछ मिलाकर ८०,००० शिक्षक और २,००० सामाजिक कार्यकर्ता 
नियुक्त कर दिये गये।| इसी योजना के अन्तर्गत आयोजना-आयोग और भी 
४०,००० शिक्षक नियुक्त करना चाहता है। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री की घोषणा के 
अनुसार आज इस देश में ६,३५,५६७ मैट्रिक पास विद्यार्थी बेकार बैठे हुए हैं |# 
यदि वे व्यक्ति शिक्षक बन जायें, तो शिक्षक-समस्या बहुत कुछ हल हो सकती है | 


पर केवल इन्हीं चेष्टाओं से काम न चलेगा। शुरू-शुरू में आकांक्षाएँ. अधिक 
ऊँची नहीं होनी चाहिए. । हमें मैट्रिक से कम पढ़े-लिखे अथांत्‌ वर्नाक्युछर फाइनल 
या मिडिल पास शिक्षकों से काम चलाना पड़ेगा। हमें सदेव सचेत रहना चाहिए कि ये 
शिक्षक गाँवों में टिकेंगे या नहीं । देखिए, मेक्सिको ने शिक्षक-समस्या का समाधान 
कैसे किया, जब कि उस देश में प्रति वर्ष एक हज़ार से अधिक ग्रामीण स्कूछ खुल 
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रहे थे। उच्च-शिक्षित व्यक्ति शिक्षक बनना पसन्द नहीं करते थे; अतएव अध्यापन' 
कार्य के लिए. सच्चरित्र, उत्साही तथा सेवा-प्रेमी स्त्री-पुरुष नियुक्त हुए। युवक तथा 
युवतियाँ शिक्षकीय कार्य के लिए अधिक पसन्द की गयीं, तथा स्थानीय उम्मेदवारों के 
प्रति रियायत या उदारता दिखायी गयी। उच्च-रशिक्षा प्राप्त न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति 
अध्यापन कारये के लिए नियुक्त हुए। बाद में मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण-द्वारा उनकी 
साहित्यिक तथा व्यावसायिक कमियाँ दूर की गयीं। भारत में ऐसी योजना की विशेष 
आवश्यकता है । 

इसके साथ-साथ हमें वर्तमान शिक्षकों का व्यवस्थित रूप से उपयोग करना 
चाहिए, जैसे : शिक्षकों का उचित बेटवारा, परिवर्तन-प्रथा का अधिक उपयोग, प्रत्येक 
कक्षा की छात्र-संख्या-बद्धि, इत्यादि | यह देखा गया है कि शहरी स्कूलों के लिए पर्यातत 
रूप से शिक्षक मिलते हैं, पर ग्रामीण स्कूल तहुधा एक-शिक्षक-वाली संस्था होते हैं । 
यह दूषित प्रणाली आज नहीं व सकती | स्थानिक मण्डलों को शिक्षकों का बँटवारा ' 
इस प्रकार करना उचित है कि प्रत्येफ प्राथमिक स्कूल में, चाहे वह शहर में स्थित हो 
या एक छोटे-से गाव में, कम-से-कम ,तीन शिक्षक अवश्य हों। इसी नीति का अवलूम्बन 
करने पर अनेक शिक्षकों का शहरों से गाँवों में तब्रादछा अवश्य होगा । पर न्याय तथा 
शैक्षणिक दृष्टिकोण से, यह बहुत ही ज़रूरी है । 


उपयुक्त प्रस्ताव कायोन्बित होने पर हम देखेंगे कि किसी सी शिक्षक को कभी 
भी दो से अधिक कक्षाएँ एक साथ नहीं पढ़ाना पह़ेँगी | यदि ये शिक्षणगण द्वैत-शिक्षा 
में यथोचित प्रशिक्षित किये जाये तो उनका अध्यापन-कार्य बहुत कुछ सुघर सकता है ! 
इसके साथ-साथ भारत में परिवर्तन-प्रथा की अधिक ज़रूरत है | इसके अनुसार स्कूल 
की कक्षाएँ भिन्न-भिन्न समय में लग सकती हैं । शिक्षकों का काम अवध्य बढ़ जायगा , 
पर उन्हें एक से अधिक वर्ग एक साथ तो न पढ़ाना पड़ेंगे। यह मानना ही पडेगा 
कि यह प्रथा आदश नहीं है, पर शिक्षकों की कमी दूर करने की यह एक अचूक दवा " 
है। यह प्रथा कुछ नयी नहीं है। सभी उन्नत देशों ने अनिवाय शिक्षा के आरंभ में 
इस प्रथा को अपनाया था, जैसे: जमनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, पोतुगाल | आज भी 
यह प्रथा आस्ट्रेलिया, न्यूजीलेण्ड, टकीं, इजिप्ट, चीन, सीछोन तथा डेनमार्क में 
प्रचलित है । 

हम प्रत्येक कक्षा की छात्रसंख्या भी बढ़ा सकते हैं। यह प्रथा बड़े स्कूलों में 
अपनायी जा सकती है जहाँ एक ही कक्षा के कई वगे होते हैं। हम देखते हैं कि 
किसी-न-किसी समय सभी देशों के प्रत्येक प्राथमिक कक्षा की छात्रसंख्या अत्यधिक थी: 
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इंग्लैण्ड में ६० (१८९४), जमनी में ८० (१८९६), इटली में ६० (१९२२), इत्यादि । 
यहाँ तक कि सन्‌ १९२२ ई० में इंग्लैण्ड में २८,००० और ५,००० कक्षाएं ऐसी थीं, 
जिनमें प्रत्येक की छात्रसंख्या क्रमशः ५० से ६० और ६० से अधिक थी। आज 
हमारे शिक्षा-विभागों के अनुसार एक कक्षा में ४० से अधिक विद्यार्थी भरती नहीं 


किये जा सकते हैं| हम इस सीमा को ५० तक आसानी से बढ़ा सकते हैं | 


निवास-व्यवस्था.--यह चतलाया जा चुका है कि हमारे अधिकांश शाल्य-णह 
अध्ययन के लिए उपयुक्त नहीं हैं, पर इस कारण हमें हताश न होना चाहिए | छूगभग 
पचास वर्ष पूर्व इईंग्लैण्ड के कुछ स्कूछ रेल-पथ के मेहराबों के नीचे छगते थे तथा 
जन शाला-गह अपेरे तथा गन्दे थे। यहाँ तक कि सन्‌ १९२५ में रूस के ग्रामीण 
प्राथमिक शाल्-गह भद्दे तथा पुराने ठल्ग पर बने हुए थे । 


कहा जाता है कि हमारे देश के अनेक स्कूल धमंशाल्मओं, सरायों, मन्दिरों 
तथा मस्जिदों में छग रहे हैं। इसके लिए' हमें कुछ लज्जा नहीं आनी चाहिए | यह 
प्रथा इस देश मे परम्परा से चली आ रही है। हमारे देश की उन्नति के लिए 
अनिवार्य शिक्षा की ज़रूरत है। जब्रतक उपयुक्त शालाग्रह न बनें, तत्र तक क्‍या हम 
हाथ-पर-हाथ रखे बैठे रह सकते हैं ! हमें जहाँ मी कोई खाली जगह मिले, वहाँ ही 
स्कूल खोलना चाहिए | नीले आकाश के नीचे मुक्त वायु (ओपन-एयर) में हम स्कूल 
खोल सकते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से ऐसी संस्थाएँ आदर्श गिनी जाती हैं। भारत पर 
निसगे देवी का बरद हस्त है। तब हमे ऐसे स्कूल खोलने में क्‍यों हिचकना चाहिए ! 


अनुसंधान.--हमारे देश की प्राथमिक शिक्षा-समस्याएँ अति गम्भीर तथा 

पेंचीदी हैं | इन पर बहुत कुछ सोचविचार की ज़रूरत है। हमारे शिक्षा-विभागों तथा 

प्रशिक्षण महाविद्यालयों को चाहिए. कि वे इन प्रश्नों की जाँच तथा उपयुक्त शोध करें। 
कुछ समस्याओं के शीर्षक नीचे दिये गये हैं 


१, प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी रूप देना 
'२, अनिवाय शिक्षा-प्रतिपादन की समस्याएं, 

३. अपढ माता-प्रिताओं की अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रवृत्ति 
४, ढेत शिक्षा-पद्धति, 
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५. परिवर्तित शिक्षा-विधि, 

६. व्यथेता तथा अवरोधन, 

७, शाल्-गृह, 

८. मिन्न-मिन्न देशों की शिक्षा-प्रणाली, इत्यादि | 


जपसंहार 

इस अध्याय में प्राथमिक शिक्षा की वर्तमान स्थिति तथा कुछ उल्लेखनीय 
समस्याओं पर विचार किया गया है | ब्रिटिश सरकार प्राथमिक शिक्षा के प्रति उदासीन 
रही | आज यह बात पुरानी हो गयी है। इस पर आलोचना करना व्यर्थ है। आब 
हमें अपने देश के भविष्य की ओर ध्यान देना है। भारत की उन्नति जनता की 
साक्षरता पर निर्भर है। ८० प्रति शत से अधिक भारतवासी अभी निरक्षर हैं। मले ही 
वे न चाहें, किन्तु हमें उन्हें शिक्षित करना है | यह हमारा परम कतंब्य है। 


पर जब हम अनिवार्य शिक्षा की समस्याओं पर बिचार करते हैं, तब हमारे 
अज्भ-प्रत्यक्ञ ढीले पड़ जाते हैं, चेहरा मुझझा जाता है और हमारा जोश ठण्डा पड़ 
जाता है। पर ऐसा करने से काम न चलेगा। निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए 
समुचित अथ एवं सर्वाज्गञपूर्ण योजना अपेक्षित होती है, पर इससे भी अधिक मन में 
शक्ति और दृढ़ता की अवश्यकता है।-- ऐसी हृढ़ता, जो हमें कठिन-से-कठिन 
मुश्किलों का सामना करना सिखाये, जो हमें हताश न होने दे ओर जो हमें नीचे न 
गिरने दे । परमेश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वह हमें ऐसा बल प्रदान करें | 


प्रत्येक उन्नत देश की अनिवाये शिक्षा का प्रसार करने के. लिए अनेक बाधाओं 
का सामना करना पड़ा। वे आगे ही बढ़ते गये । पीछे नहीं हटे | चालीस साल के 
अरसे में अमेरिका ने फिलिपाइन द्वीप-पुञ्ञ की साक्षरता २ से ५५ प्रति शत बढ़ायी । 
पच्चीस वर्ष की अवधि में रूस की साक्षरता ८ से ८८ पहुँची । अनेक कठिनायों का 
सामना करते हुए, चीन तथा टर्की ने अपनी निरक्षरता दूर की । फिर हम क्यों 
हताश हों ! 


री. 


पाचवा अध्याथ 


साध्यमिक शिक्षा 


पूष-प्ृष्ठिका 

प्रारम्भ.--उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्म से आज, इस देश के अधिकांश 
माध्यमिक स्कूल अंग्रेजी संस्थाएँ हैं । अंग्रेजी स्कूछ इस देश में जब प्रथम-प्रथम खुले, 
तब इनका उद्देश्य धनी भारतवासियों को राज-भाषा (अंग्रेजी) सिखाना था। 
सन्‌ १८३० में ई० इं० कम्पनी के डाइरेक्टरों ने तव कर लिया था कि “भारतवासियों 
को अंग्रेजी-शिक्षा दी जाय, ताकि इस प्रकार का एक व तैयार किया जा सके, जो 
अपनी बुद्धि और नैतिकता के कारण, उच्च प्रशासकीय पदों पर नियुक्त किया 
जा सके ।” 

इसी बीच छार्ड मैकाले ने शिक्षा-नीति पर अपनी सम्मति एक प्रप्तिद्ध लेख-पन्न- 
द्वारा घोषित की, ओर छाड्ड विलियम बैटिंछु ने इस सम्मति को एक सरकारी ऐलान 
द्वारा स्वीकार किया (७ मार्च, १८३५ ) | इस एलान ने घोषणा करते हुए! कह, 
“सरकार का मुख्य उद्देश्य इस देश में अंग्रेजी माषा-द्वारा युरोपीय साहित्य एवं विज्ञान 
का प्रचार करना है |? इसके पश्चात्‌ तुरन्त दो और मी कायदे निकले, जिनके अनुसार 
अंग्रेजी शिक्षा का प्रतार होने छगा। सन्‌ १८३७ ई० में “अंग्रेजी भारत की राज-भाषा 
बना दी गयी और छाड्ड हाडिग्ज के सन्‌ १८४४ की घोषणा के अनुसार उच्च सरकारी 
नौकरियों शिक्षित भारतीयों के लिए खुल गयीं। अच तो पाश्चात्य शान का आदर 
ओर भी बढ़ा, और अंग्रेज़ी स्कूल धड़ाघड़ खुलने लगे | 

छुड की घोषणा (१८५४) से भारतीय विश्वविद्यालय कानून 
(१९०४) तक.--चुड के घोषणा-पत्र की सिफ़ारिशों के कारण माध्यमिक शिक्षा को 
विशेष प्रोत्साहन मिला | इस पत्र ने जोरदार शब्दों में कहा : 
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९८ ह भारत में शिक्षा 


भारतीयों को पाइ्चात्य लेखकों की रचनाओं से पूणेतः परिचित होना 
पड़ेगा, ताकि उन्हें युरोपीय ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक शाखा की जानकारी 
हो सके । इस विद्या-परिच्रय का प्रसार भारतीय शिक्षा-पद्धति का भविष्य में 
मुख्य ध्येय हो । | 


इस घोषणा के फल-स्वरूप अंग्रेजी शिक्षा ओर भी पल्लवित होने लगी। 
सन्‌ १८५७ में, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए । इसका 
माध्यमिक शिक्षा पर अति गहरा प्रभाव पड़ा | मैट्रिक परीक्षा-द्वारा विश्वविद्यालय 
माध्यमिक स्कूलों का पाव्य-क्रम, शिक्षण का माध्यम, अध्यापन-पद्धति, इत्यादि का 
नियन्त्रण करने छगे | इसके फल-स्वरूप , शिक्षा का मुख्य उद्देश्य कालिजों तथा 
विश्वविद्योल्यों के लिए. विद्यार्थी तैयार करना हो गया । 


बुड के घोषणा-पत्र ने स्वसंचालित स्कूलों के सहायताथ आण्ट-इन-एड पद्धति के 
ब्यापक व्यवहार का आदेश दिया था। इस सरकारी अनुदान-नीति के फल-स्वरूप 
निजी स्कूलों की संख्या बढ़ने छडगी । सन्‌ १८५४ तक केवल मिशन-संस्थाओं के ही 
स्वसंचालित स्कूल थे , पर बाद में भारतीय लोग भी माध्यमिक विद्यालय खोलने लगे | 
इस प्रकार माध्यमिक क्षेत्र में तीन प्रकार के हाई स्कूल प्रचलित हुए : (१) मिशन, 
(२) राजकीय और (३) भारतीयों द्वारा खोले हुए। सन्‌ १८५४ में राजकीय स्कूलों 
की संख्या केवठ १६९ थी, किन्तु सन्‌ १८८२ में वह बढ़कर १,२६३ हो गयी । 
निजी स्कूलों का विस्तार मी द्रुतगति से हुआ। सन्‌ १८८२ में, भारतीयों-द्वारा परिचालित 
माध्यमिक विद्यालयों की संख्या १,३४१ हो गयी । इसी वर्ष अन्य स्वसंचालित संस्थाओं 
के द्वारा ७५७ स्कूल क्रियाशील थे | 


इस विकास के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक दोष आ गये, 
जो अब तक अपना असर फैलाये हुए हैं। प्रमुख दोष ये हैं : जीवन की दृष्टि से शिक्षा 
उद्देश्य-हीन हो गयी थी। मातृ-भाषा के बदले अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम हो गयी । 
भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की गयी | शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर ध्यान नहीं दिया 
गया। परीक्षा का असर बढ़ने लछगा। पाउ्यक्रम संकुचित हो गया। औद्योगिक 
शिक्षा का अभाव रहा | 

सन्‌ १८८२ ६० में हण्टर कभीशन ने माध्यमिक शिक्षा के पाउ्यक्रम के 
विषय में एक महत्व-पूर्ण सुझाव दिया । आयोग ने कहा : 
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माध्यमिक्र शिक्षा ९९ 


माध्यमिक शिक्षा में दो प्रकार के पाथ्यक्रम रखे जावें: (१) अ-कोस 
जो साधारण रूप में साहिल्थिक पाठ्यक्रम हो ओर जिसका उद्दश्य विश्व- 
विद्यालय में प्रवेश पानेवाले छात्रों को तैयार करना हो; और (२) आ-कोसे 
--यह व्यावहारिक तथा ओऔद्योगिक पाठ्यक्रम हो, जिसमें व्यापारिक, 
व्यावसायिक तथा साहित्येतर विपष्रयों का समावेश हो ।+ 


आज हम अपने इस देश में बह्द्देश्यीय स्कूलों की चर्चा सुनते हैं, पर इसकी 
परिकल्पना ८० वर्ष पूर्व हण्टर कमीशन ने की थी | खेद की बात है कि इस सुझाव की 
ओर न सरकार ने ध्यान दिया ओर न जनता ने ही । 


सन्‌ १८८२ से १९०२ तक माध्यमिक शिक्षा में एक बाढ़-सी आ गयी। 
सन्‌ १८८२ में माध्यमिक स्कूलों की संख्या ३,९१६ थी | इनमे २,१४,६७७ विद्यार्थी 
शिक्षा पा रहे थे | सन्‌ १९०२ में स्कूछों की संख्या ५,१२४ तथा उनकी छात्र-संख्या 
&,२२,८६८ हो गयी। इसी अवधि में, मैट्रिक परीक्षा में ब्रैठनेवाले परीक्षार्थियों की भी 
संख्या बदी -- १८८२ में ७,४२९ से १९०२ में २२,७६७ हुई। इस प्रकार 
माध्यमिक शिक्षा का विस्तार अवध्य हुआ, पर अधिकार एवं संगठन के अभाव में 
कमजोर स्कूलों की ही संख्या बठी | ये स्कूल अधिकतर बिना सहायता-प्राप्त स्कूल थे । 
वे शिक्षा विभाग के प्रशासन के बाहर थे; कारण, उन्हें सरकारी अनुदान नहीं मिलता था। 
वे फीस की आय पर चलते थे, तथा उनके संचालकों को छूट थी कि वे अपने स्कूल, 
जैसा भी चाहें, चलावें | वे अपने विद्यार्थियों को मैट्रिक परीक्षा में भेज सकते थे | 
विश्वविद्यालय उन्हें मान्यता अवश्य देता था पर उसे उनके निरीक्षण का अधिकार न था। 


सन्‌ १९०४ के सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, सभी स्वसंचालित स्कूल-सहायता- 
प्राप्त और बिना सहायताबाले-सरकारी नियन्त्रण के अधीन आये। इस प्रस्ताव में, 
सरकार ने कुछ मामूली शर्तें निधोरित की, जिनका पालन करना सभी स्कूलों के लिए. 
अनिवार्य हो गया । इन शर्तों के माने बिना स्कूछ खीकृत नहीं गिने जाते थे। इस तरह 
बिना सहायतावाले स्कूल सरकारी नियन्त्रण में छाये गये। इसी समय, भारतीय 
विश्वविद्यालय कानून (१९०४) पास हुआ । इसके अनुसार मैट्रिक परीक्षा में परीक्षार्थी 
भेजनेवाले माध्यमिक विद्यालयों को, मान्यता देने का. अधिकार विश्वविद्यालयों को 
सौंपा गया। परिणाम-स्वरूप प्रत्येक विश्वविद्यालय ने कुछ शर्तें निधारित कीं। समष 
समय पर विश्वविद्याल्यों द्वारा इन विद्यालयों का निरीक्षण भी होने छगा। इससे 
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१०० भारत में शिक्षा 


स्कूलों की शिथिल्तता निश्चय ही दूर हुई; पर माध्यमिक क्षेत्र में, विश्वविद्यालय का 
प्रभुत्व बढ़ा तथा प्रशासन में ढैध शासन शुरू हुआ । 


स्वदेशी आन्दोलन से सेडछर कमीशन तक (१५०५-१७).-- 
इस अवधि की मुख्य विशेषतायें हैं : १) राष्ट्रीय जाग्रति, (२) शिक्षा के माध्यम पर 
विचार और (३) माध्यमिक शिक्षा का प्रशासन | 


राष्ट्रीय जाग्रृति.--बीसवीं शताब्दी के आरम्भ से, भारतवासियों ने शिक्षा में 
दिलचस्पी लेना शुरू किया। पिछली शताब्दी में, इस देश के निवासी सरकार की 
शिक्षा-नीति के प्रति उदासीन रहे | पर छा कजन के सुधारों को भारतवासी सन्देह की 
दृष्टि से देखने छगे। देश भर में यह भावना लहरा गयी कि छाड्ड कजेन के शिक्षा-सुधारों 
का मुख्य उद्देश्य 'शिक्षा का विस्तार रोकना? है। हमारे नेताओं ने यह पूर्णतया समझ 
लिया कि देश का पुनर्जागरण शिक्षा के प्रसार से ही सम्भव है। यह जागरण केवल 
सरकार का मुंह ताकने से ही सम्भव न था, बल्कि उनके प्रयत्नों पर अवलम्बित था । 
इस प्रकार हमारे नेतागण शिक्षा-सुधार के लिए कटिबद्ध हुए | 


सन्‌ १९०५ में छाड्ड क्जन की बंग विच्छेद-चेष्टा के कारण, बंगाल में स्वदेशी 
आन्दोलन शुरू हुआ । इसका शिक्षा पर व्यापक प्रभाव पड़ा | फलतः , बंगाल में राष्ट्रीय 
शिक्षा-परिषद की स्थापना हुईं | इसके कर्णेधार थे सर गुरुदास बनर्जी, रासबिहारी घोष 
तथा रवीन्द्रनाथ ठाकुर । भारत में राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार का यही सबसे प्रथम प्रयास 
था । परिषद ने पूर्व-प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के सुधार की एक 
विस्तृत योजना तैयार की | कलकत्ते में एक राष्ट्रीय काेज तथा एक इजीनियरिंग कालेज 
(वर्तमान जादवपुर विश्वविद्यालय ) स्थापित हुआ | राष्ट्रीय कालेज के अध्यक्ष थे श्री 
अरविन्द । कुछ राष्ट्रीय माध्यमिक स्कूल भी खोले गये। इनमें साधारण विषयों के 
अतिरिक्त, एक उद्योग भी सिखाया जाता था । 


परिषद ने सम्पूर्ण भारत में शिक्षा-सुधार की एक लहर सी फेंछा दी | किन्तु 
अल्पकाल में स्वदेशी आन्दोलन के शिथिल होने पर सभी राष्ट्रीय संस्थाएँ बन्द हो गयीं | 
केवल जादबपुर विश्वविद्यालय . आज भी सिर ऊँचा किये खड़ा है। पर परिषद की 
चेष्टा के कारण, माध्यमिक शिक्षा-्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा की माँग शुरू हुई | 


शिक्षा का माध्यम.---इस अवधि में शिक्षा के माध्यम पर घोर तर्क-वितर्क 
आरम्म हुए। कारण, यह सभी अनुभव करने छगे कि माध्यमिक शिक्षा का माध्यम 
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मातु-साषा होना चाहिए न कि अंग्रेजी । १७ माचे, १९१५ में श्री एस० रायानिन्गार 
ने केन्द्रीय विधायिका में निम्न-किखित प्रस्ताव उपस्थित किया : 


यह विधायिका गवर्नर-जनरलछ की कार्य-कारिणी समिति से सिफारिश 
करती है कि माध्यमिक स्कूलों का शिक्षा-माध्यम भारतीय भाषाएँ हों; पर 
पाव्यक्रम में अंग्रेजी एक द्वितीय अनिवार्य भाषा के रूप में रहे । इन प्रइनों 
का विचार कार्य-कारिणी समिति प्रान्तीय सरकारों का परामर्श लेकर करे । 


इस प्रस्ताव का घोर विरोध हुआ। विरोध के मुख्य कारण ये थे : (१) विद्यार्थियों 
के अंग्रेजी भाषा के शान मे अवनति की आशड्डा, (२) भारतीय भाषाओं में उपयुक्त 
पाव्यपुस्तकों का अभाव, (३) बहुमाषा-भाधी प्रान्तों की कठिनाइयों ओर (४) अन्तर- 
प्रादेशिक आदान-प्रदान में अंग्रेजी की आवश्यकता | परिणाम-स्वरूप अंग्रेजी का प्राधान्य 
माध्यमिक क्षेत्र में बना रहा | 


प्रशासन.--सन्‌ १९०४ के सरकारी प्रस्ताव की नीति के अनुसार माध्यमिक 
शिक्षा की गुणात्मक उन्नति हुईं। पर स्कूलों की वृद्धि रोकी न जा सकी | स्कूलों की 
संख्या क्रशः बढ़ती हुईं सन्‌ १९१७ में . ७,६९३ हो गयी। पर इस अवधि में 
हाईस्कूल के प्रशासन में द्ैघ शासन आरम्म हुआ। कारण, हाईस्कूलों को दो अधिकारियों 
के सामने झुकना पड़ता था। एक ओर उन्हें अनुदान-सहायता के लिए. सरकारी 
शिक्षा-विभागों से स्वीकृति छेनी पड़ती थी और दूसरी ओर मैद्रिक परीक्षा में विद्यार्थियों 
को भेजने के लिए विश्वविद्यालयों के समक्ष प्राथीं होना पड़ता था। इस दोहरे 
नियन्त्रण के कारण, शिक्षा-विभागों तथा विश्वविद्यालयों में तनातनी चलती थी | 
शिक्षा-विमाग का कथन था कि विश्वविद्यालय की ख्ीकृति केवल मैट्रिक वर्ग तक ही 
सीमित रहे, पर विश्वविद्यालय टस-से-मस होना नहीं चाहता था | 


सेडलर कमीशन से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक ( १९१५-४७ ).--इस 

अवधि में कई विख्यात रिपोर्णो ने माध्यमिक शिक्षा पर अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत किये | 

इनमें से मुख्य थे: सैडलर कमीशन-रिपो्ट (१९१९), हार्टंग-रिपोटं (१९२९), 
बट-बुड-रिपोट (१९३७) तथा साजैण्ट रिपोर्ट (१९४४) | 


सेडरर कमीशन रिपोर्ट--सन्‌ १९१७ ई० में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्व- 
विद्यालय की जाँच के लिए. लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति, सर माईकेल सैडलर 
की अध्यक्षता में 'कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन” की नियुक्ति की । इस आयोग ने 
माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय के कुछ सम्बन्धित प्रश्नों पर विचार किया | कमीशन की 
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राय थी कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के बिना विश्वविद्यालय की उन्नति असम्भव है || 
इस कारण, आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का पूर्ण विश्लेषण किया और इस क्षेत्र में 
निम्नलिखित सुझाव रखे : 
१, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय की शिक्षाओं का विभाजन, मैट्रिक 
परीक्षा की अपेक्षा इण्टरमीडिएट परीक्षा द्वारा हो । 


२. माध्यमिक शिक्षा के उपरान्त दो परीक्षाएँ ली जावें ; (१) हाईस्कूल 
परीक्षा, जो वर्तमान मैट्रिक परीक्षा के समान हो । इसे परीक्षार्थी सोलह वर्ष 
की आयु में दे सकें। (२) इण्टरमीडिएट परीक्षा, जिसे विद्यार्थी १८ 
वर्ष की आयु मे दे सकें। यह प्रचलित इण्टरमीडिएट परीक्षा के समान 
अवश्य हो, पर इसके पाउ्य-क्रम में विविध विषयों का समावेश हो | 

३. दण्टरमीडिएट शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालयों से हस्तान्तरित 
होकर एक नये प्रकार के विद्यालय अथात्‌ इण्टरमीडिएट कालिजों के हाथ में 
आवे। इनमें कला तथा विज्ञान के अतिरिक्त चिकित्सा, प्रशिक्षण, इंजियनियरिंग, 
कृषि, वाणिज्य तथा व्यवसाय के शिक्षण की सुविधा हो | ये कालेज या तो 
स्वतन्त्र हों या हाईस्कूलों से संल्म हों। 

४. माध्यमिक शिक्षा के प्रबन्ध, प्रवेश एवं परीक्षण के लिए प्रत्येक 
प्रान्त में एक माध्यमिक तथा इण्टरमीडिएट मण्डल की स्थापना की जावे । 
प्रत्येक परिष्रद में सरकार, विश्वविद्यालय, हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट 
कालेजों के प्रतिनिधि हों । 

भारतीय शिक्षा में यह पहला ही अवसर था कि एक शिक्षा-आयोग ने इण्टरमीडिएट 
शिक्षा का हस्तान्तरण हाईस्कूछों में करने का सुझाव दिया। आयोग ने यह भी सिफारिश 
की कि विश्वविद्यालयों का मैट्रिक तथा इण्टरमीडिएट पाठ्यक्रम से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
इनका प्रबन्ध एक स्वतन्त्र शिक्षा-परिषद करे | 

हा्टेग रिपोर्ट---हार्टंग कमिटी की दृष्टि में, माध्यमिक पाख्यक्रम मैट्रिक परीक्षा 
की आवश्यकताओं से पूर्णतः प्रभावित था | कमिठी ने कहा कि “भ्ाध्यमिक शिक्षा की 
उन्नति सन्‍्तोषजनक हुई है, किन्तु इसके संगठन में अनेक दोष हैं । इसका अन्दाज 
मैट्रिक परीक्षा में अत्यधिक असफल होने वाले छात्रों की संख्या से छगता है।” इस 
ब्यथैता को दूर करने के लिए, समिति ने यह परामश दिया कि ; ' 
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१, जो बालक ग्रामीण व्यवसायों में लग सकें, उनके लिए ग्रामीण 
गालाएँ खोलीं जावें | इन स्कूलों के पाठ्यक्रम में विविधता छायी जाय । 


२. मिडिल कक्षाओं में ही पाउ्यक्रम का विभाजन हो जाय, ताकि 
वहीं से विद्याथींगण औद्योगिक तथा व्यावसायिक कार्यों की ओर मुड़ सकें | 


एबट-बुड रिपोर्ट--सन्‌ १९३६-३७ ई० में भारत सरकार ने दो अंग्रेज विशेषज्ञों 
को, व्यावसायिक शिक्षा के विषय में सलाह देने के लिए निमन्त्रण दिया ) ये महानुभाव 
थे श्री एब्ट तथा श्री बुड। इन्होंने भारतीय शिक्षा का अध्ययन किया, तथा माचे, 
सन्‌ १९३७ में अपना प्रतिवेदन तैयार किया जो एचट-बुड रिपोर्ट के, नाम से मशहूर 
है। रिपोर्ट में माध्यमिक शिक्षा पर प्रमुख सिफ़ारिशें ये थीं : 
. ९, भ्रामीण मिडिल स्कूलों का पाञ्य-क्रम बालकों के वातावरण से 
सम्बन्धित हो | 
ु २, हस्तकछा, कछा तथा कौशल के शिक्षण को प्रोत्साहित किया 
जावे । प्रत्येक स्कूल के पाठ्य-क्रम में इनका समावेश हो । 
३, दो प्रकार के व्यावसायिक स्कूल खोले जावें; (१) अवर 
(३ वर्ष की शिक्षा) -- इनमें आठवीं कक्षा के बाद विद्यार्थीगण भरती हों, 
और (२) प्रवर (२ वर्ष की शिक्षा) -- इनमें ग्यारहवीं कक्षा के बाद छात्र 
भरती किये जावें । 
४. चुने हुए खानों में भारत सरकार व्यावसायिक प्रशिक्षण कालिज 
तथा तकनिकी स्कूल स्थापित करे || 


सार्जेण्ट रिपोर्ट.--माध्यमिक शिक्षा के विषय में, इस रिपोर्ट ने निम्नल्ठिखित 
सुझाव दिये 


१, वतेंमान इण्टरमीडिएट का प्रथम वे हाईस्कूल में मिलाकर, 
हाई स्कूल की शिक्षा छः वर्षों की कर दी जावे। हाई स्कूल में भरती की 
अवस्था ११ वर्ष होनी चाहिए: । 


२, हाई स्कूल की शिक्षा उन्हीं छात्रों को दी जानी चाहिए, जिनकी 
क्षमताएँ औसत छात्रों से स्पष्टतः ऊँची हों। इस कारण, अबर बुनियादी 
पाख्य-क्रम खतम करने के बाद चुनाव द्वारा छौट कर केवल २० प्रति शत 
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छात्र हाई स्कूलों में प्रवेश पावें | पर बुनियादी शिक्षा में जो छात्र योग्यता 
दिखलावें, उनके प्रवेश के लिए भी हाई रकूलों में स्थान रखे जावें । 

३. हाई स्कूल दो प्रकार के हों-- साहिलिक तथा तकनिकी। दोनों 
का लक्ष्य विद्यार्थी को एक उत्तम ठोस शिक्षा देना हो, ताकि आखिरी 
कक्षाओं में उसे एक ऐसे उद्यम की शिक्षा मिले जो उसके स्कूछ छोड़ने पर 
भावी जीवन में काम आवे | 


४, प्रत्येक दशा मे पाख्य-क्रम विभिन्न हो। उस पर विश्वविद्यालय 
था सार्वजनिक परीक्षण संस्थाओं का अनावश्यक प्रभाव न हो |” 


/छपर्सहार.--इस अवधि में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति उत्तरोत्तर होती ही 


रही | सन १९४८ हँ० में मुख्य प्रान्तों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या १२,६९३ 
तक पहुँची | इनकी छात्रसंख्या की भी दंद्धि हुई। इस वर्ष मिडिल स्कूलों की तथा 
हाई और उच्चतर हाईस्कूलों की सम्मिलित छात्रसंख्या क्रमशः ११,६७,२८३ तथा 
१७,८६,७१२ थी । जनता में माध्यमिक शिक्षा की चाह बढी। देहातों में अनेक 
माध्यमिक स्कूल खुले तथा कन्या-शिक्षा बढ़ी । 


सन्‌ १९४७ इई० में, त्रिटिश राज्य का, अन्त हुआ। अंग्रेजी शिक्षा-नीति के 


माध्यमिक शिक्षा पर प्रभाव की आलोचना करते हुए, भरी हैम्पटन ने कहा है 


माध्यमिक शिक्षा का एक सिंहावछोकन करते समय, हमे मानना ही 
पंड़ता है कि यह शिक्षा पूर्ण. विकसित न हो सकी£नै)यहदेशे के राज़नैतिक 
आर्थिक तथा व्यावसायिक वृद्धि के साथ कम्घे से कन्धा छगाकर बढी, और 
न आधुनिकतम शैक्षणिक प्रगति के साथ अग्रसर हुई | स्कूछों पर मैट्रिक 
परीक्षा तथा शिक्षा-विभाग के शालीय स्वीकृत नियमों का अत्यधिक प्रभ्न॒त्व 
है ।“पाव्यक्रम नितान्त पुस्तकीय तथा सैद्धान्तिक है, विद्याथियों की 


_'ज़्यावह्वरिक आवश्यकृताओं की ओर बुछिं,ध्यानं नहीं दिया जाता है, अंग्रेजी 


भें घोंगते घोंदते वे अपनी:ऑरणाशक्ति (खों बैठते हैं। स्कूलो)की पढाँद 
शुष्क तथा 'नीरसु, है, “वैशानिक तुथा'ब्यावहारिक विषयों का आयोजन नहीं 
किया गया है,'शारीरिक शिक्षा, खेल कद तथां' भैनोरंजनःकार्यों करा अंभोव है । 
अनेक .शिक्षा आयोग तथा समितियों ने शिक्षा-सुधार पर सुझाव दिये थे 


रत वयन्‍... पकाा+ 
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पर उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया | खेद के साथ कहना पड़ता है कि 
इने-गिने विद्यालयों को छोड़कर माध्यमिक स्कूछ आज उसी दशा में हैं, 
जैसे कि वे सन्‌ १८८४ या १९०४ में थे।॥+ 


स्वातन्द्रयोत्तर कालछ---इस काल में तीन प्रसिद्ध निकायों ने माध्यमिक शिक्षा 
पर विचार किया: ताराचन्द समिति (१९४८), विश्वविद्यालय शिक्षा-आयोग (१९४९) 
तथा माध्यमिक शिक्षा आयोग (१९५३) | 


. ' ताराचनद समिति.--इस समिति ने सुझाव दिया कि माध्यमिक तथा प्राथमिक 
शिक्षा का अवधि-काल १२ साल का हो: ५ वर्ष अवर-बुनियादी, ३ वर्ष प्रवर-बुनियादी 
तथा ४ वर्ष उच्चतर माध्यमिक | उच्चतर माध्यमिक स्कूल बहुंद्देशीय हों । पर इसका 
अथे यह नहीं है कि साधारण स्कूल बन्द कर दिये जायें । माध्यमिक शिक्षा की जाँच 
करने के लिए संमिति ने एक कमीशन की नियुक्ति की सिफारिश की । 


विश्वविद्यालय शिक्षा-भआयोग,---इस आयोग का सम्बन्ध विश्वविद्यालयीन शिक्षा 
से था, पर 'इसने माध्यमिक शिक्षा का भी विश्लेषण किया और उस पर कुछ सुझाव मी 
दिये । कमीशन ने गौर किया कि हमारी माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा-क्षेत्र की सबसे 
कमजोर कड़ी है ओर उसका सुधार अत्यावश्यक है । आयोग ने फिर मत दिया कि 
"विश्वविद्यालयों, में प्रवेश 'ईण्टरमीडिएट प्रासः करने के बाद होना चाहिए, अथौोत्‌ बारह 
वर्ष स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालिज में शिक्षा के पश्चात्‌ । ,. 


माध्यमिक शिक्षा-आयोग.--ताराचन्द समिति तथा 'केसशिम” की सिफ़ारिशों 
के कारण भारत-सरकार ने २३ सितम्बर, १९५२ को यह कमीशन नियुक्त किया। 
मद्रास विश्वविद्यालय के 3पकुल्पति, डॉ० लक्ष्मनस्वामी मुदालियर, इसके अध्यक्ष थे | 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जून, १९५३ में भारत सरकार को दे दी | इसमें माध्यमिक 
शिक्षा के पेंचीदे प्रश्नों पर विचार किया गया है। मुख्य सिफ़ारिशों की चचचों इस 
अध्याय में यथोचित स्थानों पर की जावेगी | 


उपसंदार.--स्वातन्व्य छाम के पश्चात्‌ माध्यमिक शिक्षा में उंछेखयोग्य प्रगति 
हुई है । इसका पता अगले पन्ने के तालिका से लगेगा : 
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' तालिका ११ 
माध्यमिक शिक्षा का विस्तार, १९४७-४८ से १९५६-५७ 














वर्ष | स्कूल-संख्या छात्र-संख्या 5 
१९४७-४८ १२,६९३ २९,५३, ९९५ श्ड 
१९५२-५३ |” २४,०५९ ५९,०६,द६६ ३७ 


१९५६-५७ २५,८३८ ९३,३०,००० ५८ 

इस काल में माध्यमिक शिक्षा के ध्येय, पाव्यक्रम, संगठन इत्यादि में अनेका- 
नेक देर्फेर हुए। उल्लिखयोग्य सुधार ये हैं: (१) पाज्यक्रम में विविधता तथा 
व्यावसांयिक विषयों का संमावेश, (२) विज्ञान आदि विषयों के अध्यापन में सुधार 
(३) नये प्रकार के उत्तर-प्राथमिक स्कूलों का आविभाव, (४) क्षेत्रीय भाषाओं तथा 
राष्ट-भाषा की ओर अधिक झुकाव, (५) व्यायाम तथा खेल-कूद को प्रोत्साहन, इत्यादि । 
इतना होते हुए भी, भारतीय शिक्षा-क्षेत्र में, माध्यमिक शिक्षा सबसे निकम्मी ठहरायी , 
जाती है । 


वर्तमान स्थिति 

स्कूलों का चर्गॉंकरण,--सांधांरणतः माध्यमिक स्कूलों की शिक्षावधि सात 
वर्ष होती है। इस अवधि को हम दो भागों में बॉँट सकते हैं : (१) मिडिल या प्रवर 
बुनियादी था अवबर॒ माध्यमिक प्रकरंण -- यहाँ “११-१३ बयोवरग के विद्यार्थीगण 
अध्ययन करते हैं, और (२) हाईस्कूल -- जहाँ' १३ से १६ वयोव्॑ग के छात्रगंण 
खरिक्षा पाते हैं। यह अवश्य है कि यह व्यंवस्था पूरे देश में एक-सी नहीं है। प्रत्येक 
सज्य की अपनी अपनी विशेषता, है| बहुधा मिडिल स्कूल हाई-स्कूलों से संलम रहते हैं । 


हल ही में ४ नग्गे प्रकार के 'ीध्यमिक स्कूल (छु गये. हैं | वे ये हैं +६#चतर 
माध्यमिक स्कूछ तथा उत्तर-चुनियादी स्कूल । उंच्चतुर माध्यमिक हवले|की अवधि किसी 
राज्य में (तीने वर्ष और किसी में 'चोड़े वर्ष है। इनके सिवा, अनेक स्कूछों को बहूदेशीय 
स्कूलों में बदल दिया गया है | ' 





ह 
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जम्मु और काइंमीर_ शोग्यें बच्चों की दृष्टिसे 
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स्कूल तथा छात्र-संख्या.--सन्‌ १९५६-५७ में कुल खीकृत माध्यमिक 
स्कूछों की संख्या ३६,२९१ थी, जिनमें से २६ उत्तर-बुनियादी, २४,४८६ मिडिल 
तथा ११,७७९ उच्च एवं उच्चतर स्कूछ थे। इनमें से ४,३७३ कन्या-शाल्ाएँ थीं। 
2 की कुल स्कूल-संख्या २४,९२६ थी, जिनमें १९,७१३ मिडिल तथा ५,२२१ 
हाई स्कूल 

इसी वर्ष माध्यमिक स्कूलों की छात्र-संख्या थी : ७९,७१,५९५ 
(५४,३५,७९६ लड़के और २५,३५,७९९ लछड़कियो)। इन विद्यार्थियों में से 
४८, २३, २४४ (३८,३०,७८४ लड़के और ९,९२,५६० लड़कियाँ ) मिडिल कक्षाओं 
में, तथा २०,३३,२६१ (१६,५५,७५० लड़के ओर ३,४७,५११ लड़कियाँ) 
उच्च वर्गों में अध्ययन कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा लेने योग्य सम्पूर्ण देश के बच्चों 
का १३-५ प्रति शत स्कूछों में शिक्षा पा रहा था। इस दृष्टि से विभिन्न राज्यों का 
शिक्षा-ग्रबन्ध चित्र ९ से मिलेगा । 

प्रबन्ध. प्रबन्ध की दृष्टि से माध्यमिक स्कूलों का विमाजन निम्नांकित तालिका 
में प्रदर्शित किया गया है 





लालिका १२ 
माध्यमिक स्कूलों का विभाजन, १९५५-५६ 
अनुशान ह स्कूल-संख्या ह कुछ स्कूलों का प्रतिशत 
राजकीय... ««« 5,५७३ २ 
ज़िला-मण्डड ... . «-« ९,१५४ 
नगर-पालिका-मण्डछ._ «.- १,२२६ 
खसंचालित स्कूल + 
सहायता-प्राप्त नह ११,६३२ ३५०७ 
स्वाश्रित .» |... ३,९७३ | श्सर 
योग... । ३२,५६८ १००००० 
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इस प्रकार एक-पैचमांश संस्थाएँ राजकीय हैं तथा छगमग आधे स्कूल गेरसरकारी 
हैं। प्रायः एक-चतुर्थीश खसंचालित स्कूलों को सरकारी अनुठान नहीं मिलता तथा 
प्रायः एक-तृतीयांश स्कूछ स्थानीय निकायों-द्वारा परिचालित हैं । 

.. ग्रशासन,--माध्यमिक शिक्षा की जिम्मेवारी राज्यों'पर है तथा इसका 
प्रशासन शिक्षा-विभाग करता है| “शिक्षा-विमाग शाला-स्वीकृति के नियम बनाता है 
संकूलों के प्रशासन के लिए कायदे-कानून ठीक करता है,'पाव्य-पुर्तकें तथा 'पाव्यक्रम 
निधोरित करता है तथा स्कूलों का' निरीक्षण करता है | पर .स्कूल-इन्स्पेक्टरों की संख्या 
पयोस्त न होने के कारण, स्कूल-निरीक्षण ठीक नहीं हो पाता है। माध्यमिक शिक्षा-आयोग 
ने कहा ही है 

प्रचलित निरीक्षण-पद्धति की अनेक साक्षियों ने तीव्र समालोचना की 
है। उनका कहना है कि निरीक्षण-कार्य असावधानी से किया जाता है, तथा 
स्कूल का निरीक्षण अल्प-कालिक होता है ।| 


सैडलर कमीशन की सिफ़ारिशों के कारण आज प्रायः प्रत्येक राज्य में इण्थर- 

मीडिएट या। और माध्यमिक शिक्षा-मण्डल स्थापित हुए हैं। सन्‌ १९५७ ई० में इनकी 
संख्या पन्द्रह थी। इनके नाम तथा प्रत्येक का संस्थापन वर्ष इस प्रकार हैं 
(१) बिहार स्कूल परीक्षा-मण्डल, पटना, १९५२, (२) राज्य-परीक्षा-मण्डल, त्रिवेन्द्रम 
१९४९, (३) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, दिल्ली, १९२६, (४) आन्ध्र माध्यमिक ! 
शिक्षा-मण्डल, ग्वाल्यिर, १९५६, (६) उत्तर:प्रदेश माध्यमिक तथा इंटरमीडिएट 
शिक्षा-मण्डल, अलाहाबाद, १९२२, (७) माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, मद्रास, १९११, 
(८) उड़ीसा माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, कटक, १९५६, (९) राजस्थान माध्यमिक 
शिक्षा-मण्डल, जयपुर, १९५०, (१०) परिचम बंगाल माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, १९५०१, 
(११) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, अजमेर, १९२९, (१२) महाकोशल माध्यमिक 
शिक्षा-मण्डल, १९५६, (१३) मैसूर माध्यमिक शिक्षा-मण्डल, बंगलोर, १९१३, 
(१४) माध्यमिक स्कूल सर्टीफिकेट मण्डल, पूना, १९४८ और (१५) विदर्म माध्यमिक 
शिक्षा-मण्डल, नागपुर, १९२२। इनमें से अजमेर मण्डल को छोड़कर शेष अपने-अपने 
क्षेत्र या राज्य के इंटरमीडिएट या | और शालान्त परीक्षाओं का परिचालन करते हैं. 

“अजमेर-मण्डल की परीक्षाओं में मारते के किसी मी भांग के विद्यार्थी बैठ सकते हैं । 
ये परीक्षाएँ उन छात्रों के लिए सुविधाजनक हैं, जिनके अमिमावकों की बदली भारत के 
विभिन्न भागों में बहुधा हुआ करती है । 
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वित्त.--माध्यमिक शिक्षा का सोतवार खर्च का विवरण निम्नांकित तालिका में 
मिलेगा ५ 


तालिका १३४ 


माध्यमिक शिक्षा पर स्नोतबार कुल प्रय्यभ खर्च, १९५५-५० ६+ 











खोत रक़म ( रुपये 8.2. लक 
राजकीय निधि. -.- जर “« २४,६८,२६,९५२ ४६०६ 
जिला मंडल निधि ... २,४९,३०,७६५ ४४७ 
नगर पालिका मंडल निधि. ... १,०७,६१,५४४ ' २० 
फीस... अर «० २०,०४,९२, २६७ .. ३७-८ 
दान. ««« गा ००० १,५०,३९,४५५ २०८ 


दूसरे खोत शा २,८६,७८,७३० ६०८८ 


योग,..|। ५३,०१,९८,६१९ |. १००००० 
। « 








ऊपर के अंकों से स्पष्ट है किसिरकोर माध्यमिक शिक्षा का. आधा खर्चे! शक 
शाती है, पर यह रक्तम सब राज्यों में एक-सी नहीं है। सबसे अधिक यह मध्यप्रदेश 
(५७०३) में थी तथा सबसे कम आस््र प्रदेश (२३-९) में | पश्चिम बंगाल तथा 
उत्तर प्रदेश का आधे से अधिक खर्च फीस द्वारा खछा | दान ओर दूसरे स्तोत का भी 
हिसाब मिन्न-मिन्न था --- कुल खर्च का १५-१ प्रति शत उड़ीसा में तथा ४०६ प्रति शर्त 
भआम्मर प्रदेश में । 
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माध्यमिक शिक्षा कर ु ह १११ 


स्वसंचालित संस्थाओं को बहुधा राजकीय अनुदान मिलता है । पर इस प्रश्न पर 
प्रत्येक राज्य की स्वृतन्त्र नीति होती है निम्न-लिखित विषयों में से किसी भी एक मद 
पर अनुदान प्राप्त हो सकता है : 


१, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए बृत्ति; 
२. विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की परीक्षा का खर्च; 
२. अनाथ बच्चों के छात्रावासों का सश्चालन; ' 
४. स्कूल तथा छात्रावास की इमारतों के निर्माण तथा प्रसार पर खर्च 
५, असबाब, शिक्षा-साधनं, विज्ञान-शिक्षा तथा पुस्तकालय पर व्यय; * 


६. स्कूल की इमारतों, छात्रावासों तथा खेंल-कूद के लिए, जमीन 
खंरीदने का खर्चे 


, हस्त-कछा, कछा तथा कौशल के शिक्षण पर व्यय; तथा 
८. निर्वाह-अनुदान । | 


केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों तथा शिक्षा-संस्थाओं को कुछ अनुमोदित विषयों के 
लिए' अनुदान देती.है। प्रथम योजना-काल में केन्द्रीय सरकार की आ्थिक सहायता के 
कारण माध्यमिक शिक्षा में अनेक सुधार किये गये | .४७० स्कूल बहुद्देश्यीय स्कूलों में 
बदल दिये गये | १,०७२ स्कूलों को समाज-शास्त्र तथा २१४ स्कूलों कों विज्ञान- 
अध्यापन की उन्नति के लिए, १,४७९ स्कूल-पुस्तकाल्यों तथा १,११९ मिडिल् स्कूलों 
को .हस्तकछा आरम्म करने के उद्देश्य से केन्द्रीय अनुदान की व्यवस्था की गयी। 
१० प्रशिक्षण केन्द्रों और १३ प्रशिक्षण महाविद्यालयों को आण्ट मिला तथा २१ 
संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा के ३१ विषयों पर शोध करने के लिए आर्थिक सहायता 
प्राप्त हुईं। केन्द्रीय सरकार ने प्रत्येक मद में अनावतीं खर्च का ६६ प्रति शत तथा 
आवतंक खभ्चे का २५ प्रति शत स्वयं अनुदान के रूप में दिया | 


अखिलक भारतीय. माध्यमिक शिक्षा परिषद्‌.--माध्यमिक शिक्षा 
आयोग की सिफ़ारिशों के कारण, भारत सरकार ने इस परिषद की स्थापना २२ मार्च, 
१९५५ में की। परिषद्‌ एक विशेषज्ञ. संस्था के रूप में काम्र करती है, तथा केन्द्रीय 
ओर राज्य-सरकारों को माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में सलाह देती है। सितम्बर, 
१९५८ को परिषद की कार्यवाही की जाँच केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राल्य-द्वारा नियुक्त एक 
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समिति ने की। इस समिति के परामश के अनुसार, परिषद पुनगेठित हुईं | इस 
पुनर्गंठित परिषद के सदस्यों का विवरण इस प्रकार है; (१) संचालक, माध्यमिक 
शिक्षा-प्रसारण - कार्यक्रम - संचालक-मण्डल, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रालय, (२) नायप्र 
वित्त-परामशदाता, केन्द्रीय मन्त्राछ्य, (३) प्रत्येक संस्था से एक प्रतिनिधि -- 
(अ) भखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा-परिष्द, (आ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, 
(६) अखिल भारतीय प्रारम्मिक शिक्षा-परिषद, (६) अखिल भारतीय शिक्षण-संघ और 
(उ) शिक्षण महाविद्यालय - आचाय-समा, . (४)'* प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि 
(५) पॉच नामजद शिक्षा-शास्त्री - केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय द्वारा मनोनीत । इस तरह 
सभासदों की संख्या वोबीस है | 
केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राल्य के संयुक्त शिक्षा-परामश-दाता माध्यमिक शिक्षा-विभाग 
तथा इसी विभाग के प्रधान क्रमशः इस परिषद के अध्यक्ष एवं मन्‍्त्री हैं। परिषद के : 
मुख्य काये निम्न-लिखितानुसार हैं 
१, माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की आलोचना करना तथा एक 
विशेषज्ञ संस्था के रूप में माध्यमिक 'शिक्षा के प्रत्येक प्रश्न पर केन्रीय तथा 
राज्य सरकारों को सलाह देना; | 
२. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाये हुए, प्रस्तावों की परीक्षा 
करना और उन पर उपयुक्त सुझाव देना; 
है, माध्यमिक शिक्षा के सुधार के लिए, नये प्रस्तावों को 
उठाना; और 
४, माध्यमिक शिक्षा से सम्बन्धित शोॉधों पर विचार करना तथा 
गवेषणा के लिए. नये तथ्य सुझानां || न 


मूल परिषद के विधायक कार्य अब एक स्वतन्त्र माध्यमिक शिक्षा-प्रसारण-कार्यक्रम- 
संचालक-मण्डला को सौंप दिये गये हैं। यह मंण्डलं'केंन्द्रीय शिक्षा-मन्‍्तरालय से संल्झ है । 
नये परिषद का प्रथम अधिवेशन २७ जुलाई, १९५९ को हुआ, जब कि माध्यमिक 
शिक्षा के मुख्य पाँच प्रश्नों पर विचार करने के लिए. पॉच उप-समितियों नियुक्त हुई 
(१) उच्चतर माध्यमिक स्कूल तथा- बहुद्देशीय स्कूल, (२)- पाठउ्य-विषयक तथा 
परीक्षा-सम्बन्धी सुधार, (३) मध्य-अध्यापन-प्रशिक्षण, (४) शिक्षक तथा प्रयोग और 
(५) विशान-शिक्षा । 
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.. पाठ्यक्रम,.--बहुघा माध्यमिक पाठ्यक्रम में ये विषय सम्मिलित रहते हैं: 
(१) अंग्रेजी, (२) मातृ-भाषा, (३) इतिहास तथा भूगोल, (४) गणित, (५) विज्ञान 
ओर . (६) सांस्कृतिक या आधुनिक भाषा। हाछ ही में औद्योगिक विषयों का भी 
समावेश हुआ है। पाज्यक्रम के दोषों की आछोचना करते हुए, माध्यमिक शिक्षा 
आयोग ने कहा : 


१. प्रचलित पाठ्यक्रम अति संकुचित है; 
२, यह निरा पुस्तकीय तथा सैद्धान्तिक है; 

' ३, 'पाठ्य-विषयों की अधिकता होते हुए भी, इसमें उन क्रियाओं 
का अभाव है, जिनसे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हो सके; 
४. यह किशोरों की विभिन्न क्षमताओं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति 
नहीं करता; | ह । 

५, इसमें परीक्षा की प्रधानता रहती है। ओर 


६. इसमें तकनिकी तथा व्यावसायिक शिक्षा का अभाव है। देश 
की आर्थिक तथा थौद्योगिक उन्नति के लिए. ऐसी शिक्षा की आवच्यकता है || 


ताराचन्द रिपोर्ट के निकलते ही देश में विविध पास्यक्रम की मॉँग शुरू हुई 
तथा कुछ औद्योगिक स्कूल खुले | माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफ़ारिशों के फल-स्वरूप 
इस कार्य में एक नवीनता आयी । अब बहूद्देशीय स्कूल खुछते जा रहे हैं तथा 
पाठ्यक्रम का इत्त फैल रहा है। शारीरिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया जा रहा है तथा 
राष्ट्रीय सेन्य-शिक्षार्थी दछ की. आयोजना की गयी है | 


दाला-ग्रृह तथा शिक्षा-साधन,.--इसमें कुछ विशेष उन्नति नहीं दिखायी 
दे रही है। अनेक स्कूल अँधेरी इमारतों तथा गन्दी गलियों में छुगते हैं। पुस्तकालयों की 
स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। जनता इन दोषों से पूर्णतया परिचित है, पर उन्नति की 
आशा नहीं दिख रही है । इसका मुख्य कारण है माध्यमिक शिक्षा का तीज गति से 
विस्तार । कभी-कभी हमारे नेतागण हतोत्साह होकर कह ब्रैठते हैं कि शिक्षा-प्रसार 
अभी होने दो । शिक्षा-साधनों एवं शाल्या-यहों की चिन्ता हम भविष्य में करेंगे | 


परीक्षा.--हमारी शिक्षा-पद्धति में परीक्षा का प्रमुख स्थान है। परीक्षाएँ दो' 
प्रकार की होती हैं: -आन्तरिक ओर बाह्य । आन्तरिक परीक्षाओं के द्वारा विद्यार्थियों 
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के विभाजन तथा उनकी क्षमता की जाँच होती है। आन्‍न्तरिक परीक्षाएँ साप्ताहिक, 
मासिक, सात्रिक तथा वार्षिक होती हैं। इन सबमें वार्षिक परीक्षा ही सबसे महत्व-पूण्े 
होती है। कारण, इस परीक्षा-कछ के आधार पर विद्यार्थीगण ऊपर की वक्षाओं में 
बढ़ाये जाते हैं, अथवा अनुत्तीण होने पर उसी कक्षा में रोक लिये जाते हैं । 


..बाह्म परीक्षा माध्यमिक शिक्षा समास होने पर छी जाती है। मिन्न-मिन्न राज्यों में 
इस शालान्त परीक्षा के विविध नाम हैं: मैट्रिक, स्कूल फायनल, स्कूल सर्टीफिकेट, आदि। 
खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस परीक्षा में समूचे देश के ५० प्रति शत से भी 
कम परीक्षाथों सफल होते हैं । निम्नाज्ित .तालिका पर दृष्टि-निक्षेष कीजिए: 

तालिका १४ 


मेटिक तथा अन्य शाल्ान्त परीक्षाओं का फल 














वर्ष परीक्षार्थियों की | पास” संख्या | उत्तीणता का प्रति शत 
संख्या । 
१९९१-५२ | ५,८३,५७०.. | २,६१,०५९ |... ४४०७ 
१९५२-५३ | ७,२४,७९९ ३,२४,७६० |. '४६-२ 
१९५३-५४ ८,९१८,६९२० २३,९७,००५ ४८ ५ 
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परीक्षार्थी, उसके माता-पिता या अभिमावक, समाज तथा शिक्षा-पद्धति पर 
परीक्षा का विषाक्त परिणाम होता है| थोंटते-घोंटते विद्यार्थी निष्प्राण-सा हो ज़ाता है 
ओर उसकी शारीरिक सम्पत्ति निस्तेज पड़ जाती है | परीक्षा में वह जो; कुछ भी उगल 
आता है, उसी पर से उसका मूल्यांकन होता है। उसके आन्तरिक परीक्षा-फलछ की कोई 
तनिंक भी परवा नहीं करता है | उस मूल्यांकन में परीक्षकों की वेयक्तिक रुचियों एवं 
बिचारों का ही प्राधान्य रहता है। यदि परीक्षार्थी अनुत्तीण होता है, तो वह. अपना 


अल करने 3 मत 


ओर 
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है। इस के साथ-साथ उसके माता-पिता के तथा देश के अथै का नाश या अपव्यव 
होता है । 

पर इस परीक्षा का सबसे बुरा 'परिणाम हमारी शिक्षा-पद्धति पर पड़ता है। 
कारण, एक शिक्षक की योग्यता तथा एक स्कूछ की दक्षता शालान्त परीक्षा-फल के 


आधार पर की जाती है। शिक्षक का ध्येय हो जाता है विद्यार्थियों को परीक्षा में पास 


कराना । वह वैज्ञानिक शिक्षा-प्रणाछी भूल जाता है। पढ़ाते समय वह उन अंशों पर 
जोर देता है, जिन पर अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। विद्यार्थियों को भी ऐसे स्थल बिना 


: समझे-बूझे कंठस्थ करने पड़ते हैं। इस परोक्षा के विरुद्ध पचास वर्षों से आवाज उठती 


आ रही हैं, पर परीक्षाओं के बोझ से भारतीय शिक्षा मुक्त नहीं हो पायी है | 


माध्यमिक शिक्षा की कतिपय समस्याएँ 


.... भूमिका---आज विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा की नुकताचीनी हो रही हे, 
ओर इस शिक्षा की आशानुरूप प्रगति नहीं हुईं है। असन्तोष के अनेक कारण हैं | पूरे 
विश्व के माध्यमिक क्षेत्र में आज एक नवीन विचार-घारा प्रवाहित हो रही है, शान की 
वृद्धि हो रही है, नये-नये विषयों का समावेश हो रहा है तथा उपयोगिता और 
व्यावह्यरिक शान की पुकार मची है-। इन सब बातों की आँच हमारे देश की माध्यमिक 
शिक्षा पर अवश्य लग रही है, पर आश्ानुरूप प्रसिवर्तन नहीं हो रहे हैं। छगभग दस 
वर्षो से हम प्रजातान्त्रिक हैं, पर आज भी हमारी माध्यमिक शिक्षा-प्रणाल्ली प्रजातान्त्रिक 
नहीं है। विद्यार्थियों के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, पाव्यक्रम संकीर्ण है, 


. निर्देश तथा परामर्श का अभाव है,-पंरीक्षा पर विशेष जोर दिया जाता है.“शीवन की 


का. कमक 0५.3 उनकी 2+. 


आवश्यकताओं से शिक्षा का कोई सम्बन्ध नहीं है, इत्यादि । सारांश यह हे कि आज 


माध्यमिक शिक्षा के सामने अनेक समस्याएँ हैं। उनमें से मुख्य ये हैं: (१) उद्देश्य, . 


(२) माध्यमिक शिक्षा की हद, (३) सांगठनिक ढाँचा, (४) पाठ्यक्रम, (५) विशेष 
स्कूल, (६) निर्देश तथा परामश, (७) प्रशासन, (८) परीक्षा तथा योग्यता-निर्धारण 


और (९) विद्यार्थियों का चरित्र-निमोण। अब इन समस्याओं पर क्रमशः संक्षेप में ' 


विचार किया जाय | 
उद्देश्य अभी तक माध्यमिक शिक्षा; का. उद्देश्य विद्यार्थियों को या तो 


“ विश्वविद्यालयों के ग्रोग्य तैयार करना था, अथवा दफतरों के कक; के छायक बना देना 


था। अगर माध्यमिक शिक्षा का यही उपयुक्त लक्ष्य है तो हमारे माध्यमिक स्कूल 
आश्यातीत सफलीमूत हुए हैं। कारण, "कालिज खचाखच भरे हुए हैं.। यहाँ तक कि 
अनेक विद्यार्थियों को वहाँ आज जगह नहीं मिल रही है। इसके सिवा, हंज़ारों मैट्रिक 


द्क भ्य्कं ६ 


भारत म॑ शिक्षा 


पास युवक्‌ और युवतियों नौकरी की अर्जी लिये धक्के खाते हुए फिर रही हैं। इस प्रकार 
'“बास्तबिक जीवन की दृष्छि) से साध्यमिक शिक्षा उद्देश्य-हीन हो गयी है। हिसाब छगाया 
जाता है कि केवछ ५०-५५ प्रति शत मैद्रिक पास विद्यार्थी विश्वविद्यालय में अध्ययन 
करते. हैं । इसके सिवा गत पचास वर्षों में माध्यमिक स्कूलों की छात्र-संख्या पन्द्रह गुना 
_ बढ़ गयी है। सन्‌ १९०१-०२ में ६०२३ लाख छात्र थे, जो सन्‌ १९५६-५७ में 
' ३-३ लाख हो गये । इसका अर्थ यह है कि अन्न विभिन्न आर्थिक तथा. सामाजिक 
*क्तर के विद्यार्थीगण माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं।. इन -शिक्षा-सम्बन्धी वृत्ति में 
अधिकतर विविधता पायी जाती है । “निःशुल्क अनिवार्य तथा सार्बजनीन प्राथमिक , 
' शिक्षा के प्रंसारें के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा का और भी. विस्तार होगा | अन्न यह 
स्पष्ट हो गया है कि.माध्यमिक शिक्षा'र्विश्वविद्यालय शिक्षा की केवल पृष्ठभूमि न रहेगी, ' 
अपित॒ वैतः पूण मी होगी। हाँ, यह विश्वविद्यालयों के लिए प्रतिंभा-सम्पन्न छात्र ' 
तैयार करके अवश्य देवेंगी; पर यह भी आवश्यक है कि इस शिक्षा के संमाप्त करने पर" 
वे किसी कांये-क्षेत्े, मे है. ीधे.छग सकें और जीवन के ंत्तरदायित्वों को बहन, करने में 
समर्थ हो सकें | चूँकिवर्तमान शिक्षा का उद्देझ विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वाज्ञ-पूर्ण 
विकास करना है, इस कारंण माध्यमिक स्कूल का ध्येय! विद्यार्थी की मानसिक उन्नति के 
सिवा उसका शारीरिक तथा नैतिक गठन भी होगा | 
आजादी मिलने के पद्चात्‌ हमारे माध्यमिक स्कूलों पर एक नवीन *'त्तरदायित् 
आ गया है। जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने कहा है कि इन्र स्कूलों के छात्रों को 
_ शैसी/शिक्षा देनी चाहिए “जिससे वे धर्म-निरपेक्ष गणतन्त्र के सारे उत्तरदायित्वों को 
हहने,कर सकें, और देंश।का, नैतिक अभ्युत्यान कर सकें ।'” माध्यमिक शिक्षा का 
मुख्य हद्ये देश के लिए.मैन्‍्यवर्ती नेता तैयार करना होना चाहिए | हे की बात है 
कि हमारे देश में अनेक विश्व-विख्यात उच्चश्रेणी के ६8502 पर मध्यव॑र्ती नेताओं 
फा अत्यन्त अभाव है| किसी मी देश की उन्नति मध्यवर्ती भ्लैताओं पर ही रहती है । 
कारण, ये ही स्थानिक समाज के कर्णधार होते हैं। ये ही सामान्य जनता को समुचित 
. निर्देश दे सकते हैं | खेद बंद/क्रे साथ, कहना पड़ता है. कि हमारे माध्यप्रिक स्कूछों ने. 
अभी तक इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया, है । 
माध्यांमेक शिक्षा की हद---आज हमारे देश के शिक्षा-जगत्‌ में विभिन्न 
प्रिक शब्दों का उपयोग हो रहा है ; 'झंबर तथा प्रवर बुनियादी, 'प्रीथूमिक, प्रारम्भिक, 
मिड़िल, जूनियर माध्यमिक, 'हाई, “उच्चतर माध्यमिक, : विश्वविद्यालय, इत्यादि | इन्हें 


| ॥656., ७, 24. 
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पुनकर कोई भरी घत्ररा जाता है | हमें याद॑ रखना चाहिए कि शिक्षां के मुख्य तीन 
क्रम हैं: प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च | इन्हीं तीन पारिभाषिक शब्दों का हमारे देश में 
उपयोग किया जाय | 


अन्‍ाद्ालए «६ 


शिक्षा पर विचार कीजिए। द्वोनों' शिक्षा-प्रणाली की अवधि, विभिन्न राज्यों में मिन्न-मिन्न 
हैं। उनमें एक समानता चाहिए | जन्म कि बुनियादी शिक्षा हमारे देश की स्वीकृत 
शिक्षा-प्रणाली है, तब.पूरे देश की प्राथमिक शिक्षा का दौरान "वर्ष (अवर बुनियादी) 
क्यों न हो! 

इस शिक्षा करे बाद माध्यमिक शिक्षा आती है। इसकी अवधि कितनी होनी 
चाहिए ! माध्यमिक शिक्षा अयोग ने सिफ़ारिंश की है कि चार या पाँच वर्ष की 
प्राथमिक अथवा अवर बुनियादी के बाद माध्यमिक शिक्षा प्रारम्भ हो, तथा इस शिक्षा 
के दो चरण हों ; (१) मिडिल् अथवा अवबर माध्यमिक अथवा प्रवर बुनियादी--तीन 
वध की शिक्षा ; और (२) उच्चतर माध्यमिक--४ वर्ष की शिक्षा | । 

प्रवर बुनियादी को माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत छाकर आयोग ने ठीक सुझाव 
दिया है | इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी सिफ़ारिश की है कि उच्च शिक्षा के 
लिये वाओ्छित बोद्धिक आधार तथा व्यावसायिक कुशलता दोनों ही की प्राप्ति के लिए 
माध्यमिक शिक्षा की अवधि एक व बढ़ाना अपेक्षित है। इस विचार को कायोन्बित 
करने लिए यह सुझाव दिया गया कि : 

| १, माध्यमिक शिक्षा की वय-अवधि ११ से १७ वर्ष हो | 

२, उच्चतर माध्यमिक के चर वेष्े के पाव्यक्रम में इण्टरमीडिएट 
प्रथम वर्ष सम्मिलित हो। ' 

३. द्वितीय वर्ष डिग्री-कोर्स में जोड़ दिया जाय | इस प्रकार डिग्री- 
कोरस तीन वर्ष का कर दिया जावे | ह 

४, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की समाप्ति के पश्चात्‌, किसी भी 

.. व्यावसायिक शिक्षण सें प्रवेश किया जा सके । 

५, जब तक माध्यमिक दाईस्कूछ का नया ढाँचा कायोन्वित न हो 
तब तक पुराने हाईस्कूल जारी रखे जावें | इन स्कूलों से सफलीभूत विद्या- 
थिंयों के लिए काछिजों में एक वर्ष का पूर्व-विश्वविद्याल्य पाख्यक्रम आयोजित 
किया जाय ।| 


| 7086., %. 9458. 
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इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा की अबधि बच्चों की सन्नह् वर्ष आयु तक है। 
उपर्युक्त सुझाव के अनेक कारण थे | माध्यमिक शिक्षा की अवधि में एक वर्ष जोड़ने 
का मुख्य ध्येय था कि माध्यमिक शिक्षा की कुछ क्षमता बंढ्े तथा कालिजों में अधिक 
आशथु के तैयार विद्यार्थीगण आवें | यह मी देखा जाता है कि हाई स्कूल पास विद्यार्थियों 
को अपने कालिज-अध्ययन का प्रथम वर्ष खुद को सेमालने में लग जाता है, और 
सँभलते-संभलते उन्हें इंण्टरमीडिएट परीक्षा का सामना करना पड़ता है। तीन वर्ष 
स्नातक शिक्षा की आयोजना इसीलिए रखी गयी है। सब से अच्छा तो यह होता कि 
.” डच्चतर माध्यमिक स्तर बर्तमान इण्टरमीडिएट का स्थान ले.,लेता ओऔर उसके बाद 
विश्वविद्यालयों का तीन वर्ष का डिग्री कोसे आवा | रीधाकृष्णन आयोग का यही 
सुझाव था, पर इससे: शिक्षा की अवधि एक वर्ष बढ़ जाती ओर माता-पिताओं पर 
अपने बच्चों के एक वर्ष के खन् का बोझ ,छद जाता | यह सब सोच-विचार कर 
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने उच्च शिक्षा की अवधि नहीं बढानी चाही । 


सांगठानिक ढाचा.--माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफ़ारिशों पर कई 
समितियों तथा परिषदों ने विचार किया | अन्त में 'केसशिम' तथा विश्वविद्यालयों के 
उपकुझपतियों की एक बैठक में (१२-१४ जनवरी, १९५५ ) भारत की शिक्षा के 
ढाँचे के विषय में कुछ प्रस्ताव पांस हुए। भारत सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार 
किया | इनके अनुसार, भविष्य में शिक्षा का ढांचा साधारणतया इस प्रकार का होगा : 


१, आठ वर्ष की अवधि की अक्षत बुनियादी शिक्षा -- ६-१४ 

बयोवग्ग के बच्चों के लिए; 
२. तीन वर्ष की अवधि की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, जिसमें 
..' अहुमुखी पाठ्यक्रम की व्यवस्था होगी -- १४-१७ वयोवर्ग के हेतु; और 


३. उच्चतर माध्यमिक स्तर के पश्चात्‌ विश्वविद्यालयों का तीन 
वर्षीय डिग्री कोसे । 


इस प्रकार भारत सरकार अष्टवर्षीय बुनियादी शिक्षा की कल्पना कर रही है 
पर इस स्तर को दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा ; (१) प्रारम्मिक ६-११ तथा 
(२) निम्न माध्यमिक, या प्रवर बुनियादी ११-१४ । इसके मुख्य दो कारण हैं 
प्रथमतः, ६-१४ वयोवग के विद्यार्थियों की सार्वजनीन, अनिवार्य शिक्षा अभी कुछ वर्ष 
असम्भव है। द्वितीयतः, ११ वर्ष की आयु के पश्चात्‌ अनेक विद्यार्थी बुनियादी स्कूल 
में पढ़ना नहीं चाहेंगे । अभी भारत के सामने मुख्य प्रश्न ६-११ वयोवर के बच्चों की 
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अनिवार्य शिक्षा का है। यह शिक्षा ठीक पाँच वर्ष की अवधि की हो, न कि चार अथवा 
पॉच वर्षीय -- जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने सुझाव दिया था | इस अवधि को 
अनिर्णीत न छोड़ देना चाहिए । 

प्रारम्मिक स्तर के बाद आना चाहिए निम्न माध्यमिक या प्रव॑र बुनियादी 
(११-१४ वयोवग के लिए), और तत्पश्चात्‌ उच्च माध्यमिक (१४-१७ वयोवगे के 
लिए) । यहाँ यह भी कहना अनुचित न होगा कि उच्च माध्यमिक रुकूलों में प्रवर 
बुनियादी विद्यार्थीगण बे-रोकटोक दाखिल हो सकें। यह आवश्यक है कि प्रवर बुनियादी 
के अधिकांश विद्यार्थियों को उत्तर बुनियादी स्कूलों में अध्ययन करें। इस, तरह 
' माध्यमिक शिक्षा के दो मिन्न-भिन्न स्तर होंगे ; (१) निम्न (वर्ग ६-८) तथा (२) उच्च 
(वर्ग ९-११) । इस तरह उच्च माध्यमिक्र का दौरान तीन वर्ष होगा, न कि माध्यमिक 
शिक्षा-आयोग के सुझाव के अनुसार" चार वर्ष । यह कहना अनावश्यक है कि उच्च 
माध्यमिक के पाख्यक्रम में इण्टरमीडिएट का प्रथम वर्ष सम्मिलित रहेगा । 

उपयुक्त ढाँचे को कार्यान्वित करने में दो अड़चनें आवेंगी ; (१) वर्तमान हाई 
स्कूलों को उच्चतर स्कूल में बदलना और (२) उच्चतर हाई स्कूल पाञ्यक्रम को और 
भी कम समय में समाप्त करना--अर्थात्‌ छः वर्ष में, न कि ७ या ८ वे में | चूँकि 
अभी हम प्रत्येक हाईस्कूल को उच्चतर रूप नहीं दे सकते हैं, कुछ समय तक कालिज 
तथा विश्वविद्यालय पूर्व-विश्वविद्यालय कोसे चलावेंगे | पर कम-से-कम प्रत्येक ज़िले में 
एक उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूछ की आवश्यकता है। द्वितीय प्रश्न का समाधान हो 
सकता है, उच्चतर माध्यमिक (वर्ग ६-११) के समूचे पाख्यक्रम को विचारपूर्बेक 
एकीकरण के द्वारा । यह हमारे शिक्षा-शार्तरियों को एक चुनौती है | कारण, उन्हें सात 
या आठ वषके पाठ्यक्रम को छः वे के बृत्त में जमाना पड़ेगा । 


पाख्यक्रम,--माध्यमिक पाव्यक्रम की कमियों की चर्चा पहले ही की गयी है। 
अब एक-उद्देशीय पाठ्यक्रम से काम न चलेगा । कारण, एसे पाख्यक्रम के द्वारा छात्रों की 
विभिन्न रुचियों, शक्तियों तथा इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसके अतिरिक्त 
« “मध्यिमिक शिक्षा का स्थेये है, (/€्पादन-कार्य-कुशछता का विकास करना राष्ट्र का धन 
बढ़ाना और उसके द्वारा जनता के जीवन-स्तर को देश में ऊँचा उठाना ।”|+ हमें 


यह भी ख्याल रखनों पडेगा कि वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों के भ्मांनसिक 


विकास के साथ उनकी शारीरिक उन्नति तथा चरित्र-गठन करना भी है। अस्त, इन 


विचार से माध्यमिक़ो पाख्यक्रम को व्यापक बनाना अनिंवायें) हो जाता' है। ,साहितिक- 
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विषयों के सिवा, इसमें औद्योगिक तथा तकनिकी विषयों का रहना आवश्यक है। इसके 
अतिरिक्त सृजनात्मक कार्यो की ओर ध्यान दिया जाय । 


निम्ध माध्यमिक स्तर.--इस स्तर के पाज्यक्रम का प्रधान उद्देश्य विद्यार्थियों 
के जीवन से सम्बन्धित आवश्यक विषयों का दिग्द्शन कराना है | इस कारण पांव्यक्रम 
में, भाषाएँ, समाज-शास्त्र, सामान्य विज्ञान तथा गणित का समावेश हो। इनके अतिरिक्त 
विद्यार्थियों में सोंदर्य-रचि-बृद्धि के लिए. कछा एवं संगीत और क्राफ्ट की, तथा उन्हें 
नीरोग रखने के लिए, शारीरिक शिक्षा और खेल-कूद की ज्ञरूरत है। इन आवश्यकताओं 
की ओर ध्यान रखते हुए, माध्यमिक्र शिक्षा-आयोग ने निम्न माध्यमिक स्तर का पाख्यक्रम 
इस प्रकार निधौरित किया है; 

१, भाषाएँ $ (१) .राष्ट्रआाषा (हिन्दी), (२) मातृ-भाषा -- जिन 
क्षेत्रों मे हिन्दी मातृन्माषा हो, वहां भारतीय संविधान की आठवीं, अनुसूची में 
उलछ्लिखित कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ायी जावे, और (३) अंग्रेजी 
अथवा उच्च मातृ-माषा या अन्य आधुनिक भारतीय भाषा; 


२. समाज-शासत्र --- इतिहास, भूगोल तथा नागरिक शास्त्र का 
समावेश 
३, सामान्य विज्ञान; | 
४. गणित : अंकगणित, सररू.बीजगणित, सरल रेंखांगणित; 
५, कला या संगीत; ' । 
६. एक क्राफ्ट (स्थानिक वातावरण की ओर ,ध्यान रखते हुए; 
देहयतों में कृषि); और | 
७, शारीरिक शिक्षा तथा सांस्कृतिक और मनोरंजक क्रियाएँ 
' शिक्षा: का माध्यम मातृ-भाषा हो | पाठ्यक्रम विभिन्न स्वतन्त्र विषयों में न बँटा 
हुआ हो, बढ्कि विभिन्न प्रकार के शान-द्षेत्रों में बँठा हुआ हों, जो कि जीवन से 
सम्बन्धित हों । इसके अतिरिक्त जैसा कि माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने प्रस्ताव किया है 
मेडिल तथा प्रवर बुनियादी पाज्यक्रम एक से हों | इनकी अध्यापन-पद्धतिं में ही 
केवल विभिन्नता की आवश्यकता है |? 


| 70४0., 0. 89, + 7०४व., ७99, 86-87. 
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प्रथम सूत्र : (१)--(आ) मातृ-भाषा या (आ) क्षेत्रीय भाषा था 
(३) मातृ-भाषा तथा कोर क्षेत्रीय भाषा-सम्मिलित एक पाठ्यक्रम, या (ई) 
मातृ-भाषा ओर सांस्कृतिक भाषा-सम्मिल्ति एक पाठ्यक्रम, या उ) एक 
क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक भाषा-सम्मिलित एक पाठ्यक्रम; (२) हिन्दी या 
अंग्रेजी; (३) कोई आधुनिक भारतीय या पाश्चात्य भाषा .जो कि (१) या 
(२) में न छी गयी हो | 

द्वितीय सूत्र : (१) प्रथम सूत्र के समान; (२) अंग्रेजी या कोई 
आधुनिक पाश्चात्य माषा; (३) हिन्दी (अहिन्दी क्षेत्रों के लिए) था कोई भी 
भारतीय भाषा (हिन्दी क्षेत्रों के लिए) | 


उपयुक्त सूत्रों के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी को तीन भाषाएँ सीखना ज़रूरी हो 
गया है, किन्तु माध्यमिक शिक्षा आयोग ने दो अनिवाय भाषा का सुझाव दिया था | 
खेद की बात है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग या “अमामाशिप' ने पाठ्यक्रम में 
सांस्कृतिक भाषा को योग्य स्थान नहीं दिया है। हमें यह याद रखना चाहिए. कि किसी 
भी देश का सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन सांस्कृतिक भाषा के अध्ययन पर ही निहित है। 
यह सोच-विचार कर भाषा-अध्ययन पर एक सुझाव नीचे दिया जाता है : 


१, राष्ट्रभाषा या अहिन्दी क्षेत्रों के लिए. अन्य कोई भारतीय भाषा; 


२, कोई भी दो भाषाएँ : (१) कोई अन्य भारतीय भाषा जो ऊपर 
न ली गयी हो, (२) एक सांस्कृतिक भाषा, (३) अंग्रेजी या अन्य 
कोई आधुनिक पाश्चात्य भाषा | । 


स्वाधीन भारत में राष्ट्रमाषा का ज्ञान किसी भी भारतवासी के लिए. अनिवाय 
होगा । जिनकी मातृ-माषरा हिन्दी हो, वे कोई भी एक भारतीय भाषा सीखें। आज 
देश के अनेक भागों में यद धारणा है कि हिन्दी राष्ट्र-माषरा के रूप में अहिन्दी क्षेत्रों 
में छादी जा रही है। यह तनातनी बहुत कुछ दूर हो सकती है, यदि हिन्दी भाषा-भाषी 
अन्य कोई भारतीय भाषा का अध्ययन करें | 


द्वितीय समूह से, विद्यार्थी कोई भी दो भाषा चुन सकते हैं। अनेक विद्यार्थी 
अंग्रेज़ी लेना चाहेंगे। कारण, यह एक प्रधान आन्तरांड्रीय भाषा है तथा विश्वविद्यालय 
पाज्यक्रम में इसका स्थान बहुत ही ऊँचा है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी अपनी रुचि 
अनुसार अन्य एक भाषा सीख सकता है --- एक भारतीय भाषा या एक सांस्कृतिक 
भाषा या अंग्रेजी छोड़कर कोई भी एक युरोपीय भाषा । 


१२४ भारत में शिक्षा 


तीन भाषाओं के अतिरिक्त, पाज्यक्रम में समाज-शास्र तथा सामान्य विज्ञान 
आधारभूत विषय होंगे। इन दो बुनियादी विषयों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, 
अत्यन्तावश्यक है। इस ज्ञान के बिना भविष्य में अन्य विषय पूर्णतः नहीं समझे जा 
सकते हैं। ये विषय, कई विषयों के समावेश से बनाये गये हैं। वतमान युग में ज्ञान 
के विस्तार के कारण, ऐसे सम्मिलित विषयों की सृष्टि हुई है। इन दोनों बुनियादी 
विषयों की पढ़ाई प्रथम दो वर्ष में खतम कर देनी चाहिए, तथा तृतीय वर्ष से विशिष्ट 
विषयों का अध्ययन आरम्म किया जाय । विद्यार्थीगण बहुधा असमज्जस में पड़ जाते 
हैं, जब कि उन्हें बुनियादी और विशिष्ट विषय साथ-साथ सीखना पड़ता है । 


३. लपसंहार.--इस प्रकार पाव्यक्रम में तीन भाषाएँ और दो बुनियादी 
विषय आधारभूत होंगे। इनके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी को एक क्राफ्ट तथा माध्यमिक 
शिक्षा आयोग के द्वारा सुझाये हुए. बहुमुखी पाव्यक्रम के किसी भी समूह से तीन 
विषय लेने पड़ेंगे | ऋफ्ट के द्वारा विद्यार्थियों की कलात्मक तथा सजनात्मक भावनाओं 
का विकास होता है। बहुमुखी पाज्यक्रम की आयोजना के समय सदा दो प्रकार के 
विद्यार्थियों की ज्ञरूरतों की ओर लक्ष्य रहे ः (१) वे विद्यार्थी, जो माध्यमिक शिक्षा 
समाप्त कर, जीवन-द्षेत्र में घुसना चाहते हों, और (२) वे, जो उच्च शिक्षा पाना चाह 
हों। ऐसी स्थिति में बहुमुली पाउ्यक्रम दो प्रकार के होना चाहिए; (१) शालान्त और 
(२) प्रवेशक । पाठ्यक्रम के विषय, किशोरों की व्यक्तिगत रुचियों, विशेष क्षमताओं 
और योग्यताओं की ओर रक्ष्य रखते हुए, चुने जावें। इनके अतिरिक्त, शारीरिंक 
शिक्षा तथा खेल-कूद सब्र विद्यार्थियों के लिए अनिवाय॑ हों | | 

अध्यापन तथा पाव्यक्रम में, सदा निम्न-लिखित विषयों की ओर ध्यान 
दिया जावे: 

». शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो; 
«जहाँ तक हो सके, पाठ्य-विषयों का एकीकरण किया जाय; 
पाव्यक्रम का सम्बालन सही रीतियों से हो; 
- ४. स्थानीय आवश्यकताओं तथा विद्याथियों की रुचि का सदा 
ध्यान रहे; तथा 
५, छात्रों को निर्देश तथा परामश देने का प्रतनन्ध रहे | 

विशेष स्कूल.--माध्यमिक शिक्षा आयोग की रिपोर्ट निकलने के बाद, 

केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राछ्य ने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन की -ओर विशेष रूप से ध्यान 


प्र. श्छ ल्‍्ध्.. >छ 
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दिया है | योजना के दो-अज्भ हैं: ( 2,#ई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 
बढ़ाना, तथा (२) वतंमान स्कूलों को“बहुद्देश्यीय स्कूलों में बदछकर नया रूप देना | 
प्रथम योजना के अवधिकाल में ३६७ बहुद्देश्यीय स्कूल खोले गये। द्वितीय योजना 

लक्ष्य है ९३७ बहुद्देरयीय तथा १,१८७ उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्थापित करना | 
इस प्रकार द्वितीय योजना की समाप्ति तक १० प्रति शत माध्यमिक स्कूछ बहुदेश्यीय 
रूप में बदल दिये जावेंगे। तृतीय योजना का लक्ष्य है और भी १,००० बहूद्देश्यीय स्कूल 
स्थापित करना | 


उच्चतर माध्यमिक स्कूछ.---देखा गया है कि योजनानुसार बहुद्देश्यीय स्कूल 
खुलते जा रहे हैं, पर।हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलने का काम 
धीरें“धीरे हो रहा है। इसके अनेक कारण हैं। 'प्रथमतः, राज्य सरकारें बहुद्देश्यीय 
स्कूल खोलने में दिलचस्पी ले रही हैं, ओर जनता में इन संख्थाओं की अधिक'माँग 
है। .द्वितीयत :, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा-योजना के प्रति राज्य सरकारों की उदासीनतां,' 
का कारण है केन्द्रीय सरकार की अनुदार नीति। इस कार्य के लिए, केन्द्रीय सहायता: 
कुछ ही समय तक मिलेगी । वर्तमान समय में इस ख्बें का ४० प्रति शत राज्य- 
सरकारें दे रही हैं, और शेष केन्द्रीय सरकार । पर द्वितीय योजना के अवधिकालछ के 
बाद, राज्य सरकारों को इस काये,का कुछ व्यय स्वयं उठाना पड़ेगा । तृतीयतः, राज्य 
सरकारें अपना अधिकांश द्रव्य बहुद्देश्यीय स्कूल योजना पर खम्त्न कर रही है। इस खच; 
को मिटाने के बाद , उनके पास अधिक पैसा नहीं बचता (चत॒थेतः, अधिकांश 
विश्वविद्यालयों ने तीन॑-बर्षीय स्नातक डिग्री) कोस १९५७-५८ में आरम्भ किया है। 
इस पाखउ्यक्रम के चढ़े बिना, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों का प्रसार अुसम्भव है। पर सबसे 
कठिन समस्या है हर माध्यमिक स्कूलों के लिए उपयुक्ते शिर्क्षेकों का अभाव | आज 
पूरे देश में लछगभग”२,००० उच्चतर माध्यमिक स्कूल हैं। इनमें से ७०० स्कूल 
हाल ही में खोंले गये हैं। इनके लिए प्रति वर्ष २०,००० उत्तर-स्नातक डिग्री- 
धारी शिक्षकों की आवश्यकता है। प्रत्येक राज्य-सरकार का अनुभव है कि एसे 
शिक्षक पर्यौप्तरूप में नहीं मिलते। समूचे देश में प्ंति ब्रष ओसतन' १४,००० एम० ए.० 
निकलते हैं। यदि ये सब्च भी शिक्षक बनें, . तो भी देश की आवध्यकता पूरी 
न होगी | 


बहुदेश्यीय स्कूछ.---माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा निर्देशित बहुमुखी पाठ्यक्रम 
में. से तीज़ें या उससे कंधिक पिषयों का प्रबन्ध एक बहुद्देश्यीय स्कूल में रहता है । 
इस स्कूल की लछोक-प्रियता के कारण अगले पन्ने में दिये गये हैं 
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१, इस संस्था-द्वारा सामाजिक एकता बढ़ती है। कारण, यहाँ सभी 
प्रकार के विद्यार्थीगण पढ़ सकते हैं तथा उनमें भेद-भाव बढ़ने नहीं पाता है 

२. ऐसे स्कूल में विद्यार्थियों को उनके बोद्धिक आधार तथा 
व्यावसायिक कुशलता के अनुसार छाटकर उचित पाव्य-क्रम की शिक्षा देना 
सहज होता है | तत्पश्वात्‌ किसी भी विद्यार्थी को अनुभव के आधार पर 
एक पाज्यक्रम से दूसरे पाठ्यक्रम में बदछने के लिए कोई विशेष कठिनाई 
का सामना नहीं करना पड़ता । 


३. चूँकि ऐसे स्कूल में अनेक स्तर के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं , इस 
बारण छात्रों तथा उनके अभिमावकों में कोई न्यूनता या श्रेष्ठता का भाव नहीं 
उपजता । यह भाव विद्यार्थियों के स्कूल में दाखिल होने या न होने के कारण 
उत्पन्न होता है। 

बहूदेश्यीय योजना के कार्यान्वित होने में अनेक कठिनाइयों आ रही हैं। 
प्रथमत: , इस योजना के अन्तगत पाज्यक्रम तथा उनकी आवश्यकताओं को अनेक 
स्‍्कुल-संचालकगण ठीक तरह नहीं समझ पा रहे हैं। प्रत्येक शिक्षा-विभाग का यह 
कर्तव्य है कि वह उचित मार्गेदशन करें। इसमें विविध प्रकार की आवश्यकताओं का 
ध्यान रहे, यथा: शालायह, प्रयोग-शाला, कम-शाला, शिक्षा-साधन, पुस्तकें इत्यादि । 
द्वितीयत ;, ये स्कूल जहाँ-तहाँ स्थापित न किये जायें। इनके खोलने के समय, सदा 
स्थानिक ज़रूरतों तथा साधनों का ख्याल रहे। अधिक छात्र-संख्या के बिना एक अह्द्ेश्यीय 
स्कूल चल नहीं सकती है। यदि तीन ही विविध विषय एक स्कूल में रखे जायें, तो 
प्रत्येक कक्षा में कम-से-कम तीन वर्ग होना चाहिए । अतः यह आवद्यक है कि प्रत्येक 
शिक्षा-विभाग अपने राज्य का एक सर्वेक्षण करे, और तत्पश्चात्‌ ऐसे स्कूछ ठीक जगहों में 
खोले तथा अनुकूल विषय स्थिर करे | तकनिकी, वाणिज्य, कृषि, छलितिकला तथा 
गृह-विज्ञान सरीखे विषयों के लिए पर्योप्तरूप से प्रशिक्षित शिक्षकों के मिलने में विशेष 
कठिनाई अनुभव की जाती है। इसके सिवा, ये विषय व्यय-साध्य भी हैं; अतएव 
स्वसंचालित संस्थाएँ इन्हें बड़ी कठिनाई से चला पाती हैं। शिक्षा-विमाग के अनुसार 
इन विषयों के पढ़ाने के लिए, बहुमूल्य प्रयोगं-शाल्यएँ, विशारू कर्म-शालाएँ तथा 
विस्तृत भूमि की आवश्यकता होती है | इन्हें सब समय जुटाना टेढ़ी खीर है। सच्नसे 
अच्छा तो यह हो कि अधिकांश व्यावहारिक कार्य कछ-कारखानों, व्यवसाय-केन्द्रों 
तथा विद्यार्थेयों के निजी खेतों पर किया जावे। यह प्रथा अनेक पाश्चात्य देशों में 
आज ग्रचलित है । द 
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एक-उद्देश्यीय स्कूछ.--यह किसीको न समझ लेना खाहिए कि एक-उद्देव्यीय 
स्कूल बहुद्देश्यीय संथ्थाओं से कम महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा-क्षेत्र में खतन्त्र प्राविधिक, 
व्यावसायिक या साहिलिक स्कूलों का एक विशिष्ट स्थान है। उदाहरण-स्घरूप इंग्लेण्ड 
बहुद्देश्यीय स्कूलों को समर्थन नहीं करता है। उसके विरोध के मुख्य कारण नीचे दिये 
गये हैं: 
हैं, बहुदेश्यीय स्कूलों का इतना अनुभव नहीं हुआ है कि ये 
वांछनीय गिने जा सकें । 
२, एक-उद्देश्यीय संस्था का मान-दण्ड सदा ऊँचा कायम रखा 
जा सकता है | 
३, बहुद्देश्यीय स्कूलों-दारा सामाजिक एकता नहीं बढ़ती है। 
सामाजिक एकता का अथ विद्यार्थियों की अधिकता नहीं है। यह भावना 
आध्यात्मिक होती है; ओर इसका विकास तभी सम्मब है, जब विद्यार्थीगण 
एक ही विचार में मम्न रहें । 
४. एंक-उद्देश्यीय स्कूलों का लक्ष्य स्पष्ट रहता है | बहुद्देश्यीय स्कूलों 
के पाख्यक्रम तथा लक्ष्य की एक खिचड़ी-सी पक जाती है । 
५. बहुद्देश्यीय स्कूछों के उपयुक्त अनेक विषयों के विशारद्‌ 
प्रधानाध्यापकों का अत्यन्त अभाव है।| 
इस प्रकार इंग्लैण्ड में बहुद्देशयीय स्कूलों के विषय में घोर मतभेद है। इस देश में 
द्वि-उद्देश्यीय स्कूल फैल रहे हैं ,; जैसेः ग्रामर-तकनिकी, मेाडन-तकनिकी, इत्यादि । 
अचम्मे की बात है कि एक सौ छियाछीस स्थानिक निकायों में से सिर्फ दसों ने 
बहुदेहयीय स्कूल खोले हैं। इस प्रकार हमारे देश में भी ये स्कूल सोच-विचार कर 
स्थापित किये जायें। 
आसमीण तथा क्ृषि-विद्यालय.--किसी भी शिक्षा-योजना में...हमारे देहातों का 
ध्यान सदा सम्मुख रहना चाहिए। कारण, ८० प्रति शत भारतवासी गाँवों में रहते हैं, 
तथा कृषि से अपनी गुजर करते हैं। पर गाँवों की दशा दिन-प्रति-दिन गिरती जा, 
रही है| ग्राम-वासी शहरों की ओर भाग रहे हैं। गाँवों में मुखियों का अमाव है। 
शिक्षा-सुधार ग्राम-सुधार का एक प्रधान अज्ज है | 
पृ ए, +$, ऊा०ए, 7७ 000ए"शाशाशंए 56007667ए . 56४8००70 
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सन्‌ १९५६-५७ ६० में देहातों के माध्यमिक स्कूलों की संख्या केवछ २४,९३६ 

( इनमें उच्च या उच्चतर ५,२२३ और १९,७११ मिडिल ) थी।| इनके तथा 
री स्कूलों के पाठ्यक्रम में कोई भी फर्क नहीं है। सब्से अच्छा तो यह हो 

देह्मती' मिंडिल स्कूल ग्रेंवर बुनियादी स्कूलों में बदलः दिये जावें। पर इनके पाख्यक्रम' 
का केन्द्रीय उद्योग कृषि या बागवानी होवे | जहाँ तक हो सके हाई स्कूल की पढ़ाई का 
सम्बन्ध ग्रामीण वातावरण से रहे, तथा क्राफ्ट एक देहाती विषय या कुटीर शिव्प हो । 
इसके साथ-साथ कृषि हाई स्कूल पर्यौप्त रूप में खोले जावें। खेद. के साथ कहना 
पड़ता है कि भारत सरीखे कृषि-प्रधान देश में ऐसे 'स्कूलों की संख्या सिर्फ ८४ 
(१९५६-५७) है। 'कषि विद्यालयों में कृषि के साथ-साथ, बागवानी तथा पशु-पालन 
पढ़ाया जाय... 


किक प 


निर्देश तथा परामशे.--बहुमुखी पाठ्यक्रम के आयोजना के कारण 

, शिक्षकों तथा स्कूलों पर एक नयी जिम्मेवारी आ गयी है । वह जिम्मेबारीं यह है कि 
विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं रुचियों का भान हो जाय तथा उन्हें इस प्रकार निर्देश 
तथा परामर्श मिले कि उनके उपयुक्त कोन-कोन से विषय हैं, जिनके अध्ययन से उ 
अधिकतम सफलता मिले। विषयों' के निवाचन के समय प्रत्येक विद्यार्थी को आठवीं 
कक्षा में यह पंरामश मिलना चाहिए। इसके अतिरिक्त हर एक छात्र को एक ऐसा निर्देश 
दिया जाय कि अपनी माध्यमिक शिक्षा.समाप्त करने पर उसे.एक उपयुक्त नौकरी मिले; 
या, वह एक अनुकूछ व्यवसाय में घुस सके अथवा, उसे किसी उपयुक्त उच्च विद्यालय 
में शिक्षा मिले । इसके साथ-साथ पतिभा-सम्पन्न तथा क्षीण-बुद्धि छात्रों की समस्या है। 
यह सब सोच-विचार कर, माध्यमिक शिक्षा-भायोग ने सिफ़ारिश की है, “सभी स्कूलों 
को प्रशिक्षित पथ-परामश-दाताओं तथा व्यवसाय-निर्देशकों की सेवाएँ, अधिकाधिक 
मात्रा में क्रशः उपलब्ध करायी जावें ।? | इस प्रस्ताव के फल-स्वरूप कई प्रशिक्षण 
महाविद्यालयों तथा राज्य-निर्देश-केन्द्रों ने इन व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए. उपयुक्त 
कोरस आरम्भ किये हैं। आज जनता मी निर्देश तथा परामश में दिूचस्पी ठेने लगी है | 
१९५१-५९ के बीच बम्बई राज्य सरकारी निर्देश-केन्द्र ने ४२,००० व्यक्तियों को 
व्यक्तिगत परामदी तथा २३,००० पुरुष-ख्त्रियों को व्यवसायी संबाद दिया था। इसी 
दौरान में, केन्द्र ने ५० व्यवसाय-सम्मेलन चलाये तथा १,००० व्यवसाय-निर्देशक 
प्रशिक्षित किये | 
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१३० , ु भारत में शिक्षा 


प्रशासन : सहयोग की आवश्यकता.--शिक्षा-विभाग के अतिरिक्त अन्य प्रशासनीय 
विभागों का मी शिक्षा से सम्बन्ध रहता है, जैसेः कृषि-विभाग, वाणिज्य तथा उद्योग- 
विभाग, प्राविधिक विभाग, अम-विभाग, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता विभाग, 
इत्यादि । इनके निजी स्कूल रहते हैं, और ये अपना-अपना रहँटा राग अछग-अछग 
अछापते हैं। इस कारण श्रम तथा अर्थ के नाश की सम्भावना रहती है। शिक्षा में 
इस द्वेघ शासन को दूर करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सुझाव दिया है : 


| १, प्रत्येक राज्य तथा केन्द्र में शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले विभिन्न 
विभागों के मन्त्रियों की एक समिति स्थापित हो । इस समिति का मुख्य 
उद्देश्य हो कि शिक्षा-विस्तार के निमित्त विभिन्न विभागों के अर्थ का सबसे 
अच्छा उपयोग कैसे किया जाय | ह 


२, शिक्षा की उन्नति तथा प्रसार की विभिन्न योजनाओं पर विचार 
करने के लिए, प्रत्येक राज्य में विभिन्न विभागों के मुख्य अधिकारियों की 
एक सहयोग-समिति की विशेष आवश्यकता है । 


माध्यमिक शिक्षा-मण्डर.--शालान्त या/और माध्यमिक परीक्षा श्रढांने के लिए 
इस देश में आज पन्द्रह माध्यमिक शिक्षा-मण्डल हैं || पर यह देखा गया है कि कई 
मण्डलों के सदस्यों की संख्या अत्यधिक है। कुछ सदस्य तो ऐसे रहते हैं, जिनका 
शिक्षा से कुछ सरोकार नहीं है। काम सुधारने के बदले वे काम बिगाड़ते हैं| इसी 
कारण माध्यमिक शिक्षा आयोग ने सिफ़ारिश की. हैः 


माध्यमिक शिक्षा के यथोज्ित विस्तार के लिए. यह आवश्यक है कि 
शिक्षा-मण्डल की रचना ठोस हो । इसके सदस्य शिक्षा-व्रिद्‌ हों तथा उनका 
कार्य केवल शिक्षा-नीति निधोरित करना हो ।[ . 


अनेक राज्यों में इन मण्डछों की स्थापना के कारण, द्वैध-शासन आ गया है। 
कारण, शाल्मन्त कक्षा का पाठ्यक्रम का मानदण्ड निम्न कक्षा के पाठ्यक्रम से बहुधा 
निकृष्ट रहता है। शिक्षा में नेरन्‍्तर्य की आवश्यकता है । दैध शासन के कारण, अनेक 
हानियां होती हैं। स्कूलों के पाञ्यक्रम, पाख्यपुस्तकें तथा परीक्षा-नीति स्थिर करने की 
जिम्मेवारी शिक्षा-मण्डल को दी जाय, पर उन सबका निरीक्षण शिक्षा-विभाग करे | 


..._ देखिए पृष्ठ १०९५ । 
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माध्यमिक शिक्षा १३३३१ 


निरीक्षण.--हमारी स्कूल-निरीक्षण-पद्धति का आज तीज प्रतिवाद हो रहा है। 
इस प्रथा के सम्बन्ध में शिक्षा-जगत्‌ में असन्तोष व्याप्त हो रहा है |. यह तो स्वीकार 
करना ही पड़ेगा कि यह पद्धति दोष-पूर्ण है। इसका मुख्य कारण निरीक्षकों की कमी. 
तथा निरीक्षकों में पर्याप क्षमता का अभाव ही है| हमारे देश में ऐसा कोई अपयुक्त 
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम नहीं है, जिनके द्वारा हमारे" निरीक्षकगण शिक्षा-प्रशासन-कल्व में 
प्रशिक्षित किये जा सकें। जूत, १९५६ में शिक्षा-प्रशासन की एक गोष्ठी श्रीनगर में 


| 4 जी 4. 


हुई थी। उसमें निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुए थे : 


१, शिक्षा-शासकों को प्रशासन-कल्श में प्रशिक्षित करने के लिए 
समये-समय पर संक्षिप्त तथा दीर्घ कोर्सों, गोष्ठियों एवं कर्म-शालाओं का 
आयोजन किया जावें। इसके सिवा, नवीन अधिकारीगण कुछ समय तक 
“अनुभवी शासकों के साथ पद-रिक्षार्थी के रूंप में रखे जावें | 

२. निरीक्षकों की संख्या बढ़ाने की सख़्त ज़रूरत है ॥। " 

३. प्रत्येक राज्य में एक संचालक की नियुक्ति हो, जो शिक्षा-शासकों 
के प्रशासन का उपयुक्त प्रबन्ध करे। ... ... प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय 
में एक शोध-विभाग की स्थापना हो, जिसका काम शिक्षा तथा शिक्षा-प्रश्ासन 
सम्बन्धी तथ्यों का शोध करना हो | 


खाधीन भारत में निरीक्षण-पद्धति में विशेष "परिवर्तन की आवश्यकता है। 
: आधुनिक जगत्‌ में निरीक्षण का ध्येय अर्ध्यापन की उन्नत्नि'है | यह कार्य शिक्षकों को 
डॉटने-डपटने से ही नहीं पूरा होगा [“निरीक्षकों तथा अंध्यापकों के पारस्परिक सहयोग 
से ही. अध्यापन में उन्नति हो सकती है। इस कार्य में निरीक्षक शिक्षकों का मित्र, 
पराम्रशै-दीता तथा मार्गे:निर्देशक है । वह भी शिक्षकों से चहुत कुछ सीख सकता है !' 
“इस भाव के अभाव के कारण, निरीक्षण बहुधा व्यर्थ ही चला जाता है । ' 


प्रबन्ध. तालिका १२ में प्रबन्ध के अनुसार माध्यमिक स्कूलों का विभाजन 
किया गया है : राजकीय स्कूछ (२००२), स्थानीय निकाय (३१०९) तथा स्वसंचालित 
(४७-९) | जहाँ तक बन सकता है, धरकोढ्रे सवतुः माध्यमिक स्कूल खोलना नहीं, चाहती 
है । सरकारी नीति निजी स्कूलों को शप्ड्रे देकर प्रोत्साहन देने की है। हाँ, सरकार 
कन्याशाल्वएँ. तथा“ब्यीवसायिक स्कूल उबय॑ स्थापित करती है तथा पिछड़े हुए क्षेत्र में 
निजी माध्यमिक स्कूल खोलती है । फ 
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१३२ भारत में शिक्षा 


: स्थांनिक बोडौं-द्वारा परिचालित माध्यमिक स्कूछ प्रायः सफल नहीं होते | इन 
संस्थाओं की आलोचना करते हुए माध्यमिक शिक्षा आयोग ने मत दिया, “इन स्कूलों 
में अनेक सुधारों का प्रयोजन है !”” देश की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय निकाय 
अपना सम्पूर्ण ध्यान अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की ओर दें । 


वर्तमान काल में स्वसश्चालित स्कूलों की संख्या बढ़ रही है। ये स्कूल गबाहे जहाँ 
*खुलते ही जा रहे हैं। कहीं-कहीं तो दो-तीन स्कूल पास-पास स्थापित हो जाते हैं 

पर अनेक स्थानों में कोई भी माध्यमिक स्कूल नज़र नहीं आते हैं। यह भी देखा गया 
है कि अनेक अच्छे मिडिल स्कूछ कमज़ोर हाई स्कूल में ब्रदल दिये जाते हैं। बहुतसे 
निजी स्कू#“अस्वास्थ्यकर स्थानों में छगते हैं। उनमें ' शिक्षा-ताधनों, “पुस्तकालय 

, खेल के मैदान आादि का अमाव रहता है। वहाँ शिक्षकों की बुरी दशा रहती है। 
यथाथे में इन स्कूलों का वहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। पर किसी-न-किसी 
रीति-द्वारा वे शिक्षा-विभाग से स्वीकृति प्राप्त कर लेते हैं। इन सरकूलों को दशा पर 
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने गौर किया है : 


अभाग्यवश इस शिथिलता के फल-स्वरूप अनेक निकम्मे स्कूल 
संचालकों के खीसे गरम करने के लिए; चलते रहते हैं। ... ... न उनके 
पास उपयुक्त स्कूल-गह रहता है, ओर न शिक्षा-साधन । शिक्षा-विभागों को 
मजबूर होकर, उन्हें स्वीकृति देनी पड़ती है । कारण, उनके भरती किये हुए 
विद्यार्थियों की कोई व्यवस्था नहीं की जा सकती है || 


पर इन ख़सश्वाल्ति स्कूलों से बदतर हैं मंंखीकृत) स्कूल | हाल ही में दिल्ली 
सेण्ट्ल इन्सटिट्युट ऑफ एजुकेशन ने एक सर्वेक्षण किया है। इससे ज्ञात होता है कि जितने 
विद्यार्थी दिल्ली उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में बैठते हैं, उनसे दुगुने परीक्षार्थी निजी 
अस्वीक्ृत स्कूलों-द्वारा पत्चाब मैट्रिक परीक्षा के लिए तैयार किये जाते हैं। एक बड़े 
अस्वीक्षत स्कूल के प्रिंसिपाल का मासिक वेतन १,२००) है | इसी प्रकार एक अखीकझत 
मण्डल के अन्तगेत १२ संस्थाएँ हैं जिनमें से छः संस्थाएँ, एक मील के अद्धे व्यास में 
स्थित हैं | शिक्षा में यह व्यमिचार नहीं तो क्या है ! 

विक्ष.--अथोभाव के कारण, अनेक 'मीध्यमिक स्कूल कर्मजोर) हैं। उन 
विद्यार्थियों की फीस पर अपना निवोह करना पड़ता है। प्रायः र५' प्रति शत स्वयं 
संचालित स्कूलों को सरकारी अनुदान नहीं मिल्ता। कुछ वर्षों से माध्यमिक शिक्षा में 
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अनेक सुधार हुए हैं, तथा होते जा रहे हैं, जैसेः विविध विषयों का समावेश, 
क्राफ्ट शिक्षा, शिक्षकों की वेतन-वृद्धि, किशोर-कव्याण, इत्यादि | अतः स्कूंलों का खर्चे 
बढ़ गया है तथा निजी स्कूलों को अधिक सरकारी ग्राण्ट की ज़रूरत है। प्रत्येक राज्य में 
ग्राण्य की रक्तम स्थिर रहती है, पर स्कूलों को यथेष्ट सहायता नहीं मिलती । इस कारण, 
एक युक्ति-पूर्ण वित्तनीति की आवश्यकता है। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, 
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने निम्न-लिखित सुझाव उपस्थित किये : 


१, माध्यमिक शिक्षा के पुनगेठन तथा उन्नति के कार्य में, केन्द्रीय 
तथा राज्य का पूण सहयोग स्थापित हो । 

२, यह सोचना ग़लूत है कि केन्द्रीय सरकार की माध्यमिक शिक्षा के 
सम्बन्ध में कोई भी जिम्मेबारी नहीं है। विशेषतः, प्राविधिक तथा नागरिक 
शिक्षा के प्रचार का उत्तरदायित्व मारत सरकार अपने ऊपर ले | 

३. माध्यमिक शिक्षा पर प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के 
विकास के लिए. एक उपकर छगाया जाय, जो ओदश्रोगिक शिक्षा-उपकर' 
कहा जाय 


४, शिक्षा-दान की रकम पर कोई उपकर न छगाया जाय । 


परीक्षा तथा योग्यता-निधौरण---भारतीय शिक्षा पर परीक्षा का कितना 

रा प्रभाव है, यह तो सबको विदित ही है। शिक्षकों तथा विद्यार्थियों का ध्यान सदा 

परीक्षाओं की ओर खिंचा रहता है । हमारी परीक्षा-पद्धति में अनेक दोष. हैं। फिर भी 

हम परीक्षा को बहिष्कृत नहीं कर सके | कारण, परीक्षा ज़रूरी है। इसके मुख्य तीन 

कार्य हैं; (१) परीक्षा, ' अध्यापन का एक अज्ग है, (२) विद्यार्थियों के वर्गीकरण का 

एक साधन है, और (३) विद्यार्थियों की प्रतिभा तथा शिक्षकों की कार्य-कुशलूता की 
पजॉच करने की यह एक कसोटी है | 


परीक्षाएँ बन्द नहीं की जा सकती हैं | उनमें सुधोर की विशेष आवश्यकता है | 
इस विषय पर कुछ सुझाव दिये जाते हैं : (१) विद्यार्थियों की उन्नति-विषयक्र लेखा 
रखे जावें, (२) वारिक परीक्षा-फल धोषित करने के समय सावधिक तथा जैमासिंक . 
परीक्षा-फल एवं :उन्नति-विषयक लेखा पर विचार किया जाय, (३) सावधिक परीक्षा में 
केवल उतने, ही अंश की परीक्षा ली जाय, जो उस नियत काल में पढ़ाया गया हो। 
काछ की अवधि ४० दिनों से अधिक न हो, (४) सावधिक परीक्षा के परचे में केवल 
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नवीन परीक्षा-प्रणाली के प्रश्नों का समावेश हो । त्रेमासिक तथा वार्षिक परचों में आधे 
निबन्ध-प्रश्ष और आधे नवीन परीक्षण-प्रणाली के प्रश्न हों, (५) सार्वजनिक परीक्षा-फल 
में आन्तरिक परीक्षाओं, छात्रों की उन्नति-बिषयक लेखा तथा साल भर के किये गये 
कार्य पर विचार किया जाय | | 

सितम्बर, १९५९ के माध्यमिक शिक्षा-मण्डर के मंत्रियों के एक सम्मेलन ने 
शाल्ान्त परीक्षा के दोषों पर विचार करते हुए स्थिर किया ; (१) एक संतुलित 
पाठ्यक्रम की बहुत ही आवश्यकता है; इस कारण, प्रचलित पाज्यक्रम की परीक्षा 
शिक्षकगगण तथा राज्यीय पाव्यक्रम-समिति करे। (२) पॉक्यक्रम के ध्येय, 
अध्यांपन-विधि तथा परीक्षा-पद्धति में एक विशेष समन्वय की भावश्यकता है, ताकि 
परीक्षार्थी की बौद्धिक क्षमताओं की जॉचच हो न कि स्मरणशक्ति की | (३) सार्वजनिक 
परीक्षा दो प्रकार की हो : (अ) शाल्लन्त -- उन विद्यार्थियों के लिए. जो आगे न पढ़ना 
चाहते हों, ओर (आ) प्रवेशिका--- जो उच्च शिक्षा पाना चाहते हों । | 


विद्याथियों का चरित्र-निमोण.--आधुनिक शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों 
की मानसिक, नेतिक एवं शारीरिक शक्तियों का विकास करना है; परन्तु खेद' की बात है 
हमारे अधिकांश “माध्यमिक स्कूछों का ध्येय शिक्षा-विभाग-द्वारों' निधोरित पाज्यकम 
संमाप्ते करना तथा विद्यार्थियों को साव॑जनिक परीक्षा के लिए तैयार करना ही हो गया है। 
वे न तो शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद की ओर ही ध्यान देते हैं और न विद्यार्थियों 
के स्वास्थ्यः तथा चरित्र-निमोण के प्रति ह्वी सचेष्ट रहते हैं। स्कूल का आखिरी घुण्ट्रा 
ब॒जते ही मानो उनको दैनिक उत्तरदायित्व समास हो ज़ाता है। ऐसी स्थिति में स्वर्गीय 
आचार्य प्रफछचन्द्र धोष की निम्नांकित युक्ति सर्वथा उपयुक्त एवं आश्चर्य-विरहित है : 
क्या हम अपने नवयुवकों को मनुष्य बना रहे हैं या और कुछ ! 
क्‍या हम उन्हें कुछ संभाव्य प्रश्नों के उत्तर कंठस्थ करने के सिंवा और भी 
कुछ सिखा रहे. हैं ! क्या हम उनकी चिन्तन-शक्ति, आत्म-निर्मरता तथा 
आत्म-विश्वास बढ़ाने की दिशा में .कुछ मी प्रयत्न कर रहे हैं ! 
उपयुक्त कथन भले ही अत्यन्त कठु हो, पर यह अतीब सत्य है। हमारे माध्यमिक 
स्कूलों पर एक गुरुतर उत्तरदायित्व है | .उन्हें अपने विद्यार्थियों को एक'प्रजातन्त्र राज्य 
का हुयोंग्य नागरिक बनाना है, उनमें*सामाजिक, आर्थिक, तथा “रंजनेतिक क्षेत्रों में 
स्वतत्त्र/रूप से सोचने तथा कार्य करने की/क्षमप्षा उत्पन्न करना है, जिससे वे संमाज़ के 
[यागकीओ अज्ञ बन सकें | 
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उप संहार 


आज पूरे भारत में माध्यमिक शिक्षा-सुधार की पुकार मच रही है । नये दज्ञ के 
स्कूलों का प्रादुभोव हो रह है। शिक्षा के ढोँचे में आमूल परिवर्तन हो रहे हैं, जिसके 
अनुसार एक माध्यमिक विद्यार्थी सत्रह वर्ष की अवस्था में उच्चतर हाई स्कूल परीक्षा 
त्तीण कर डिग्री कोर्स में प्रवेश पाने की आकांक्षा रखता है। पर इसका ताले यह नहीं 
है कि पूरा देश एक ही रंग में रँग जाय । आखिर, इसमें हज ही क्या है कि एक 
विद्यार्थी अपनी माध्यमिक शिक्षा १६ या १७ या १८ वर्ष की आयु में समाप्त करे | 
विद्यार्थी की योग्यता तथा पाउ्यक्रम की आवश्यकता के अनुसार शिक्षा के विभिन्न 
प्रक्रों की अवधि में हेरफेर होना उचित है। राधाकृष्णन आयोग ने देश को यह 
चेतावनी दी है, “भारतीय शिक्षा में सदैव एक पल्टनी एकरूपता कायम रही । यह 
देश के लिए हितकर नहीं है ।”” 


इस कारण, हमें शिक्षा-सुधार सोच-समझ कर करना चाहिए। तेजी से भागने की 
कोई आवश्यकता नहीं है। ज़रा एक-ही प्रश्न पर विचार कीजिए -- “हमारे देश के 
११,००० हाई स्कूलों को उच्चतर माध्ययमिक स्कूल में बदलने की समस्या |” ये स्कूल 
तो कमर कस कर बेठे ही हैं। एक इशारा मिलते ही, ये स्वयं को 'डच्चतर माध्यमिक 
स्कूल में बदलना आरम्म कर देंगे। ये तनिक भी विचार नहीं करेंगे कि इस परिवतंन 
के लिए किन-किन योजनाओं की आवश्यकता है। उच्चतर स्कूल होने पर संस्था! एवं 
संचालक की प्रतिष्ठा बढ़ जावेगी, तथा अ्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों के वेतन में बृद्धि , 
होगी। यही विचार-धारा उनके मस्तिष्क में प्रवाहित है। कोई जरा सोचता भी नहीं 
है कि वह स्वयं इस उच्चतर कार्य के लिए योग्य, सक्षम अथवा उपयुक्त है या नहीं है। 


इस प्रकार हमें समझ-बूझकर क़दम रखना चाहिए। हमें इस देश के लिए. 
उपयुक्त माध्यमिक स्कूलों की आवश्यकता है, जिनमें हमारे किशोरों को उप्युक्त शिक्षा 
मिले | प्रायः एक सी वर्ष पूर्व प्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान्‌ मैथ्यू एर्नाछ ने कहा था, 
मारे देश का मध्यम वर्ग बहुत ही कम )र है।” इस कथन के पश्चात्‌ इंग्लैपंड की 

' माध्यमिक शिक्षा-पद्धति को पू्- एवं सशक्त होने के लिए, सत्तर वर्ष छगो। भगवान्‌ 
जाने भारतीय शिक्षा की सबसे कमज़ोर कड़ी कत्र मजबूत होगी ! ! 
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विश्वविद्यालयीय शिक्षा 
प्रस्तावतना 

पहले अध्याय में हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयीय शिक्षा की चर्चा की गयी है। 
यह शिक्षा इस देश के लिए. कोई नयी वस्तु नहीं है। वैदिक युग में, कितने ही 
कुलपतियों के आश्रम खासे सावास विश्वविद्यालय ये। बाल्मीकि, वशिष्ठ, दुवाँसा इत्यादि 
आचार्यों के आश्रमों में प्रायः दस सह शिष्य विद्याध्ययन करते थे। उपनिषत्‌काल में 
परिषदों की स्थापना हुईं थी। उनमें आधुनिक विश्वविद्यालयों के सभी उपकरण 
प्रस्तुत थे | 

बौद्ध युग में “बिहार! या “संघाराम! शिक्षा-केन्द्रों में संगठित होने छगे। 
धीरे-धीरे वे विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गये | इन शिक्षा-केन्द्रों में नालन्द, 
तक्षशिला, विक्रमशिला एवं वल्लमी मुख्य थे। कई एक विश्वविद्यालयों में दूर-दूर देशों के 
विद्यार्थीगण विद्याध्ययन के लिए आते थे | 

मुस्लिम युग में, अनेक मदरसे खुले। ये कालिजों के समकक्ष थे । कई एक 
मदरसों की तुलना आधुनिक विश्वविद्यालयों से की जा सकती है। दिल्ली, आगरा, 
रामपुर, जौनपुर, बीदर, मुशिदाबाद, लखनऊ, आदि स्थानों में प्रख्यात मदरसे थे | 
इसी समय में अनेक टोल एवं पाठशाल्ाएँ स्थापित हुईं । इन संस्थाओं में हिन्दू-पद्धति 
पर उच्च शिक्षा देने की व्यवस्था थी। बनारस, नव-द्वीप (बर्तेमान नदिया”), मिथिला, 
पूना तथा अहमदनगर मुख्य हिन्दू-शिक्षा-केन्द्र थे । जॉन टेंमास, एक बेप्टिस्ट पादरी, 
ने नव-द्वीप की तुलना आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ की है, (१७९१)। 
आधुनिक काछ में उच्च शिक्षा 

भूमिका.--उच्च शिक्षा के अनुशीलन के लिए, हम आधुनिक काल को चार 
उपकालों में बॉँट सकते हैं: (१) काछिज कॉल (सन्‌ १७८१ से सन्‌ -१८५७ तक), 
(२) मूल विश्वविद्यालय काछ (सन्‌ १८५७ से सन्‌ १९१७ तक), (३) आधुनिक 
विश्वविद्यालयों का उदय-काल (सन्‌ १९१७ से सन्‌ १९४७ तक) और (४) 
स्वातन्त्योत्तर काल । 
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मूल विश्वविद्यालय-काछ.--बुढ के घोषणापत्र में निर्देश्ट सिफ़ारिशों के 
कारण कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गये (१८५७)। ये 
विश्वविद्यालय तात्कालिक रूनदन विश्वविद्यालय के आदश पर स्थापित हुए । ढन्‍्दन 
विश्वविद्यालय उस समय केवल एक परीक्षक संस्था थी | तीनों विश्वविद्यालयों के लिए 
भारत-सरकार ने निश्चिततः अलग-अलग कानून बनाये । तथापि उनके ढाँचे और 
अधिनियम आपस में मिलते-जुलते थे। इन कानूनों के अनुसार, विश्वविद्यालयों का 
उद्देशय था; “परीक्षाओं के द्वारा डन छात्रों की योग्यता की जाँच करना, जिन्होंने ज्ञान 
के विभिन्न क्षेत्रों में क्षमता प्राप्त की हो, तथा इस क्षमता के आधार पर उन्हें शैक्षणिक 
उपाधियाँ प्रदान करना ।” 


विश्वविद्यालयों का शासन सिनेट को सौपा गया। इसका संगठन कुलपति, 
उपकुल्पति तथा सदस्यों के द्वारा होता था । स्थानीय गवर्नर 'कुछपति” होते थे, तथा 
उपकुूपति सपरिषद गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे । सिनेट के सदस्य दो प्रकार के थे : 
पदेन तथा सामान्य | सबसे आश्चर्य की बात यह है कि सदस्यों की अधिकतम संख्या 
निर्भारित नहीं की गयी थी, तथा उनकी नियुक्ति भी आजीवन रखी थी | इस प्रकार 
सरकार-द्वारा सदस्यों की संख्या इच्छानुसार बढ़ाना सम्भव था, तथा अन्तिम सास 
चलते तक कोई भी सदस्य सिनेट भे बेठ सकता था। इसके अतिरिक्त, कानूनों में 
सिण्डिकेट की कोई व्यवस्था न थी। बाद में प्रत्येक सिनेट ने अपने अपने सिण्डीकेट 
निर्मित किये | चूँकि इनका कोई कानूनी हक़ न था, अतएवं इनका कोई वैधानिक 
महत्व भी न था | 


विश्वविद्यालय माड़े के मकानों में लगते थे। परीक्षा लेने तथा प्रमाण-पत्र- 
वितरण के अतिरिक्त, उनका और कुछ काम न था। उनमें अध्यापन की व्यवस्था 
न थी । स्कूलों तथा कालिजों को मान्यता प्रदान करने का उन्हें अधिकार अवश्य था, 
पर विश्वविद्याल्यीय कानूनों की अनिर्दिष्टता के कारण स्कूलों तथा कालिजों का विश्व- 
विद्यालयों से स्थापित सम्बन्ध अस्पष्टप्राय था | 


सन्‌ १८८२ तथा १८८७ में पंजाब तथा अलाहाबाद विश्वविद्यालय पुराने विश्व- 
विद्यालयों के आधार पर क्रमशः स्थापित हुए। विश्वविद्यालयों की छत्र-छाया में 
काछिजों का विस्तार भी द्रुतगति से हुआ | सन्‌ १८८२ में कालिजों की संख्या ६८ थी, 
किन्तु २० वर्ष बाद यह संख्या १७९ हो गयी --- १३८ अंग्रेजी भारत में, ३२ देशी 
रजवाड़ों में तथा ९ लड्भा-दीप में । 


|. [कर 
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पर इस विस्तार के साथ साथ, अनेक दोष भी दृष्टि आने लगे। प्रथमतः; विश्वविद्याल्य 
इतने अधिक कालिजों का भार वहन नहीं कर सकते थे, तथा उन्हें कालिजों की कार्यवाही 
को नियन्त्रित करने का कुछ भी अधिकार न था। इसी कारण शिक्षा के स्तर में पतन 
हो चला था| द्वितीयतः, सदस्यों की संख्या की वृद्धि के कारण, सिनेट का रूप अत्यंत 
बोझिल हो गया था। वे अपना काम-काज ठीक रूप में संमाछ न पा रही थीं । 
इनके अतिरिक्त छोग यह अनुभव करने लग गये थे कि परीक्षा-सशञ्लालन के सिवा, 
विश्वविद्यालयों को अनुसन्धान तथा अध्यापन-कार्य करना चाहिए | 


इतने में छाई कजन भारत के वाइसराय होकर आये | उन्होंने उच्च शिक्षा के 
पुनर्संगठन के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की । कमीशन की 
जाँच का विषय रखा गया -- “ब्रिगिश भारत में स्थापित विश्वविद्यालयों की दशा तथा 
उनके भविष्य की जाँच करना और उनके विधान एबं कार्य-प्रणाली में सुधार के प्रस्ताव 
प्रस्तुत करना |” अपनी नियुक्ति के एक वर्ष के भीतर ही, आयोग ने अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत कर दी | इसी रिपोर्ट के आधार पर, ला कजन ने सन्‌ १९०४ में एक कानून 
निकाला, जो कि भारतीय विश्वविद्यालय कानून के नाम से प्रसिद्ध है। इसके मुख्य 
नियम निम्न-लिखितानुसार हैं ; 


१, अिश्वविद्याल्यों के अधिकार बढ़ा दिये जावें। इनको अधिकार 
है कि वे परीक्षा लेने के अतिरिक्त अनुसन्धान तथा शिक्षण-कार्य आरम्म 
करें। इसके लिए वे प्रोफ़ेसर तथा लेक्चरर नियुक्त करें; पुस्तकालय, अजायब 
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घर तथा प्रयोग-शाल्एँ स्थापित करें, एवं विद्यार्थियों के आवास-गह चलावें। 


२, सिनेट के सदस्यों की संख्या निधारित की जाय--बह कम-से-कम 
५० और अधिक-से-अधिक १०० रहे | उनकी सदस्यता की अवधि 
आजीवन न होकर पॉच वर्षों कै लिए हो । कलकत्ता, अम्बई तथा मद्रास 
विश्वविद्यालयों के निवाचित सदस्यों की संख्या बीस तथा अन्य विश्वविद्यालयों 
की निर्वाचित सदस्य-संख्या पन्द्रह रखी जावे | 


४ 


३. सिण्डीकेटों को कानूनी खीकृति दी जावे, और उनमें विश्व-' 
विद्यालय के शिक्षकों का उचित प्रतिनिधित्व हो । 


४, सम्बद्ध कालिजों को मान्यता देने के नियमों में सख़्ती की जावे, 
तथा सिण्डीकेट-द्वारा उनके निरीक्षण की नियमित रूप से व्यवस्था हो | 
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५, सरकार आवश्यकतानुसार सिनेठ-द्वारा बनाये गये नियमों को 


संशोधित एवं परिवर्तित कर सकती है। यदि निधोरित तिथि तक सिनेट 
कानून न बनावे, तो सरकार स्वतः कानून बना सकती है | 


६. सपरिषद गवर्नर जनरल प्रत्येक विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमा 
निधारित कर दे | 


इतना सब कुछ होते हुए, इस कादून ने न अलीगढ़, बनारस, ढाका, पटना, 
रंगून तथा नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की माँग को स्वीकृति दी, और न 
सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त दूसरे प्रकार के विश्वविद्यालयों की कल्पना ही की | 
लेकिन कानून ने भारतीय उच्च शिक्षा में कई उल्लेख-योग्य परिवर्तन किये | प्रथमतः, 
छिण्डीकेट एक वैधानिक समिति हो गयी ; इस कारण उस पर किसीका दबाव न रहा । 
द्वितीयतः, नव संगठित सिनेट पहले सिनेटों की अपेक्षा अधिक ठोस तथा प्रभाव-युक्त 
बनी | तंतीयतः, सम्बद्ध कालिजों के निरीक्षण तथा नियन्त्रण के कारण उच्च शिक्षा की 
उन्नति हुईं । कुछ निकम्मे कालिज तो छप्त ही हो गये। चतुर्थतः, विश्वविद्यालयों को 
सरकारी अनुदान मिलने लगा | रा 


छाड कजन के सुधार के दस वर्ष बाद, उच्च शिक्षा के पुनर्निरीक्षण की फिर से 
आंवश्यकता पड़ी । कालिजों की संख्या-इद्धि होती जा रही थी तथा विश्वविद्यालयों पर 
बोझ बढ़ रहा था। इतने पर भी विश्वविद्यालयीय शिक्षा की माँग पूरी न हो रही थी | 
फलतः , सन्‌ १९१३ में सरकारने अपनी शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित 
किया । इसके अनुसार अधिक विश्वविद्यालयों की . आवश्यकता स्वीकार की गयी। 
इसने फिर सुझाव दिया कि वर्तमान विश्वविद्यालयों की अधिकार सीमा इतनी विस्तृत 
हो गयी है कि उसे घटाकर नये विश्वविद्यालय स्थापित किये जावें। यह कार्य दो प्रकार से 
हो सकता है: (१) प्रत्येक बड़े-बड़े प्रान्त में सम्बद्ध विश्वविद्यालय खोले जावें और 
(२) नये स्थानीय तथा सावासिक विश्वविद्यालय मुख्य उच्च विद्या-केन्द्रों में स्थापित 
किये जावें | इस प्रस्ताव ने घोषणा की कि सरकार ने पटना एबं नागपुर में प्रादेशिक 
ब्रिश्वविद्याल्य तथा ढाका, अछीगढ़ और बनारस में स्थानीय विश्वविद्यालय खोलना 
अज्भीकार किया है। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव ने उचित समझा कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में 
विद्यार्थियों की मानसिक, नेतिक तथा शारीरिक उन्नति के लिए, उपयुक्त बातावरण हो | 


इस शिक्षा-नीति की सिफ़ारिशों के कारण, नवीन विश्वविद्याल्य स्थापित हुए : 
बनारस ओर मैसूर (१९१६), पटना (१९१७), हैदराबाद (१९१८) तथा एस० एन० 
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डी० टी० महिला विश्वविद्यालय (१९१७) । इनकी स्थापना से बिश्वविद्याल्यीय शिक्षा 
के नये विचार स्पष्ट दृष्टि आने छगे। बनारस सबसे पहला एकात्मक तथा केन्द्रीय 
विश्वविद्यालय है; पटना प्रथम प्रादेशिक एवं सम्बद्धीय विश्वविद्यालय है; मैसूर तथा 
हैदराबाद तत्कालीन देशी रजवाड़ों के प्रथम विश्वविद्यालय हैं; एस० एन० डी० ठी० 
महिला विश्वविद्याल्य, भारत में उच्च स्त्री-शिक्षा के प्रसार का एक अनूठा दुशन्त है। 
इसके साथ-साथ ढाका, पूना तथा अहमदाबाद में क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की 
बेष्टा होने लगी । सन्‌ १९१६ में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग 
खोले गये | 


आधुनिक विश्व-विद्यालयों का उदय-काछ---इस प्रकार पिछले 
उपकाल के अन्त में कुछ नये विश्वविद्यालयों का उदय हुआ । फिर मी विश्वविद्यालयों 
की समस्या हल न हुई। सन्‌ १९१७ में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालंय आयोग 
नियुक्त किया | इसकी माध्यमिक शिक्षा-सभ्मस्धी प्रस्तावों की चर्चा पहले की गयी है।| 
विश्वविद्यालय के कार्य के सम्बन्ध में आयोग,ने ये सिफ़ारिशें की : 


१, नये विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा विद्यमान विश्वविद्यालयों का 
पुनगेठन--जहाँ तक हो सके, ये एकात्मक, सावासक, शैक्षणिक संस्थाएँ हों । 
२, स्नातक का पावध्यक्रम तीन व का हो तथा पास कोस? के 
अलावा आनसे कोर्स! आरम्भ हो |: | 
३. छात्रों की भलाई के विचार से, हर विश्वविद्यालय में एक शारीरिक 
' शिक्षा-संचालक नियुक्त किया जाय | 


४. भारतीय भाषाओं की शिक्षा के लिए, युनिवर्सिटी प्रोफेसर या 
रीडर नियुक्त हों | ह | 

५, अध्यापन, कानून, इंजीनियरिंग, डाक्टरी, कृषि, एवं आदि की 
औद्योगिक तथा व्यावसायिक शिक्षा का प्रबन्ध विश्वविद्यालय में किया जावे । 


६. विश्वविद्याल्य-सम्बन्धी समस्याओं पर विचारविमश करने के लिए 
विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिकारियों का सामयिक सम्मेलन किया जावे | - 


इस आयोग की रिपोर्ट के बाद, भारत में धड़ाघड़ विश्वविद्यालय खुल गये : 
ढाका और रंगून (१९२०), अलीगढ़ और छखनऊ (१९२१), दिल्ली (१९२२), 


िननननीननन- बम गकिलननऊ+कत "भवन ते * चअन्‍नओ अनड-र 


+ देखिए पृष्ठ १०२। 
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नागपुर (१९२३), आन्म्र (१९२६), आगरा (१९२७), अन्नामछय (१९२९), 
त्रावगकोर (१९३७), डउत्कल (१९४३), सागर (१९४७), सिंध तथा राजपूताना 
(१९४७) | काल्जों तथा उनके छात्रों की संख्या में भी अत्यधिक इंद्धि हुईं । इसका 
पता निम्नांकित तालिका से चलेगा । 

तालिका १७ 


अंग्रेजी भारत में कालिज शिक्षा, १९२१-४४्षा 














विवरण १९२१-२२ १९३१-३२ १९४६-४७ 
कालिज-संख्या २३१ ४१७ ९३३ 
छात्र-संख्या ५९,५९१ ९९,४९३ १,९९,२५३ 











स्वातन्ध्यो त्तर काछू.--देश के विभाजन के बाद, अठारह नवीन विश्व- 
विद्याल्य स्थापित हुए : पंजाब (१९४७), गौहादी, पूना, रुड़की तथा जम्मू और 
कश्मीर (१९४८), बड़ौदा (१९४९), कर्नौय्क और गुजरात (१९५०), बिहार 
(१९५२), भ्रीवेंकटेश्वर (१९५४), जादबपुर तथा सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ, 
आनन्द (१९५५), कुरुक्षेत्र (१९५६), गोरखपुर, जबलपुर, विक्रम-विश्वविद्याल्य, 
उज्जैन (१९५७), मराठावाड़ा तथा इंडियन इंस्टट्यूट ऑफ साइन्स, बंगलोर (१९५८) | 
इसके अतिरिक्त सन्‌ १९५१ मे विश्व-मारती तथा एस० एन० डी० टी० महिला 
विश्वविद्यालय को वैधानिक स्वीकृति दी गयी है | 


नवम्बर, १९४८ में, भारत सरकार ने डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, एक 
विश्वविद्याल्य-आयोग नियुक्त किया । आयोग को यह निर्देश दिया गया कि वह 
“भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करे और इसके 
विकास तथा विस्तार के लिए परामश दे, जो देझ्न की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं 
'के विचार से आवश्यक हों ।” अगस्त १९४९ में, कमीशन ने अपना प्रतिवेदन 
शिक्षा-सन्त्राल्य को प्रेषित कर दिया। इसके सुझावों की चचों इस अध्याय के 
यथोचित अंशों में की जावेगी | 


8, पर. (छाती, साडइ0ए णएी खद्एठद6/078 8. उमते।&,. उ्चाः04॥ 
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वर्तमान विश्वविद्याठयीय शिक्षा की कुछ विशेषताएँ 

वर्तमान विश्वविद्यालयों को ठीक तरह से समझने के लिए, हमारी उच्च शिक्षा की 
कुछ विशेषताओं को समझना आवश्यक है । इस कारण, इस प्रकरण में इन विषयों की 
च्चों' की गयी है : (१) काछिजों को वर्गीकरण, (२) विश्वविद्यालयों के प्रकार, 
(३) विश्वविद्याल्य-प्रशाान और (४) कतिपय प्रशासन-निकाय | 

कालिजों का वर्गीकरण.--सन्‌ १९५५-५६ में, सम्पूर्ण देश में, कुछ 
१,२०४ कालिज थे; ७४६ कला तथा विज्ञान-कालिज, ३४६ विभिन्न व्यवसायों की 
शिक्षा देनेवाठे कालिज तथा ११२ विविध शिक्षावाले कालिज (संगीत, दृत्य, ललित- 
कुछा, प्राच्यविद्या, समाज विज्ञान तथा ग्रह-विज्ञान) | प्रबंध की दृष्टि से इन कालिजों 
का वर्गीकरण निम्नांकित तालिका में दिया गया है : 


तालिका १८ 
प्रबन्धानुसार कालिजों का वर्गीकरण, १९०५-०६४ 
























कला तथा विज्ञान | व्यावसायिक | विविध 
23४ कालिज कालिज काढिज प्रति शत 
| 
राजकीय ,,.. ... १८६ १९४ २८ ३३०९ 
स्थानीय मण्डल ... ३ रे १ ०९६ 
स्वसंचालित 
हायता-प्राप्त ा१५ ही ४५८ १०१ ६८ ७ २-३ 
स्वाश्रित .. ... ९९ ४५ १५ १३०२ 
कुलयोग ७४६ ३४६ श्श्२ । १०००० 





उपयुक्त अड्डों से स्पष्ट होगा कि : (१) दो-तिहाई कालिजि स्वसंघालित हैं | 
(२) ५६ प्रति शत व्यावसायिक कालिज राजकीय हैं ओर (३) स्थानीय मण्डलों का 
कालिजों के साथ नाम-मात्र सम्बन्ध है | 


[ झऋ60007708 28 22426, 988-86, ४०) 3), 9 497, 
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१४४ भारत में शिक्षा 


विश्वाविद्यालयों के प्रकार,--आज भारत में विश्वविद्यालयों की कुछ 
संख्या ३८ है | ये विश्वविद्यालय तीन प्रकार के हैं; (१) सम्बद्धीय, (२) एकात्मक 
तथा (३) संघात्मक | 
: सम्बद्धीय.--- प्रत्येक सम्बद्धीय विश्वविद्यालय का मुख्य कर्तव्य है बाहरी कालिजों 
को मान्यता देना। एसे विश्वविद्याल्य का क्षेत्र विस्तृत रहता है तथा इसके सम्बद्ध 
* कालिज दूर-दूर के शहरों तथा गाँवों में फेले हुए रहते हैं। विश्वविद्यालय संम्बद्धीभरण 
के नियम तथा शर्तें, ठीक करता है तथा समय- समग्र पर वह अपने कालछिजों का निरीक्षण 
भी करता है। सम्बद्ध कालिजों को विश्वविद्यालय के नियमों का पालन करना पड़ता है, 
उसके द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम चलाना पड़ता है तथा उसकी सार्वजनिक परीक्षाओं 
में अपने विद्यार्थियों को बेठाना पड़ता है। कालिजों के सफलीभूत परीक्षार्थियों को 
विश्वविद्याल्य की डिग्री या डिप्लोमा मिलता है |] 
विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध काछिजों का पारस्पारिक सम्बन्ध भारतीय 
विश्वविद्याल्य कानून, १९०४ के द्वारा नियन्त्रित होता है। कायदे के मुख्य मुद्दों का 
अनुमान एक सरकारी रिपोर्ट से उद्धृत निम्न-लिखित अंश से मिलेगा : 
एक भारतीय विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ कालिजों का निरीक्षण 
करता है तथा उससे सम्बन्ध स्थापित करता है, पाठ्यक्रम स्थिर करता है, 
परीक्षाएँ चलाता है तथा डिग्री प्रदान करता है। ... ... वह अपने क्षेत्र में 
स्थित किसी सी कालिज को, मान्यता प्रदान कर सकता है। ... ... इन 
कालिजों को वह स्वतः नहीं चलाता है, पर शसम्बद्धीकरण की 'शर्तों को 
निर्धारित करता है, जिन्हें कालिजों को पालना पड़ता है। निरीक्षण-द्वारा 
विश्वविद्यालय जॉचच करता है कि सम्बद्धकालिजं शर्तों का यथोचित पालन 
कर रहे हैं या नहीं |* 


कानून की २१ वीं, २२ वीं तथा २४ वीं धाराओं में सम्बद्धीकरण की शर्तों का 
विस्तार-पूवक वर्णन है। इन प्रतिबन्धों की सन्तोषप्रद पंरिपूर्ति हुए बिना विश्वविद्यालय 
किसी भी कालिज को मान्यता प्रदान नहीं करता है। संक्षेप में, ये धाराएँ कालिजों के 
" इन विषयों के साथ संछ हैं: (१) व्यवस्था तथा प्रतरन्ध, (२) कर्मचारीगण 
(३) इमारतें तथा छात्रावास, (४) शिक्षा-साघन तथा असन्नात्र, (५) विद्यार्थी, 
देखिए, दूसरा परिशिष्ट | 


| 2709/888 था आद068808 58 _%०06, 997-89, ए०], ], 3, 64 
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(६) वित्त, (७) पुस्तकाहूय, (८) प्रयोग-शाल्गर, (९) रजिस्टर और (१०) 
विविध विषय ।| 


जुरू शुरू में ये विश्वविद्यालय केवल सम्बद्धीकरण की व्यवस्था तथा परीक्षा-सश्चालन 
करते थे। पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिशों के कारण, इस ग्रकार के 
प्रायः सभी विश्वविद्यालय कुछ-न-कुछ अध्यापन की व्यवस्था स्वतः करने लगे हैं | 
इस देश के सम्बद्धीय विश्वविद्यालय ये हैं: आगरा, आन्ध्र, बिशर, कलकंत्ता, दिल्ली 
गौहटी, “गोरखपुर, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मद्रास, मराठावाड़ा, 
मैसूर, नागपुर, ओस्मानिया, पंजाब, पूना, राजस्थान, सागर, एस० एन० डी० ठी०,' 
व्यंकटेश्वर, उत्कछ तथा विक्रम । द 


एकात्मक.--ऐसा विश्वविद्यालय सावासिक तथा शैक्षणिक होता है। इसका क्षेत्र 
किसी भी एक केन्द्र में सीमित रहता है, जहाँ पर वह स्वतः सम्पूर्ण अध्यापन-कार्य की 
व्यवस्था करता है । अपने निजी विभागों या अधीन कालिजों के द्वारा वह शिक्षण-कार्य * 
स्वतः चलाता है। यहाँ तक कि सभी अध्यापक विश्वविद्यालय की मातहती में काम 
करते हैं । इस प्रकार, एसा विश्वविद्यालय अपने प्रतरन्ध, प्रशासन तथा अध्यापन का 
परिचालन स्वतः करता है। भारत के मुख्य एकात्मक विश्वविद्यालय ये हैं: अलीगढ़, 
अलाहाबाद, अन्नामछू्य, बनारस, बड़ोदा, जादबपुर, कुरुक्षेत्र, छलनऊ, पटना, रुड़की, 
. आनन्द तथा विश्व-भारती । 


संघात्मक.--संघात्मक विश्वविद्यालय के विशिष्ट लक्षण ये हैं: (१) विश्वविद्यालय: 
का क्षेत्र एक केन्द्र में ही सीमित रहता है, जहाँ कि उसके सबद्धू" तथा अधीन कालिज 
पास-पास अवस्थित होते हैं। (२) प्रत्येक कालिज में डेक्‍्चत्रम शिक्षा: का प्रचन्ध 
रहता है। (३) विश्वविद्याल्य के प्रबन्ध की उन्नति के लिए प्रत्येक. कालिज को उसके 
प्रशासन' में माग. लेना पड़ता है | इस कारण, कालिजों को अपनी' स्वायत्तता थोड़ी-बहुत 
छोड़नी पड़ती है। (४) विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार कालिज्ञ अध्यापन काये चलाते 
हैं। सायंश यह है कि'संघात्मक विश्वविद्यालय विभिन्न कालिजों का एक ऐसा संघ है जहूँ 
कि शैक्षणिक काये अधीन कालिज-समुदाय मिलजुल कर करते हैं। सम्पूर्ण विश्वविद्यालः 
के अध्यापन तथा प्रशासन के वे भागीदार हैं। इस कारण, उन्हें अपनी' स्वायत्तता के 
कुछ-न-कुछ विसजन करना पड़ता है ।.“बम्बई तथा जबलपुर के विश्वविद्यालय इस वर 
में सम्मिल्ति हैं । ' 


 782०., 9. 29. 
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विश्वविद्यालय-प्रशासन,--विश्वविद्यालय का प्रशासन नाना प्रकार के 
निकायों-द्वारा सम्पादित होता है। इनमें अेष्ठतम है कीर्ट या सिनेट । प्रत्येक शैक्षणिक 
या दैनिक कार्यों का अन्तिम निर्णय यही करती है । इसके सदस्य पदेन, मनोनीत तथा 
निर्वाचित होते हैं) पदेन सदस्यों के स्थान, प्रान्तीय शासन तथा विश्वविद्यालय के 
कुछ अधिकारियों एवं कालिजों के प्रिन्सिपालों द्वारा भरे जाते हैं। मनोनीत सदस्यों की 
तालिका प्रान्तीय सरकार बनाती है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय के अध्यापकगण 
तथा पंजीयत स्नातक-मण्डछ अपने-अपने निवाचन-क्षेत्र से कुछ सदस्य चुनते हैं। 
प्रत्येक प्रकार के सदस्यों की संख्या निधारित रहती है । 

सिनेट के बाद आते हैं, एकेडेमिक काऊन्सिठ तथा सिण्डीकेट। प्रथम निकाय 
का सम्बन्ध रहता है केवल शैक्षणिक प्रश्नों से | -सिण्डीकिट या एक्जीक्यूटिव काउन्सिल 
विश्वविद्यांलय की प्रबन्ध-कारिणी समा होती है ।- प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम: का निर्णय 
करने के लिए. स्वतन्त्र अभ्यास-समिति संगठित होती है। इसके अतिरिक्त अन्य, 
आवश्यक प्रश्नों पर विचार करने के लिए विविध समितियां होती हैं, जैसे : परीक्षा 
अन्वेषण, .प्रकाशन, युवक-कब्याण, शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद, छात्रावास, 
पुस्तकालय, आदि । 

विश्वविद्यालय के ग्रधान होते हैं, चांसछर या कुलपति । त्हुधा स्थानीय राज्यपाल 
कुलपति होते हैँ, पर विश्वविद्यालयों की संख्यावृद्धि के कारण कुछ राज्यों में अब एक से 
अधिक विश्वविद्याल्य हैं। इस कारण, कई विश्वविद्यालयों के संविधान में कुलपति 
निर्वाचन की व्यवस्था की गयी है ।- कुछ्पति के बाद उपकुलपति का स्थान है | वास्तव 
में उपकुलपति ही विश्वविद्यालय के मुख्य शासक होते हैं। उपकुछपति की नियुक्ति की 
प्रथा सर्वत्र एक-सी नहीं है। कहीं ये*स्थानीय राज्यपाल-द्वारा मनोनीत किये जाते हैं 
कहीं इनका निर्वाचन सिंण्डीकेट-द्वारा और कहीं. सित्तेट-द्वारा होता है। इनकी नियुक्ति 
की अवधि विभिन्न विश्वविद्यालयों के संविधान के अनुसार ह्ीनु से (पाँच वर्ष की है । 
शुरू शुरू में 'उपकुलपंति अवैतनिक तथा कोई प्रतिष्ठित महानुभाव होते थे | इस कारण 
वे अपना पूरा समय विश्वविद्यालय के काय में नहीं छगा सकते थे ।“बंतमान समय में 
उच्च शिक्षा की विविधता के कारण पूर्ण समय देनेवाले तथा".वेतन-भोगी उपकुछ- 
'पतियों की माँग है | 


कातिपय प्रशासन निकाय --विश्वविद्यालय से सम्बन्ध रखनेवाले कई 
प्रशासन निकाय हैं। इनमें से मुख्य हैं: (१) माध्यमिक या/और इण्टरमीडिएट 
शिक्षा-मण्डल, (२) अन्तर्विद्वविद्यालय मण्डछ तथा (३) विश्वविद्यालय-अनुदान - 
आयोग । इन तीनों निकायों की चचों इस प्रकरण में की गयी है । 


विश्वविद्यालयीय शिक्षा १४७ 


साध्यमिक या/ओर इण्टरमीडिएट शिक्षा-मण्डल.--कलकत्ता विश्वविद्यालय 
आयोग के .परामश के कारण इन मण्डलों की सृष्टि हुई है। इनकी संख्या व्तेमान काल 
में पन्द्रह है । पिछले अध्याय में इनका विस्तृत वर्णन किया जा चुका है || 
भ्षन्तर्विश्वविद्यालय-सण्डछ,--ऐसे मण्डल की आवश्यकता का सुझाव सर्वे प्रथम 
कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने दिया था । तत्पश्चात्‌ सन्‌ १९२४ में भारतीय विश्व- 
विद्यालयों की एक बैठक शिमला में हुईं। इसमें ऐसे मण्डल की स्थापना का संकल्प 
किया गया | एक वर्ष पश्चात्‌ यह विचार कार्यानिवित हुआ, तथा मण्डल का प्रधान 
कार्यालय बंगलोर में रखा गया | इसके मुख्य कारये इस प्रकार हैं : 
१, अन्तर्विश्वविद्यालय-संगठन एवं सूचना-केन्द्र के रूपमें कार्य करना, 
२. अध्यापकों के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना, 
३. विश्वविद्यालयों में विचार-विनिमय के अभिकरण रूप में काम करना 
तथा उनके कार्या में एकरूपता लाना, 
४, भारतीय विश्वविद्यालयों को बाहरी देशों में अपनी उपाधियों की 
मान्यता प्रदान कराने की व्यवस्था करना, 
५, अन्तरोष्ट्रीय शिक्षा-सम्मेलनों में अपने प्रतिनिधि को भारतीय 
प्रतिनिधि के रूप में भेजना, और 
६. विश्वविद्यालय सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमश करने तथा 
भारत के विश्वविद्याल्यों-द्वारा दी जानेवाली उपाधियों की परस्पर मान्यता 
प्रदान करने की व्यवस्था करना । 
प्रत्येक विश्वविद्यालय इस मण्डल में एक प्रतिनिधि भेज सकता है । मण्डल की 
बैठक प्रतिवर्ष एक बार होती है । शुरू से ही मण्डल उच्च शिक्षा-विषयक मामलों को 
हल करने में महत्व-पू्ण भाग लेता रहा है। पर यह स्मरण रहे कि मण्डल केवलढ एक 
परामश-दात्री संस्था है । 
विश्वविद्यालय-अभनुदान-आयोग:--साजण्ट योजना के प्रस्ताव के कारण, भारत 
सरकार ने एक विश्वविद्यालय-अनुदान-समिति की नियुक्ति सन्‌ १९४५ में की थी। 
इसका सम्बन्ध केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों से था| पोच वर्ष बाद, यह समिति-बल्दू कर 
दी गयी। इतने में राधाक्ृष्णन-आयोग के सुझाव के अनुसार सन्‌ १९५३ में 
'विश्वविद्याल्य-अनुदान-आयोग” की स्थापना की गयी। आयोग के मुख्य कार्य 
अगले पन्ने में दिये गये हैं : 


+ दाखेण पृष्ठ १०२। 
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१, केन्द्रीय सरकार को एक विशेषज्ञ संस्था के रूप में उच्च शिक्षा 
तथा विश्वविद्यालयों के मान-दण्ड को ऊँचा करने के विषय में परामश देना, 


२, विश्वविद्यालयों की आथिक दशा की जॉच-पड़ताल करके, उनको 
अनुदान देना, 

३. यदि कोई प्राधिकारी आवश्यक समझे तो नवीन विश्वविद्यालय की 
स्थापना के समय उसे सलाह देना, एवं पुराने विश्वविद्यालयों को सुधार के 
मार्ग बताना अथवा उनकी किसी भी प्रकार की समस्या को सुलझाना, 

४, केन्द्रीय या राज्य-सरकारों को किसी विश्वविद्यालय की डिग्रियों की 
मान्यता के विषय में सलाह देना, तथा 


५. केन्द्रीय सरकार के अनुसार उच्च शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार 
करना तथा विकास-योजनाओं को कार्यान्वित करना । 


सन्‌ १९५६ में, संसद के एक अधिनियम-द्वारा इसे एक स्वतन्त्र संस्था मान 
लिया गया है। आयोग का संगठन इस प्रकार है; (१) अध्यक्ष (२) भनन्‍त्री तथा 
(३) नौ सदस्य : विश्वविद्यालयों के उपकुलपति - तीन, भारत-सरकार-द्वारा मनोनीत 
- दो, तथा नामजद प्रमुख शिक्षा-शासत्री - चार। इस आयोग को शिक्षा-सम्बन्धी 
अधिकांश मामछों की देखरेख का भार सौंपा गया है। आयोग को विभिन्न विश्व- 
विद्यालयों को अनुदान देने तथा उनकी विकास योजनाओं को कार्योन्वित करने के भी 
अधिकार प्राप्त हैं। 


कतिपय समस्याएँ 


हा इस प्रकरण में विश्वविद्यालयीय शिक्षा-सम्बन्धी कुछ प्रदनों पर विचार किया 
गया है। मुख्य प्रधन ये हैं: (१) भविष्य के विश्वविद्यालय, (२) सरकार तथा 
विश्वविद्यालयीय शिक्षा, (३) वित्त, एवं (४) स्वसंचाहित कालिज | 
भविष्य के विःबविद्यालय डच्च शिक्षा की प्रगलिः--स्वतन्त्रता-प्राप्त 
के पद्चात्‌ विश्वविद्यालयीय शिक्षा का उल्लेखयोग्य विस्तार हुआ है। सन्‌ १९४८ 
में मुख्य राज्यों के कछा/तथा विज्ञान कालिजों की कात्र-संख्या १,७९,१७३ थी । 
सन्‌ १९५७ में यह संख्या ६,२५,४०७ अर्थात्‌ प्रायः चौगुनी हो गयी | इसी अरसे में 
व्यावसायिक कालिजों की छात्र-संख्या ४४,६०४ से १,५९,९७३ पहुँची || इतना 
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१५० भारत में शिक्षा 
होते हुए भी, भारत की उच्च शिक्षा अनेक देशों की अपेक्षा अमी भी पिछड़ी हुई है। 
जहाँ इस देश में १० छाख में २,००० उच्च शिक्षित हैं, वहाँ अमेरिका में २५,००० 
सोवियट संघ में २०,००० तथा आस्ट्रेलिया में ८,००० हैं || 


आजकल हमारे देश के छोगों में उच्च शिक्षा पाने की तीत्र आकांक्षा है। 
कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की छात्र-संख्या इतनी 'बढ़ें, रही है कि अनेक विद्यार्थियों 
को वहाँ प्रविष्ट होना दुष्कर हो रहा है। अतएव नवीन कालिजों तथा विश्वविद्यालयों 


की पर्याप्त माँग है। . 


के 


नये विश्वविद्यालय -+कलकत्ता आयोग की सिफ़ारिशों के कारण, देश में एकात्मक 
विश्वविद्यालयों की सृष्टि हुई है । ऐसे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी तथा अध्यापकगण 
निकट सम्पर्क में आते हैं, अध्यापन सन्तोषप्रद होता है, पढ़ाई ओर परीक्षा का घना 
सम्बन्ध रहता है, विद्यार्थियों के खेल-कूद्‌.का विशेष प्रबन्ध रहता है, इत्यादि | चूँकि 
, सम्बद्धीय विश्वविद्यालयों का सम्पर्क अनेक कालिजों से रहता है, इसलिए, उन्हें अनेक 
अंडचनों का सामना करना पड़ता है। पर इसका यह अर्थ नहीं है कि भविष्य में 
इस देश में केवछ एकात्मक विश्वविद्यालय ही खोले जावें। यदि ऐसा हो तो हमारे 
विद्यमान १,३०० कालिज़ों को यह रूप देना पड़ेगा और मविष्य में इनकी संख्या 
बढ़ती द्वदी जावेगी । 


इस कारण से स्पष्ट है कि भारत जैसे विशाल देश में सम्बद्धीय विश्वविद्यालयों 
की सदैव आवश्यकता पड़ेगी | साजण्ट योजना का मत है, “आर्थिक दृष्टि की ओर से 
भारत में सदा सम्बद्धीय विश्वविद्यालयों की आवश्यकता रहेगी। उच्च-शिक्षा कभी भी 
कुछ चुने हुए केन्द्रों में सीमित नहीं रह सकती है |” ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना 
सौराष्ट्र, मिथिला तथा तामिल क्षेत्र में अथोत्‌ त्रिचनापल्‍छी के आसपास हो सकती है ॥ 
वर्दमान ( पश्चिम बंगाल ) में एक ऐसा विश्वविद्यालय खुलनेवाला है । 


*'एकात्मक विश्वविद्यालय बड़े-बड़े शहरों में खोले जा सकते हैं, जैसे : अमृतसर 
, अजमेर, बंगलोर, मदुरा, कानपुर, मेरठ, इत्यादि | देखा गया है कि अतीत में कई 
एक़ात्मक “विश्वविद्यालयों की स्थापना, के समय*कुछ प्रसिद्ध काछिजों का बलिवान 

हुआ थां, जैसे : अलाहाबाद इबिंगं/करिक्चियन,कालिज, तथा क्लनऊ क्रिश्चियन काढ़िज | 
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उच्च-शिक्षा के विस्तार के लिए यह मार्ग उचित नहीं है। ऐसे पुराने काछिजों के 
बन्द होने के कारण, स्थानीय जनता के हृदय में धक्का पहुँचता है । इस कारण शुरू-शुरू में 
जत्र दिल्ली में एक एकात्मक विश्वविद्यालय की कल्पना की गयी, तत्र छोगों ने उसका 
विरोध किया | यदि वह कल्पना कार्यानिबित होती तो हिन्दू कालिज, सेण्ट स्टीफन्स 
कालिज तथा रामजस कालिज सरीखे तीन प्राचीन स्थानीय संस्थाओं को बन्द करना 
प्रड़ता । इस समस्या को इल करने के लिए ही दिल्ली में एक संघीय विश्वविद्यालय 
की स्थापना हुईं | अतएव कुल कालिजों में ताला बन्द्र कर, एक एकात्मक विश्वविद्यालय 
न खोला जाय। एक विशाल कालिज को बढ़ाकर ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना हो | 
इस पन्‍्थ का अवलूम्बन अलीगढ़, बनारस, बड़ोहा, अन्नामलय विश्वविद्यालयों की 
स्थापना के समय किया गया था। जिस जगह अनेक कालिज हों, वहाँ एक संघीय: 
विश्वविद्यालय खोलना श्रेयस्कर है । 


कक 


भारत में कुछ ऐसे विद्यालयों की आवश्यकता है जो कि केवल एक ही. विषय में '' 
विशेषज्ञ बनें ।' रुड़की...विश्वविद्यालय की स्थापना इसी उद्देश्य से हुई थी। ऐसे 
विश्वविद्यालय कई जगह खुल सकते हैं; “टाटानगर में धाठु विज्ञान, सैवाग्रांम में 
बुनियादी शिक्षा, अहमदाबाद में वस्न-विद्या आदि | 

हर्ष की बात है कि सम्प्रति भारत में छुछ ऐसे विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं, 
जैसे : कृषि-शोध-संस्था, दिल्ली; कृषि विश्वविद्यालय, रुद्रपुर (लखनऊ के पास); 
संस्कृत विश्वविद्यालय, मिथिक्का ; संगीत तथा छलितकला विश्वविद्यालय, खरागढ़ । 


डचित व्यवस्था.--नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के निमित्त, एक विशेष 
योजना की आवश्यकता है। ये अत्यन्त समझ-बूझ कर खोले जावें। स्वातन्त्य-काल में 
सत्रह नये विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं| इनमे से कुछ के लिए भूमि अवश्य तैयार थी, 
पर अन्य विश्वविद्यालय खींचतान कर खड़े किये गये हैं। ये ऐसी जगह स्थापित हुए 
हैं, जहाँ कि शायद एक मी कालिज न था। कहीं-कहीं, किसी दानवीर ने दान दिया था, 
पर इस दान से शायद विश्वविद्यालय की एक इमारत भी खड़ी न हो सकी। पर 
अधिकांशों की स्थापना - क्षेत्रीय आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए. यां राजनैतिक माँगों को 
पूरा करने के लिए, हुईं है | यह प्रवृत्ति अत्यन्त ही हानिकर है। कोई भी विश्वविद्यालय 
एकाएक खड़ा नहीं हो सकता है। वह ऐसी जगह स्थापित हो,जहाँ कि अनेक स्कूल हों 
/ बिविध विषय के कालिज हों, उपयुक्त प्रयोग-शाल्एँ तथा पुस्तकालय होँ, “अनुसन्धान 
की व्यवस्था हो तथा जह्०ँ विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या पर्योत रूप में। 
इन सुविधाओं के अमाब में एक विश्वविद्यालय ठीक नहीं चल सकता है। किए! 


| 
दे 


१५२ भारत में शिक्षा 
विद्यविद्याल्य का अर्थ एक परीक्षा-कार्योल्य ही हो तब तो मुझे इस विषय पर कुछ 
कहना ही नहीं है । 


ग्रामीण विश्वविद्याखय---भारत एक क्ृषि-प्रधान, देश है, और इस देश की 
८३-प्रति शत जनता देह्यात में रहती है । .परः इस जनता की शिक्षा की ओर उचित 
ध्यान्न नहीं दिया गया है। सम्पूर्ण देश के शिक्षा-व्यय का प्रायः एक-तिहाई गाँवों पर 
खर्च होता है। प्रचलित स्कूलों तथा कालिजों के पाउ्यक्रम का ढाँचा शहरी है। जैसा कि 
अमेरिकन विद्वान्‌ मर्गन ने कहा है, “इन पावठ्यकमों से ऐसी धारणा होती है कि 
सम्मबतः भारत में घिरले ही गाँव हैं |” । 
गाँवों की शिक्षणीय आवश्यकता की ओर सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग ने 
छोगों का ध्यान आकर्षित किया था । आयोग ने प्रस्ताव किया था : 
ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना एक केन्द्रीय स्थान में की जावे । 
इसका सम्बन्ध अनेक छोठे-मोटे सावासिक पूर्व-स्नातक कालिजों से हो, जोकि 
इसके खारों ओर वृत्ताकार-रूप में स्थित रहें || 


इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, भारत सरकार ने एक ग्रामीण उच्चतर 
शिक्षा-समिति अक्टूबर, १९५४ मे नियुक्त की। इस समिति का प्रतिवेदन प्रकाशित 
हो गया है। समिति ने कहा कि अभी ग्राम्य विश्वविद्यालय खोलना आवश्यक नहीं है । 
आरम्म में कुछ ग्रामीण उच्चतर संस्थाओं की स्थापना हो और क्रमशः ये विश्वविद्यालय 
के रूप में बढ़ायी जावें। इन संस्थाओं में उत्तर बुनियादी तथा उच्चतर माध्यमिक 
शालाओं के सफलीभूत विद्यार्थी भरती किये जावें। इनमें ग्राम्य विषयों से सम्बन्धित 
तीन-वर्षीय डिप्लोमा, या दो-वर्षीय सर्टीफिकेट कोसों का आयोजन हो | इसके अतिरिक्त 
उनमें ग्राम्य-शोध, समाज-शिक्षा तथा समाज कल्याण-विस्तार का प्रचन्ध हो | 


समिति के सुझाव पर ग्रामीण 228 शिक्षा के सम्बन्धी सभी मामलों पर 

सरकार को परामर्श देने के लिए. एक “राष्ट्रीय आमीण उच्चतर शिक्षा-परिष॒द/ स्थापित 

, हो चुकी है। परिषद ने ग्रामीण संस्थाओं के रूप में विकसित करने के लिए ( ग्युप्रह 

'(संस्थाएँ चुनी हैं, (जितने अपना क्ांये आरम्भ.कर दिया है। ये इन गाँवों या शहरों में 

! स्थित हैं; औनिकेतन, 'मंदुरा, जौमियानगर, 'उंदयपुर,'सुरेन्द्रनगर, “रानी (बिहार), 
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. आगरा, सानासरा (सौराष्ट्र), राजपूरा (पंजाब), कोयम्बहूर, अमराबती तथा गागोंटी । 
परिषद-द्वारा अनुमोदित इन संस्थाओं के लिए “चार पाउ्यक्रम स्वीक्षत किये गये 
(१) आम-सेवाओं का तीन वर्ष का डिप्छोमा-कोर्स --- इस डिप्छोमा को विश्वविद्यालय 
की सर्व प्रथम डिग्री के समान ही मान्यता ग्रास हो चुकी है; (२) दो वर्ष का क्ृषि-, 
विज्ञान का सर्टीफिकेट कोर्स; (३) तीन वर्ष का सिविल तथा ग्राम्य इंजीनियरिंग का 
कोस; तथा (४) मैट्रिक परीक्षा विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष का पूर्व-डिप्लोमा कोस । 


',. इन ग्रामीण संस्थाओं के विषय में, कतिपय विचार मन में उठते हैं; (१) क्‍या 

देहाती भारत की समस्या इन सुष्टिमिय संस्थाओं से हल हो सकती है, जब कि हमारे 
देश में प्रायः छः छाख गाँव हैं १, (२) क्या हमें इस प्रकार उच्च शिक्षा पर खर्च करना 
चाहिए. जब्र कि आमों में 'प्रारम्पिक-शिक्षां।का . ठीके प्रबन्ध नहीं है ! इसके सिवा . 
कभी कभी हमे गहरी सास मरनी पड़ती है जब हम देखते हैं कि अधिकांश संस्थाएँ, . 
गांवों में नहीं, बल्कि शहरों में खोली गयी हैं। यह भी ज्ञात नहीं कि ये स्थान किस ' 
आधार पर चुने गये हैं । 


आशा की गयी थी कि ये संस्थाएँ ऐसे ग्रामीण नेता तैयार करेंगी, जो कि हमारे 
देश की देहातों के समस्याओं को सुलझाने का प्रयत्न करेंग | पर देखा जाता है कि 
इन संस्थाओं के अधिक्रांश स्नातक गाँव छोड़कर शहर की ओर दोड़ रहे हैं, तथा 
वहां की बेकारी की समस्या को बढ़ा रहे हैं । 


ये सब नयी घुनें सोच-विचार कर आरम्म की जावें। इन नवीन संस्थाओं की 

ऐसी कुछ विशेष आवश्यकता न थो। इस प्रकार के कोस हमारे क्ृषि-काढिजों में 

आसानी से थोड़े ही खचे में खोले जा सकते थे। हमारे देहातों का मविष्य'कृषि- 

कालिजों पर 'निभरें है, न कि इन टिमटिमाती हुई दस-पॉच ग्रामीण संस्थाओं पर | 

जब तक. हमारे; कृषिःकालिज तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कन्धे से क़न्धा छगाकर 

काम न करेंगे, तब तक हमारे देहातों की उन्नति नहीं हो सकेगी | इन्हीं कंषि-कालिजों को 
हमें ग्रामीण विश्वविद्यालयों के रूप में धीरे-धीरे बढ़ाना पड़ेगा । 


सरकार तथा विश्वाविद्यालयीय शिक्षा: संविधान तथा विश्व- 
विद्यालय.--भारतीय संविधान के अनुसार, विश्वविद्यालयीय शिक्षा एक राज्यीय विष्रय 
है, पर उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं एवं गवेघणा के स्तर को ऊँचा ख्ित 
रखने तथा उनमें एकपूत्रता स्थापित करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार पर है। 


इसके अतिरिक्त केन्द्रीय विश्वविद्य छयों तथा कतिपय राष्ट्रीय गौरवशाली वैज्ञानिक एवं 
२०. !' हे 


4 के 

4 + । प हे भर 

पैक । ई॒ 4 के 5 हक $ हे 08) ।] 
१,८४१ पी #+.. ४ न! 


१५४ द भारत में शिक्षा 


प्राविधिक संस्थाओं का सरोकार केन्द्रीय सरकार से है। इन विषयों के लिए सम्पूर्ण 
देश में एकरूपता का प्रयोजन है। कारण, इनका सम्बन्ध पूरे देश से है। केवल 
केन्द्रीय सरकार ही यह समानता सुस्यिर रख सकती है । 


केन्द्रीय तथा राज्य सरकार,--उच्च शिक्षा-विस्तार के लिए केन्द्रीय, सरकार 
समय-समय पर राज्यीय सरकारों को आर्थिक सहायता देती है। पर यह देखा गया है 
कि श्ननेक्र राज्य सरकारें उच्चे शिक्षा पर यथेष्ठ अर्थ खर्च नहीं कर सकती हैं, क्योंकि 
उनका प्रांथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा-व्यंगर ही इतना ऊँचा होता है कि उनके पास 
अनुरूप अनुदान के लिए भी प्रयाप्त अर्थ नहीं रहता | अतएव वे केन्द्रीय उच्च-शिक्षा- 
योजनाओं का छाम नहीं उठा सकते | इस आधिक समस्या पर विचार करते हुए, कई 
शिक्षा-विज्ञों का मत है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेवारी भारत 
सरकार ले ले । 


राधाकृष्णन आयोग इस विचार से सहमत नहीं हुआ । इसके दो मुख्य कारण थे | 
केन्द्रीय शासन का सबसे बड़ा खतरा रहता है अपरिवर्तीनीय एकरूपता । केन्द्रीय 
सरकार सदा शिक्षा को एक ढाँचे में ढालने की चेष्टा करती है। शिक्षा की प्रगति के 
लिए. यह रवैया अहितकर है । हमें सदा स्थानिक जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त आयोग ने यह नहीं चाहा कि उच्च शिक्षा शासन हस्तान्तरित होने के 
कारण भारत सरकार तथा राज्य सरकारों में अनबन हो । इन अड्चनों को ध्यान में 
रखते हुए आयोग ने सिफ़ारिश की कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा समवर्ती सूची में रखी 
जाय । आयोग ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय सरकार के अधिकार वित्त, विशिष्ट विषयों की 
सुविधाओं का संयोजन, राष्ट्रीय नीति प्रचछन, प्रशासन के मान-दण्ड का निध्धौरण, 
वैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा विश्वविद्यालयों एवं राष्ट्रीय प्रयोगशशालाओं के बीच सम्पर्क- 
स्थापन तक ही सीमित रहे || आयोग की सिफ़ारिशों के कारण, विश्वविद्यालय-अनुदान 
आयोग की सृष्टि हुई है, और इसीके जरिये विश्वविद्यालयों को भारतीय सरकार से 
ग्राण्ट की प्रासि होती है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार तथा विश्वविद्यालयों के बीच 
मनोमालिन्य होने की सम्भावना दूर हुई । 


विश्वविद्यालय तथा राज्य सरकार.--केन्द्रीय सरकार के प्रातदत चार विश्व 
विद्यालय हैं लीगढ;-बनारत दिल्ली ओर विश्व-भारती ।(झन्यें विश्वविद्यालयों का 
सम्पर्क राज्य सरकारों से है । पर हमारे देश के विश्वविद्यालय न (ब््शि विश्वविद्यालयों 
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के समान सम्पूर्ण स्वाधीन हैं, और न युरोपीय युनिवर्सिटियों की नाई पूर्णतः. राज्य- 
शासित हैं | इनकी स्थिति इन दोनों विपरीत दिशाओं के बीच में है। हमारे विश्व-, 
विद्यालय सरकार पर दो विषयों के लिए. निर्भर रहते हैं : (१) इनकी सृष्टि राज्यीय 
“विधान-सभा-द्वारा होती है, अतण्व इनके * संविधान तथा अधिकार का निर्णय राज्य-' 
सरकार करती है; एवं (२) राज्य-सरकार इन्हें अनुदान देती है। ग्राण्ट की रक्तम 
विधान-सभा निर्धारित करती है| इन दोनों प्रतिबन्धों के सिवा, हमारे विश्वविद्यालय 
पूर्णतः स्वाधीन हैं | । 


विश्वविद्यालय तथा स्वायत्तता.--वर्तमान समय में विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता 

की विशेष आलोचना हो रही है। कारण, छोगों की धारणा है कि सरकार आजकल 
विश्वविद्यालय-प्रशासन में निरथ्थेक हस्तक्षेप कर रही है। कुछ उदाहरणों की आलोचना 
यहँ की जा रही है। प्रथम दृष्टांत है बम्बई विश्वविद्यालय का | कुछ वर्ष पूर्व, खर्गीय 
० जान मथाई इस विश्वविद्यालय के उपकुलपर्ति थे | उन्होंने बताया कि कई बार 
कुछ नियुक्तियों की बाबत उन्हें राज्यपाल तथा राज्य-मन्त्रियों के बीच मथ्कना पड़ा। 
उन्होंने भारत मे प्रचलित इस प्रथा का विरोध किया कि विश्वविद्यालयों के कुछपति 
राज्य के राज्यपाल पदेन रहें। बहुधा जब राज्यपाल पदेन कुलपति होता है, तब 
वास्तविक शक्ति प्रान्तीय सरकार के हाथ में पहुँच जाती है, क्योंकि राज्यपाल 
राज्य का वैधानिक शीर्ष है। राज्य की सरकारें स्वभावतः सभी प्रनों 
को राजनेतिक व्यवस्था की दृष्टि से देखती है। किन्तु इससे विश्वविद्यालयों की 
छबतन्त्रता में बाधा पड़ती है, और यदि उनमें विचारों का स्वातंत्य नं'रहे तो वे ने तो 
स्‍ंवस्थ्य शिक्षा ही दे सकते हैं और नं-मीगप्रदशन ही कर सकते हैं। सचिवाल्य की 
मनोदृत्ति में सरकारी नीति को अक्षरशः पालन करने की प्रदृत्ति होती है। वह शिक्षा 
के मुक्त वातावरण से सर्वथा भिन्न होती है। उसके प्रखर ताप से विश्वविद्यालय का 
संचेत्य पौधा झल्स-सा जाता है | नियमों, नजीरों, आर्थिक विधानों के शिकंजों में वह 
इतना जकड़ जाता है कि उसकी सारी शक्ति उन्हींको सुलझाने में छय जाती है, और 
विश्वविद्यालय के वे अधिकारी जिनका काये मुक्त चिन्तन, मनन, अध्यव्यवसाय और 
विद्यार्थियों के निकट संपर्क में आकर उनको प्रेरणा देना और उनका मार्ग दशन है, 
राजनीति और नियमों की भूछ-भूलैया में फंसकर अपने असली काम की ओर ध्यान 


१०६ भारत मे शिक्षा 
नहीं दे पाते | डा० जान मथाई ने इस संबंध में अपने बंबई के अनुभवों की चर्चा की 
और अन्त में उन्होंने यह निष्कर्ष-युक्त बाद कही, “शज्यपालों के पदेन कुलपति 
होने की प्रथा बन्द . कर दी ज्ञाय । कारण, उनके द्वारा विश्वविद्यालयों पर राजनैतिक 
प्रभाव पड़ता है ।!* | इस निष्कर्ष के लिए, भारतीय शिक्षा जगत्‌ खगगीय ज्ञान मथाई 
का आभारी है । 

कुछ ही महीने बाठ, मद्रास में राज्य-सरकार तथा विश्वविद्यालय के बीच झगड़ा 
खड़ा हुआ । झगड़ा तीन विषयों पर था: (१) तीन-वर्षीय डिग्री कोस का प्रारम्भ, 
(२) कालिज़ों में मातृ-माषा-द्वारा शिक्षा और (३) सरकारूद्वारा पाठ्य-पुस्तकों 
का प्रकाशन | 


सरकार का कहना था कि तीन-वर्षीय डिग्री-कोस का तात्यय्य है इण्टरमीडिएट 
कोर्स का अन्त, तथा उसके फल-स्वरूप प्रथम वे का माध्यमिक शिक्षा से योग एवं 
द्वितीय वर्ष का स्नातक कोसे से सन्निविष्ट होना | विश्वविद्यालय अकेले यह सुधार 
अमल में नहीं छा सकता है। कारण, उसका माध्यमिक शिक्षा पर कोई सी अधिकार 
नहीं है। इसके विपरात विश्वविद्यालय का कथन था ; (१) तीन-वर्धीय डिग्री कोर्स 
की शुरूभात, सिनेट तथा एकडेमिक काउन्सिल में पूणे विवेचना के पश्चात्‌ हुई है; 
(२) कालिजों की शिक्षा का माध्यम शीघ्र बदछा जाय; और, (३) सरकार-द्वारा 
प्रकाशित पाख्य-पुस्तकों के कारण, शिक्षा में अपरिवर्ततीय एकरूपता की सृष्टि होगी | 
-- वाद-विवाद के फलूस्वरूप विश्वविद्यालय के उपकुछपति डा० लक्ष्मणस्वामी 
मुदलियार तज्ञ आ गये। सरकारी हस्तक्षेप का प्रतिबाद करते हुए उन्होंने कहा : 


जैसी स्वायत्तता घी आ रही है, उसकी मुझे आवश्यक्रता 
नहीं है। ... ... दरगिज यह स्वायत्तता नहीं है। शिक्षा-मन्त्राहूय से 
उपदेशों का तोता छगा ही रहता है। एक सचिव के बाद दूसरा सचिव 
यह निर्देश देता ही रहता है कि यह शुरू करो और वह बन्द करो ।! 


वर्तेमान समय की सबसे क्लेशदायक घठना है भारतीय संघ प्रेसीडेण्ट की 
- चौदहवीं जूत, १९५८ की विशेष आशा, जिसके द्वारा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 
एक्ट का सुधार हुआ। इसके अनुतार, सिनेट को केवल परामश देने का अधिकार 
रह गया, तथा सदस्यों का चुनाव बन्द हो गया। तत्पश्चात्‌ विश्वविद्यालय की कार्यवाही 


7 7४%868 ० वाद, मआछ8097ए7५४7/ए 28, 987. 
$ 790., ं०ए०७७४७७७ 20, 957. 


विश्वविद्याल्यीय शिक्षा १५७ 


की जाँच के लिए एक समिति की नियुक्ति हुईं। इस समिति के प्रतिवेदन पर काफी 
गरमागरम बहस भी हुईं | वह सत्र को विदित ही है। इस विषय की चर्चा करते हुए, 
सरस्वती के सम्पादक लिखते हैं: 


इस प्रकार विश्वविद्यालयों की स्वतन्त्रता समाप्त कर दी गयी है। 
सरकार के मनोनीत छोगों से परिचालित ओर शिक्षा मंत्रालय के अधीन' 
रहनेवाली संस्था से खतन्त्र देश के स्वतन्त्रचेता और आत्मामिमानी नागरिक 
उत्पन्न नहीं हो सकते । ऐसी संस्था जी हुजरों' और ठोडियों का ही निर्माण 

कर सकेगी । 4 
ये हुए विद्वविद्यालयीय स्वायत्तता-सम्बन्धी कुछ, ज्वलन्त उदाहरण | अब प्रश्न, 
उठता है कि कया सरकार को विश्वविद्यालयीय स्वायत्तता पर हस्तक्षेप करना उचित है ! . 
प्रायः सभी एकमत हो स्वीकार करते हैं कि विश्वविद्यालय की प्रगति के लिए, खशासन 
नितान्त आवश्यक है, पर सम्पूर्ण स्वायत्तता हितकर नहीं है। श्री चिन्तामन देशमुख ने 

हाही हैः 


कभी-कमी यथेष्ट स्वायत्तता के कारण विश्वविद्यालयों में कुप्रबन्ध तथा 

कुशासन देखा गया है। उचित नियन्त्रणाओं के अभाव के कारण, कई 

विश्वविद्यालयों में आन्तरिक झगड़े तथा षड़यन्त्र खड़े हुए। निश्चय ही 

विश्वविद्यालय शिक्षा-मन्त्राठ्य के अतिरिक्त शासन विभाग नहीं गिने जा 

सकते ; पर इसके साथ ही केंद्रीय तथां“रज्य-सरकारों का भी हक़ है कि वे 

विश्वविद्यालयों पर निगराती रखें ताकि उनका स्तर गिरने न पावे और वे, 

सरकारी अनुदान का यथोचित उपयोग करें । 

वित्त : वर्तेमान स्थिति,--सन्‌ १९५५-५६ में, विश्वविद्यालयों एवं उनके 

अधीन तथा मान्यता-प्राप्त कालिजझ्ञों की कुछ आय ३७०८२ करोड़ रुपये थी । इसके 

बिपरीत, यह रक़्म १९५३-५४ में २८-५३ करोड़ रुपये तथा १९५४-५५ में ३१०८२- 

करोड़ रुपये थी । सन्‌ १९५५-५६ की आयका खोतवार बँटवारा ताल्का १९ में 
दिया गया है ; 


 सरखती, जुलाई, १९५८, पृष्ठ ५। 


१५८ भारत में शिक्षा 


तालिका १९ 
उच्च शिक्षा की आय का सख्रोतवार बंदबारा, १९५५-५६ 

















(करोड़ रुपये ) 
खोत रकम प्रति शत 
आवर्ती 
केन्द्रीय सरकार ही कि हु ३-११ ८-२ 
राज्य सरकार «०९ के कक १००५३ २७-८ 
स्थानीय मण्डल डी 42 शी ०००८ ००२ 
फीस... कक मर का १३०२५ ३५०० 
दान ४०३ डक दि ढाह ००५६ १०५ 
अन्य खोत ... ६ न का २-६ १ ६०९ 
अनावर्ती 
केन्द्रीय सरकार... बा डा २०४८ ६०६ 
राज्य सरकार का ले मर २०५२ ६-७ 
अन्य खोत ... 2३५ ३३४ ध्य २-६८ ७-१३ 
कुल योग... ७८२. १०००-०० 


। ऊपर के अड्डों से स्पष्ठ होगा ; (१) ४७०६ प्रति सरकार ने उठाया 

(२) दूसरा उल्लेख बोग्यष्धीत फीस है एवं (३) पी कक हे अंश नहीं के 
बराबर है। अब यह विचार किया जाय कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए विभिन्न 
खोतवार खर्च का अधिकतम उपयोग किस तरह किया जा सकता है। 
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सरकारी अनुदान---यह पहले ही स्पष्ट किया जाय कि विश्वविद्यालय का खर्चे 
'सरकारी अनुदान, फीस, दान एवं दूसरे खोतों से चलता है, पर मान्यता-प्राप्त कालिजों 
को “विश्वविद्यालयों से कुछ भी ग्राण्ट नहीं मिलता है। इन्हें राज्य-सरकार अनुदान 
देती है। प्रत्येक राज्य की अपनी-अपनी नीति है। कहीं तो काछिजों को कुछ खर्च 

[५० प्रति शत ग्राण्ट मिल जाता है, और कहीं अति अब्प | यह बतलाने की कोई 

आवश्यकता नहीं हैं कि यथेष्ट सरकारी आ्राण्ट के बिना गैरसरकारी कालिज अपना कारये 
ठीक-ठीक नहीं चला सकते। रॉधाकृष्णन-आयोग ने सिफ़ारिश की. है.कि सरकारी अनुदान 
इन मदों के लिए दी जावे: (१) इमारत, (२) असबाब तथा शिक्षा-साधन, (३२) 
पुस्तकालय, (४) छात्रावास, (५) अध्यापकों का वेतन, पेंशन तथा प्रावीडेण्ट फण्ड, (६) 
.“छात्र-इत्ति एवं परिषद-बत्ति, (७) अध्ययन-अवकाश और (८) गवेषणा तथा स्नातकोत्तर 
काये, विशेषत : प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में | 

अधिकतर राज्य-सरकारें खण्ड-अनुदान नीति का अनुसरण करती हैं। यह रक्तम 
पिछले कई वर्षों की कुछ स्थिर मदों के व्यय का हिसाब लगाकर निधोरित होती है । 
इस कारण उनके आय-व्ययक में सदा घाटा बना ही रहता है। अनुदान निर्धारण करते 
समय सदा खाभाविक तथा अन्य विचारपूृ्ण खर्चों का ध्यान रहे । सरकारी अनुदान 
'का पता वर्ष के प्रारम्म में चल जाना चाहिए.। इससे शिक्षा-संस्थाओं को अपने 
आय-व्ययक-निर्माण में पर्यौप्त सहायता मिलती है। 

केन्द्रीय ग्राण्ट विद्वविद्यालय-आानुदान-आयोग के द्वारा प्राप्त होता है। इस 
अनुदान का आवण्टन विगत कई वर्षों में इस प्रकार हुआ है 


तालिका २०! 
विश्वविद्याल्य-अनुदान-आयोग-द्वारा अनुदान-आवण्टण 
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उपयुक्त अनुदांन इन विषयों के लिए दिये गये: (१) वेज्ञानिक, प्राविधिक 
तथा इंजीनियरिंग गवेषणा, (२) पुस्तकें, असब्राब तथा शिक्षा-साधन, (३) श्मारतें, 
(४) युनिवर्सिदी-अध्यापकों के वेतन की उन्नति, (५) इत्री कमंशाला, (६) विश्व- 
विद्यालयीय अध्यापकों-द्वारा प्रसारण-कार्य, (७) तीन-वर्षीय डिग्री-कोस तथा (८) 
सामान्य शिक्षा का आरंम्म | अनुसन्धान तथा उत्तर-स्नातक शिक्षा पर अनुदान, राज्य 
सरकारों या/ओर विश्वविद्याल्यों को इस शर्त पर दिया जाता है कि वे आवर्ती खर्च का 
आधा तथा अनावर्ती खर्च का एक-तिहाई स्वतः वहन करेंगे। अन्य मदों के विषय में 
यह समझौता है कि द्वितीय योजना-काछ के पश्चात्‌ विश्वविद्यालय तथा/या राज्य-सरकार 
सम्पूर्ण खर्च स्वतः चलावेंगे | द 


दान, चन्दा इत्यादि.--हमारी उच्च शिक्षा का अति सामान्य खर्च दान, चन्दा 
आदि से निकलता है । इसके विपरीत अमेरिका तथा, युरोप में जनता विश्वविद्यालयीय 
शिक्षा के लिए काफी धन इकट्ठा करती है। हमारे देश में इस ओर छोगों का ध्यान 
विशेष आकर्षित नहीं हुआ है। अमेरिकी विश्वविद्यालयों तथा अनेक शिक्षा-संस्थाओं में 
एक स्व॒तन्त्र अधिकारी रहता है, जिसका कार्य ही चन्दा एकन्न करना होता है। हमें सदा _ 
यह न तोचना चाहिए कि पैसा केवल दान-वीरों से ही मिलता है। छोटे-मोटे चन्दों को 
जोड़कर भी बृहत्‌ रक्तम बन सकती है। सन्‌ १९५१ में अमेरिकी उच्च शिक्षा 
संस्थाओं को करीब डेढु करोड़ डालर पुराने विद्यार्थियों तथा मध्यम वर्ग के व्यक्तियों के 

बन्दे से मिले थे | 


स्वसञ्आञालित कालिज्ञ.--हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है स्वसश्वाल्त 
कालिजों का। तालिका १८ से स्पष्ट होगा कि हमारे देश के दो-तिहाई कालिज 
स्वसञ्ञालित हैं। इनकी कार्यदक्षता के लिए आवश्यक है उपयुक्त प्रबन्ध समिति । 
गधाकृषष्णन आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रत्येक निजी कालिज की प्रबन्ध-समिति में 
१२ से १५ तक सदस्य हों, जिनमें इस प्रकार के सभासद सम्मिलित हों $ 


१, दान देनेवाले निकायों के प्रतिनिधि, 

२. प्रिन्सिपाल एवं अध्यापक-वर्ग के प्रतिनिधि, 
२. कालिज के पुराने छात्र-संघ के प्रतिनिधि, 
४. विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, . द 


|] 
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५, राज्य-सरकार के प्रतिनिधि (यदि कालेज को सरकारी अनुदान 
मिल्ता हो), एवं 

६. कुछ नामजद शिक्षा-शासत्री (अधि-निवाचित सदस्य) ।| 
अध्यापकों तथा सद्बालक-गण के बीच प्रायः सदा झगड़ा चलता रहता है। इसे 
नित्रटाने के छिए प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक गैरसरकारी न्‍्याय-सभा की आवश्यकता है, 
पर इसके फैसले को मान्यता दी जानी चाहिए । इसके बिना सम्पूर्ण कार्यवाही हास्यास्पद 
हो जाती है। उदाहरण-स्वरूप दिल्ली विश्वविद्यालय तथा उसी संस्था के भूतपूर्व 
रसायनशास्त्र के अध्यापक श्री० एस० दत्त के मुकदमे का बयान नीचे दिया जाता है; 


सन्‌ १९४९-५१ के बीच, विश्वविद्यालय के साथ मेरी काफी 
अनबन हुईं। मामला विश्वविद्याल्य-न्याय-सभा को सौंपा गया। सन्नहवीं 
जून, सन्‌ १९५३ को सभा ने अपनी राय मेरे पक्ष में दी, पर विश्वविद्यालय 
ने इसे स्वीकार नहीं किया । इसके फलस्वरूप सरकारी अदारुत में मुकदमा 

दायर करने के सिवा मेरे पास कोई चारा न रहा | 
मुकदमा छः वर्षों तक सर्वोच्च न्यायालय में चला । तथा न्यायालय ने 
राय दी कि यद्यपि विश्वविद्याल्य-न्याय-सभा को झगड़ा निबटाने का पूर्ण 
अधिकार है, तो भी न्यायालय उस फैसले को पंच-निर्णय-स्वरूप प्रयुक्त 

करने में असमर्थ है। 

यदि सर्वोच्च न्यायालय का यह अनुभव है तब तो दूसरों का कहना ही क्या है ! 
कानून में इस प्रकार छिद्र रहने के कारण, निस्सहाय अध्यापकों की यह दु्दंशा होती है। 
प्रिछले वर्ष लोक-सभा में शिक्षा-मन्त्री डाक्टर श्रीमाली ने ऐसी न्याय-सभाओं की 
उपयोगिता की चर्चा की थी। इस विषय में तके-बितर्क की कोई भी आवश्यकता नहीं 
है| केवल इन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जिससे इनकी रायों का आदर हो | 


2धबाधीन भारत तथा विश्वविद्यालय 


भूमिका 

इस प्रकार हमारे देश में उच्च शिक्षा की परम्परा प्राचीन कार से खली" 
आ रही है। किसी भी विश्वविद्यालय का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों का शिक्षण । 
इससे जुड़ा हुआ है अनुसन्धान, क्योंकि विश्वविद्यालय का लक्ष्य सदा उच्चतम शिक्षा 
देना है। उन्नीषवीं शताब्दी में हमारे देश में, सम्बद्धीय विश्वविद्यालयों की सृध्टि 
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हुईं । इस प्रकार हमारे विश्वविद्यालयों पर एक नवीन उत्तरदायित्व आ पड़ा --- 
सम्बद्धीकरण का | 

स्वाधीनता-अजन करने के पश्चात्‌ हमारे विश्वविद्यालयों की जिम्मेवारी और भी 
बढ़ गयी है। विद्यार्थियों को शिक्षा दान तथा अनुसन्धान के साथ-साथ, इनकी 
जिम्मेवारी खतम नहीं हो ज्ञाती है। इन्हें समाज, श्ट्र तथा सम्पूर्ण देश की उन्नति 
करना है। इस प्रकार एक आधुनिक विश्वविद्यालय के कार्य-कछाप की सीमा उसकी 
बृहत्‌ अद्दलिका की दीवारों तक ही सीमित नहीं रह जाती । इसे समाज के विभिन्न 
स्तर के व्यक्तियों की आवश्यकता की ओर ध्यान रखना पड़ता है, यथा: उच्च 
शिक्षित और अशिक्षित, पुरुष और ज्री, धनी और मजदूर, किसान एवं कारीगर | 
उपयुक्त प्रसारण कार्यक्रम-द्वारा ही इनकी ज्ञान-वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार स्वाधीन 
भारत में विश्वविद्यालय के चार मुख्य कर्तव्य हैं; (१) शिक्षण, (२) अनुसन्धान, 
(३) संब्रद्धीफषण और (४) प्रसारण | 
शिक्षण 

प्राय: सभी कालिजों तथा विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य है अपने-अपने 
विद्यार्थियों का शिक्षण । शिक्षण के साथ अनेक प्रश्न जुड़े हुए हैं। कुछ मूल 
प्रश्नों की चर्चा इस प्रकरण में की जा रही है। 

विश्वविद्यालयों मे प्रवेश.--कुछ वर्षों से विश्वविद्यालयों में मीड़ बढ़ती 
ही जा रही है | सन्‌ १९४७ में इनकी छात्र-संख्या अढ़ाई छाख थी । आज (१९५७) 
यह आठ छाख है। ह्विंतीय योजना के अन्त तक इस संख्या के दस छाख तक पहुँचने 
की सम्भावना है। प्राय $ प्रत्येक उच्च शिक्षा-संख्या की छात्र-संख्या गत दस वर्षों में 
दुगुनी हो गयी है । पर इस छात्र-ब्ृद्धि के अनुपात में न उनमें स्थान-विस्तार ही हुआ 
ओर न उनके असबाब या शिक्षा-साधन ही बढ़ाये गये | इतना होते हुए भी विद्यार्थियों 
को तो कालिजों में भरती होना मुश्किल है। कई एक को तो “एडमीशन बन्द? की 
तख्ती ही अंग देनी पड़ती है । इस सूचना-पट को देखकर विद्यार्थेयों को वैसा ही 
मनस्ताप होता है, जैसा कि एक दरशनाभिवाषी ब्यक्ति को सिनेमा-णह या नाटकन्धर में 
“ हऊस फुल ? का पाटिया देखकर, या, नौकरी के उम्मेदवार को किसी कार्योत्य में 
६ नौकरी खाली नहीं ” की सूचना सुनकर मार्मिक पीड़ा होती है । 

इतना होते हुए भी सभी शिकायत करते हैं कि हमारी शिक्षा का स्तर दिन-प्रति 
दिन गिरता ही जा रहा है। अगले पन्ने के तालिका में विभिन्न युनिवर्सिटी परीक्षाओं 
का परिणाम दिया जाता है; | 


विश्वविद्यालयीय शिक्षा १६३ 


तालिका २१ 
विभिन्न थुनिवासिटी परीक्षाओं का परिणाम, १९५०-०६ 
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इस व्यथता की व्याख्या करते हुए राधकृष्णन आयोग ने गौर किया: 


इस प्रकार प्रति वर्ष राष्ट्रीय अथ-नाश हो रहा है, पर न इस ओर 
किसीका ध्यान आकर्षित होता है और न विद्यार्थी तथा उनके माता-पिता के 
समय, श्रम तथा पेंसे की बरबादी की ओर छक्ष्य जाता है। उनकी सारी 
आशाओं पर पानी फिर जाता है, तथा उनकी भविष्य की कब्पनाएँ चूर-चूर 
हो जाती हैं ।[ 


बार-बार कहा जाता है कि अनेक अयोग्य विद्यार्थी कालिजों में भरती कर लिये 
जाते हैं, एवं इसीके फरू-स्वरूप वे विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में छहक जाते हैं । 
सुझाव दिया जाता है कि विश्वविद्यालयों में केवल योग्य विद्यार्थी ही भरती किये जावें | 
इस विषय की आलोचना करते हुए, विश्वविद्याल्य-अनुदान-आयोग के अध्यक्ष 
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चित्र १२ 


विश्वविद्यालयीय शिक्षा १६५ 


श्री चिन्तामन देशमुख ने पूरे देश के.सामने प्रस्तुत किया , “ अब वह समय आ गया 
है जब कि हमें निणेय करना है कि विश्वविद्याल्यीय शिक्षा केवछ चुनिन्दे विद्यार्थियों 
के लिए है; या, उन सबके लिए, जो माध्यमिक शिक्षा समाप्त कर इसका छाम 
उठाना चाहें |” देश की आर्थिक उन्नति की आज विशेष आवश्यकता है। इस कारण 
हमें चाहिए. कि देश की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए विश्वविद्याल्यीय शिक्षा 
केवल उपयुक्त व्यक्तियों को दी जावे। ' केसशिम ' ने मी अपने छब्बीसवें वार्षिक 
अधिवेशन के समय इस प्रश्न पर विचार किया | मण्डल ने कहा, “ विद्यार्थियों की 
योग्यना की और ध्यान रखते हुए काछिजों में एडमीशन (प्रवेश) नियन्त्रित किया 
जाय । ” + 

पर इसके साथ-साथ यह प्रश्न उठता है कि क्‍या यह विश्वविद्यालय-प्रवेश 
नियन्त्रण-नीति देश के लिए. हितकर होगी, जन्न कि हम देखते हैं कि अन्य देशों की 
अपेक्षा हमारे देश की उच्च शिक्षा पिछड़ी हुई है ! आज भारत की जन-संख्या तीस 
करोड़ से अधिक है, पर हमारे विश्वविद्यालयों से केवछ ४५ हज़ार स्नातक प्रति वर्ष 
निकलते हैं| इसके विपरीत अनेक छोटे-छोटे देशों में इससे ढुगुने ग्रेजुएट सालाना 
उत्तीर्ण होते हैं। अतणव यह स्पष्ठ है कि देश की उन्नति के लिए उच्च शिक्षा-विस्तार 
की यथेष्ट आवश्यकता है। पर जन्न हम देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति. पर विचार 
करते हैं तन्न हमें मानना ही पड़ता है कि अभी उच्च शिक्षा में गुणात्मक उन्नति की 
ज़रूरत है, न कि संख्यात्मक विस्तार की । 


पाव्यक्रम : उपयुक्त पाव्यक्रम की भावश्यकता.---बहुघा हमारे विश्वविद्याल्यीय 
पाठ्यक्रम में आर्दट्स, विज्ञान तथा वाणिज्य के इने-गिने विधयों को अपनी इच्छा 
के विरुद्ध छेना पड़ता है। इसका फल अत्यन्त विषाक्त होता है। अथवा, वे 
विश्वविद्याल्यीय परीक्षाओं में छढ़क जाते है या, उन्हें मनचाद्या विभाग नहीं मिल 
पाता है। इस तरह ये विद्यार्थी निकम्मे गिने जाते हैं। कोई तनिक सोचना भी 
नहीं कि ये विद्यार्थी निकम्मे नहीं पैंदा हुए थे, वरन उपयुक्त पाठ्यक्रम के अभाव 

में ये निकम्मे कर दिये गये हैं । 
इस दोष को दूर करने का एक मात्र उपाय पाज्यक्रम में सुधार ही है। माध्यमिक 
पाञ्यक्रम की नाई विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम में विविधता की आवश्यकता है। आर्टूस 
+ ](॥7078077ए 0 ज0प०४४07. [कद ए+४08/8४४9 4 67॥0778४86768#8072, 
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१६६ भारत में शिक्षा 


(कला), वाणिज्य के अतिरिक्त प्रत्येक विश्वविद्यालय को यह-विज्ञान तथा छलित-कला 
की शिक्षा का बन्दोबस्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त इन प्रत्येक शाखाओं में 
विविध विषयों के समावेश की आवश्यकता है। इस प्रकार के सुधार से अनेक 
उपकारों की सम्भावना है। प्रथमत: , प्रत्येक कालिज की अपनी-अपनी विशिष्टता 
रहेगी | वे कई विषयों की पढ़ाई का प्रबन्ध कर सकेंगे | द्वितीयत:, विविध विषयों 
के समावेश के कारण, प्रत्येक विद्यार्थी अपनी-अपनी रुचि के अनुकूछ विषय चुन 
सकेगा। वह निकम्मा नहीं ठहराया जायगा | तृतीयत:, कालिज की कक्षाओं की 
छात्र-संख्या घटेगी क्योंकि कई विषयों की पढ़ाई का प्रश्नन्ध होगा । इनके अतिरिक्त, 
प्रत्येक विषय में तथा व्यावसायिक कालिजों में चुनिन्दे विद्यार्था विद्याध्ययन करेंगे | 


तीन-बर्षीय डिग्री कोल---तीन-वर्षीय डिग्री कोसे की आवश्यकता की चर्चा 
पहले की जा चुकी है। बड़ौदा, कनीटक, केरल, मद्रास, ओस्मानिया तथा सागर 
विश्वविद्यालयों ने इस पाख्यक्रम का भारम्भ १९५७-५८ था उसके पहले ही किया था। 
अलीगढ़, आन्य, अन्नामलय, मैसूर, नागपुर, आनन्द तथा ब्यंकटेश्वर विश्वविद्यालय 
इस योजना को १९५८-५९ में एबं पूना, राजस्थान, उत्कल, विक्रम तथा महिला 
विश्वविद्यालय इसे १९५९-६० में शुरू करनेवाले थे। बचे हुए विश्वविद्यालय इस 
योजना के विषय मे सोच-विचार कर रहे हैं| द्वितीय योजनाकाल में इस पाख्यक्रम 
को प्रारम्भ करने के लिए. पन्द्रह करोड़ रुपयों का प्रत्र॒न्ध किया गया है। यह अर्थ १८० 
इण्टरमीडिएट कालिजों को डिग्री कालिजों में बढाने के लिए तथा ३६० डिग्री कालछिजों 
के पुनगठन के हेतु ख्चे किया जायगा ।+ 


सामान्य शिक्षा.--देखा गया है कि कालिजों में चार वर्षों तक अध्ययन करने 
के पश्चात्‌ भी हजारों स्नातकों की शिक्षा का स्वाज्ञीग विकास नहीं होता है। उन्हें 
संसार के अनेक विषयों का शान नहीं रहता है, जिनकी आवश्यकता एक शिष्ट मनुष्य 
के लिए है। जैसा कि श्री सैयदैन ने कहा है: 


विश्वविद्यालयीय शिक्षा-द्वारा हम संकीण, कब्पना-हीन विशेषज्ञ प्रस्तुत 

करते हैं। हमारे विशान के ख्ातकों को कछा तथा कविता, सामाजिक एवं 
_ । 

राजनेतिक समस्याओं का कुछ भी शान नहीं रहता है। इसी प्रकार कला के 
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विश्वविद्यालयीय शिक्षा १६७ 


विद्यार्थी ठीक तरह समझ नहीं पाते कि विज्ञान तथा वैज्ञानिक पद्धति ने किस 
प्रकार उस विश्व को बदल दिया है, जिस पर वे वास करते हैं।। 
शिक्षा की इस कमी को अनुभव करते हुए, राधाकृष्णन आयोग ने सुझाव 
उपस्थित किया था कि इण्टरमीडिएट तथा विश्वविद्यालय के विशेषीक्ृत शिक्षा के दोषों 
को दूर करने के लिए कछा तथा व्यावसायिक पाज्यक्रम में सामान्य शिक्षा की व्यवस्था 
की जावे | इस शिक्षा का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नर एवं नारी को वह ज्ञान देना है जो 
उनको उनके विशेषीकृत अध्ययन के कारण नहीं मिल पाता है। इस प्रकार सामान्य 
शिक्षा का प्रमुंख उद्देश्य विशेषीकृत शिक्षा के दोषों को दूर करना है, जिससे प्रत्येक 
विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वाज्ञपूण विकास हो सके। साथही उसे उसके विशिष्ट क्षेत्र में 
पूरा प्रशिक्षण मिले, और वह एक उपयुक्त नागरिक बन सके | 
गत पच्चीस वर्षों से शिक्षा की इस समस्या पर खूब बहस हो रही है| अमेरिका 
तथा युरोपीय अनेक देशों में सामान्य शिक्षा का सम्परीक्षण चल रहा है । साधारणतः 
इस शिक्षा का आयोजन निम्नलिखित किसी भी तीन तरीके से होता है : 


१, पाव्यक्रम का कुछ मुख्य भागों में तिभाजन.--विद्यार्थी को 
प्रत्येक भाग से कुछ-न-कुछ को लेना पड़ता है; 

२. उन सर्वेक्षण कोंसों का आयोजन, जिन्हें विद्यार्थी अपने विशेषी- 
कृत अध्ययन के कारण नहीं ले पाते; एवं 

३. एक अनिवाये पाव्यक्रम---जिसमें प्राकृतिक विशञान, सामाजिक 
विज्ञान तथा भाषा-शार््र का समावेश रहता है । 


उपयुक्त तीन पद्धतियों पर, विश्वविद्यालयीय एक समिति ने विचार किया 
(१९५५) | समिति ने निणेय किया कि हमारे देश के लिए तीसरी पद्धति अनुकूछ 
होगी | अन्त में सन्‌ १९५६ में एक अध्ययन-मण्डली इंग्लैण्ड तथा अमेरिका भेजी 
गयी | इस मण्डली ने अपना प्रतिवेदन जनवरी, १९५७ में सरकार को दिया। 
मण्डली ने सामान्य शिक्षा की दो योजनाएँ तैयार की हैं। इसकी मुख्य योजना में 
प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि से सम्बन्धित मूल विषयों के अध्ययन की - 
सामान्य शिक्षा सभी स्लातक-पूर्व गेर-व्यावसायिक संकायों के लिए. अनिवाय रखी जानी 
है | वैकढ्पिक योजना में डिग्री पाख्यक्रम के प्रथम तथा द्वितीय वर्ष में सामान्य शिक्षा 


7%., 6. 86 एचिद्वांछ, डीद/2667200, (0668 64 00867 0/46७- 307798ए, 
889 7प0877788 07:86, 4989, ७9. 468. 


१६८ भारत में शिक्षा 


के लिए सप्ताह में छः पीरियड के अध्यापन की व्यवस्था की जाती है। भारत के 
लगभग सभी विश्वविद्यालयों ने सामन्य शिक्षा के पाम्यक्रम को छागू करना स्वीकार 
किया है और अधिकांश ने इस सम्बन्ध में काये आरम्भ भी कर दिया है | 

निर्देश तथा परामशें,--विविध विषयों तथा सामान्य शिक्षा के समावेश 
के साथ साथ आवश्यक है छात्रों को निर्देश तथा परामशे। इनके अभाव में प्रत्येक 
विद्यार्थी के अनुकूछ उपयुक्त विषयों का चुनाव असम्भव होगा | इस कारण प्रत्येक 
कालिज तथा विश्वविद्यालय में एक निर्देश तथा परामश कायोच्य की आवश्यकता है। 
इस कार्यालय का मुख्य उद्देश्य हो, प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता एवं रुचि की जाँच करना 
तथा उसकी पिछली शिक्षा एवं भविष्य की ओर ध्यान रखते हुए संस्था के प्रचलित 
पाज्यक्रम से उसके उपयुक्त विषय स्थिर करना, ताकि उनके अध्ययन से उसे अधिकतम 
सफलता प्राप्त हो । इसके अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी के उन्नति-विषयक रेकार्ड की भी 
आवश्यकता है। कार्याल्य इन रेकार्डो की छानबीन करे तथा विद्यार्थियों को उनकी 
आवश्यकता के अनुसार परामशे दे | 


शिक्षण का मान-दण्ड.--बहुतों का कहना है कि हमारे विश्वविद्यालयों का 
शेक्षणिक मान-दण्ड विशेष ऊँचा नहीं है, तथा अध्यापन का स्तर धीरे-धीरे नीचे को 
गिरता ही जा रहा है | यह आश्षिप वहुत कुछ सत्य है। शिक्षा की इस असन्तोषजनक 
स्थिति के मुख्य कारण ये हैं ;--अध्यापकों की नियुक्ति, उपयुक्त शिक्षण-पद्धति का 
अभाव, अध्यापकों एवं विद्यार्थियों के बीच निकट सम्पर्क का अभाव | 

एक विश्वविद्यालय अध्यापकों का केन्द्र-स्थल है | वे ही उसे बढ़ा सकते हैं या 
गड्ढे में ढकेंल सकते है। इस कारण उंच्च शिक्षा की उन्नति के लिए; उपयुक्त 
' अध्यापकों की आवश्यकता है | पर गत दस वर्षों से कालिजों की संख्या इतनी बढ़ रही 
है कि योग्य शिक्षकों का मिलना कठिन हो गया है| किसी-किसी कालिज में तो कोई भी 
ए.म० ए० पकड़कर अध्यापक बना दिया जाता है। अनेक होनहार नवयुवक कालेज या 
विश्वविद्यालय में आचार्य होकर अवश्य प्रविष्ट हो जाते हैं, परन्तु उनका मुख्य उद्देश्य 
रहता है अधिकतर वेतनवाके पदों के लिए प्रस्तुत होना । आजकल अनेक अध्यापक 
- आई० ए.० एस० परीक्षाओं में बैठते हैं | यदि वे यहाँ सफलीभूत न हुए तो वे शिक्षा- 
कार्य छोड़कर अन्य पदों पर चले जाते हैं| कोई कोई तो न्यूनतम वेतनवाले पदों को 
स्वीकार करते हैँ; कारण, यहाँ अतिरिक्त अथौपाजन की संभावना रहती है । 

इस विवेचन का निष्कषे यह निकला कि कालिज एवं विश्वविद्यालयों के अध्यापकों 
को सन्तोष्जनक वेतन मिलना ही चाहिए । इसके अतिरिक्त प्रावीडेण्ट फण्ड, छुट्टी 
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तथा काम-काज के घण्टों का यथोचित प्रबन्ध हो। इसके सिवा, अध्यापकों के भरती 
करने की प्रथा में विशेष सुधार की ज़रूरत है। अनेक अध्यापक नये रँगरूट होते हैं, 
तथा उन्हें अध्यापन-कार्य का कुछ मी अनुभव नहीं रहता है। ऐसे व्यक्ति किस प्रकार 
कालिज-क्लास सफलता-पूवक चला सकते हैं ! अतएव यह प्रस्ताव किया जाता है कि 
प्रत्येक कालिजि तथा विश्वविद्यालय में कुछ शोध शिष्य-बृत्ति के पद हों, जिनमें कुछ 
होनहार उत्तर-प्रेजुएट विद्यार्थी कम-से-कम दो वर्ष के लिए, नियुक्त हों। इनमें से कुछ 
चुने हुए विद्यार्थी भविष्य में अध्यापक नियुक्त किये जावें । 

इसके साथ-साथ नये अध्यापकों को शिक्षण-पद्धति का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान 
अवश्य रहना चाहिए | इस ज्ञान से पढ़ाना सरल हो जाता है, तथा शिक्षा-विधि रोचक 
बन जाती है। सम्प्रति विश्वविद्यालय के उपकुलपतियों के एक सम्मेलन में इस विषय 
की विशद रूपेण आलोचना हुई थी, तथा सम्मेलन ने कालिजों के अध्यापकों के लिए. 
एक संक्षिप्त पूरव-अध्यापन प्रशिक्षण कोर्स आवश्यक समझा गया || इस कोर्स में उच्च 
शिक्षा अध्यापन की आवश्कयताओं का ध्यान रहना चाहिए | 


यह भी देखा गया है कि कालिजि-अध्यापकों की एक से अधिक विषय तथा 
बीस से पत्चीस पीरियड प्रति सप्ताह लेना पड़ता है । इस अतिरिक्त बोझ के दबाव के 
कारण, वे हॉफने लगते हैं। उनमें नवीन ज्ञान-प्राप्ति की आकांक्षा नहीं रुती है और 
वे अपने व्याख्यान के लिए जो मसाछा एकबार इकठा कर लेते हैं, उसे ही वर्षों 
चलाते हैं या किसी बाजारू नोट से कुछ अंश पढ़कर विद्यार्थियों को सुना देते हैं। 
जब तक अध्यापकों का अध्यापन-भार कम न किया जायगा, तब तक यह परिस्थिति 
सुधर नहीं सकती है। न किसी आचाये को एकाघिक विषय ही पढ़ाना पड़े, और न 
उसे सप्ताह में सोलह से अधिक पीरियड ही लेना पड़े । इसके अतिरिक्त प्रत्येक संस्था 
को अध्यापकों के अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देना वाहिए।। जैसा कि श्री एस० 
एन० बोस ने कहा है; 


प्रत्येक विश्वविद्यालय में अनेक तरुण अध्यापकों को असुविधाओं का 
सामना करना पड़ता है -- न उन्हें बैठने के लिए. उपयुक्त स्थान ही मिलता 
है, न अनुसन्धान के लिए साधन तथा उपयोगी पुस्तकें, और न अन्य- 
हकारियों के साथ विचार-विमश करने की सुविधा ।[ 
.._] देखिए नवों अध्याय । 
| शधांडएए 0 मंतिपक्कीतम, सब्देध्दक . 7४0३४)... 84/॥007386/66708. 
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१७० भारत में शिक्षा 


शिक्षा-स्तर के पतन का एक ओर प्रधान कारण है विद्यार्थियों तथा अध्यापकों 
के बीच निकट संयोग का अमाव । दस वर्ष पूबे, किसी भी कालिज-वर्ग की छात्र-संख्या 
५०-६० से अधिक नहीं रहती थी | इस कारण विद्यार्थीगण तथा शिक्षकवर्ग परस्पर 
अपरिचित नहीं रहते थे, तथा शिक्षकगण विद्यार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकता की ओर 
ध्यान रख सकते थे । पर आज तो अनेक कालिजों की छात्र-संख्या दो-तीन हजार से 
अधिक है तथा प्रत्येक कक्षा में १५०-२०० विद्यार्थी बैठते हैं। इस अत्यधिक 
छात्र-संख्या का विषमय परिणाम पड़े ब्रिना नहीं रहता। हाल ही में विश्वविद्याल्य- 
अनुदान -आयोग ने सुझाव दिया है कि किसी कालिज तथा कालिज-वर्ग की छात्र-संख्या 
क्रमशः १,५०० तथा ८० से अधिक न हो | इसके अतिरिक्त आयोग ने उपकक्षा- 
प्रणाली पर विशेष जोर दिया है। 


पाख्य-अवाधि की हृढता.--उच्च रिक्षा में व्यर्थता का एक प्रधान 
कारण है पाज्य-अवधि की दृढ़ता | हमारे देश की प्रत्येक डिग्री या डिप्लोमा लेने 
की अवधि निर्धारित रही है, जैसे: बी० ए० या एम० ए.० कोस दो-दो वर्ष, डाक्टरो 
कोर्स पॉच वर्ष, इंजीनियरिंग कोसे चार वर्ष, इत्यादि | यह अवधि विद्यार्थी की 
आवश्यकता के अनुसार घठायी या बढ़ायी नहीं जा सकती है | इसके दो प्रमुख दोष 
हैं। प्रथमतः , इस पद्धति के अनुसार एक कमजोर विद्यार्थी को भी अपनी शिक्षा 
निधौरित समय में समाप्त करनी पड़ती है। उसे सभी परसों में एक साथ बैठना 
पडता है, एवं वह दो-तीन बार बाह्य परीक्षाओं में छढ़कता है और सम्मवतः वह 
कभी पास भी नहीं होता है। यदि उसे यही पाठ्यक्रम कुछ अधिक समय में समाप्त 
करने को दिया जाय, तो उसके असफलीभूत होने की संभावना कम रहती है । द्वितीयत : , 
वर्तमान शिक्षा-पद्धति विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ कमाई का अवसर कम देती है| 
यदि पाव्यक्रम कुछ निधारित समय के बदले अमेरिकी पद्धति के अनुसार पाइण्टों में 
बॉट दिया जाय, तो विद्यार्थियों की यह कठिनाई दूर होगी || कारण, काम करते हुए 
मी, वे अपने अवकाश के समय में काछिज में विद्याध्ययन कर सकेंगे। उन्हें एक 
पूरा काम करनेवाले विद्यार्थी की अपेक्षा समय अवश्य अधिक लगेगा, पर अन्त में 
उन्हें पूर्ण शिक्षा का छाम तो मिलेगा । हमारी उच्च शिक्षा में इस सुधार की बहुत 
ही ज़रूरत है । 


नई औधरनाथ मुकर्जी : अमेरिका में शिक्षण--यूनाइटेड स्टेड्स इनफार्मेशन सर्विस, 
२९५७४, पृष्ठ २३। 
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अंग्रेजी का स्थान.--आजकल उच्च शिक्षा के माध्यम एवं पाय्यक्रम में 
अंग्रेजी को स्थान देने या न देने के सम्बन्ध में घोर बाद-विवाद चल रहा है। यह 
सत्य है कि हमारे विद्यार्थी यह भाषा खूबी के साथ सीखते हैं तथा अनेक विद्यार्थियों ने 
इस भाषा में पर्याप्त दक्षता दिखलायी है, पर अंग्रेजी घोंटते-घोंटते अनेक विद्यार्थियों का 
दम निकल जाता है। इतने पर भी उनका सम्पूर्ण वेयक्तिक विकास नहीं हो पाता है। 
हमें सदा याद रखना चाहिए कि किसी राष्ट्र की प्रगति निजी भाषाओं द्वारा ही होती है, 
न कि एक विदेशी भाषा के द्वारा | 


राधाकृष्णन आयोग ने सिफ़ारिश की थी कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा का माध्यम 
क्षेत्रीय भाषा हो । इस प्रस्ताव पर घोर बाद-विवाद हुआ | उच्च शिक्षा का माध्यम कोई 
अंग्रेजी रखना चाहते हैं, कोई हिन्दी अर्थात्‌ राष्ट्रभाषा, एवं कोई क्षेत्रीय भाषा | 
अपने मत की पुष्टि के लिए प्रत्येक पक्ष कुछ-न-कुछ न्यायसंगत युक्ति प्रस्तुत करते हैं। 
इसी कारण यह विवाद बढ़ता ही जाता है । 


मनोवैज्ञानिक दृष्टि से शिक्षा का माध्यम मातृ-माषा होना चाहिए | जिस प्रकार 
एक नवजात शिक्षु के लिए मातृ-दुग्ध हितकर होता है, उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्र तथा 
व्यक्ति के पूण विकास के लिए मातृभाषा-द्वारा शिक्षा आवश्यक है। पर इस शिक्षा- 
माध्यम का एक बड़ा खतरा यह है कि हमारे विश्वविद्यालय संकीण क्षेत्रीय संस्थाएँ 
न बन जावें। क्षेत्रीय भावनाएँ हमारे देश के लिए. द्वितकारी नहीं हैं। भारत का 
उत्तरोत्तर विकास तभी सम्भव है जब कि समूचे देश में एकता कायम रहे | इसी कारण, 
दूसरा दल राष्ट्र-भाषा के माध्यम का समथक है | 


5. | 4 


तीसरा दल अंग्रेजी के पक्ष में है। उनका कथन है कि चूँकि यह भाषा विदेशी 
है, इस कारण हम उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते हं। उनका कहना है कि अंग्रेजी ने 
इस देश में एकता की सृधष्टि की है, हमें इसी भाषा के द्वारा विश्व का सन्देश प्राप्त 
होता है तथा उसीके द्वारा हम समस्त संसार पर अपना प्रभाव डालर सकते हैं। 
अतण्व हमारे द्वारा अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा किया जाना एक अपराध है | 


इस समस्या को सुलझाने के निमित्त विश्वविद्यालय-अनुदान-आयोग ने अक्टूबर, 
१९५५ में एक समिति नियुक्त की। इसके अध्यक्ष थे श्री हृदयनाथ कुंजरू | 
समिति की जाँच के विषय ये थे : (१) विश्वविद्याल्यीय शिक्षा के माध्यम पर विचार 
करना, तथा (२) अंग्रेजी भाषा के स्तर को ऊँचा रखने के लिए. उपाय सुझाना | 
प्रथम प्रश्न पर पूर्णतः विचार करने के पद्चात्‌, समिति ने प्रस्ताव किया है कि पूछे 


१७२ भारत में शिक्षा 


तैयारी के पश्चात्‌ विश्वविद्याल्यीय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी से किसी भी भारतीय 
भाषा में चदलछा जावे | इस परिवर्तन के बाद मी, विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी एक अनिवाय॑ 
विषय रहे | इनके अतिरिक्त समिति ने प्रस्ताव किया : 


१, जो विद्यार्थी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा पाना चाहते हों, 
उनकी शिक्षा में अंग्रेजी के प्रति ' विशेष ज़ोर दिया जाय; 


२. चूँकि प्रायः सभी विश्वविद्यालयों ने तीन-वर्षीय डिग्री कोर्स 
अपनाया है, इस कारण पूर्ब-विश्वविद्यालय पाव्यक्रम में अंग्रेजी शिक्षा पर 
अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है; ओर 


३. नवीन अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति का अध्ययन आवश्यक है, और 
यह ज्ञान शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को दिया जावे | 


इस रिपोर्ट पर राज्य सभा में बहस हुई (२६ फ़रवरी, १९५९)। सरकार ने 
अनुमोदन किया कि उच्च शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के द्वारा दी जावे। पर उपयुक्त पाख्य 
पुस्तकों के अभाव तथा अन्य कठिनाइयों के कारण यह निर्णय हुआ कि यह कार्य कुछ 
'समय तक ख्गित रखा जाय | इस अवधि में अंग्रेजी ही उच्च शिक्षा का माध्यम रहे, 
अतएव इस भाषा का स्तर गिरने न पावे । 


वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पारिभाषिक शब्द.--जहाँ तक हो सके, 
प्रत्येक भारतीय भाषा के वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पारिभाषिक शब्द अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत 
शब्द हों। उच्चतर शिक्षा के लिए, यह ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए आवश्यक है । 
हमारी भाषाओं में पारिभाषिक शब्द-कोष निमोण करने की कोई विशेष आवश्यकता 
नहीं है। राधाकृष्णन आयोग ने इस विषय पर कहा ही है, “ अन्तराष्ट्रीय पारिमभाषिक 
शब्दों का उपयोग भारतीय भाषाओं में किया जाय, पर उनके हिज्जे तथा उच्चारण 
प्रत्येक भाषा के खरूप के अनुसार अपनाये जावें | ”| यह मानना ही पडेगा कि 
पारिभाषिक शब्द खींचातानी कर अनुवादित होते हैं। अनेक अनुवादित शब्दों का 
ठीक अर्थ ही नहीं निकलता। इसके अतिरिक्त, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक ज्ञान का 
सम्बन्ध किशी प्रदेश या देश से नहीं है, वरन्‌ सम्पूर्ण विश्व से है। इस कारण, 
अन्तरोष्ट्रीय पारिमाषिक शब्दों का ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए. हितकर तथा 
आवश्यक है । 
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विश्वविद्यालयीय शिक्षा १७३ 


परीक्षा-- भारतीय शिक्षा का एक बड़ा दोष “उसकी परीक्षा-पद्धति ! 
है। इसके विरुद्ध गत पचास वर्षों से आवाज उठायी जा रही है। सन्‌ १९०२ के 
विश्वविद्यालय आयोग ने गौर किया कि “ विश्वविद्याल्यीय शिक्षा का ध्येय है 
विद्यार्थियों को परीक्षा के लिये तैयार करना। इस कारण, परीक्षा की विशेष छाप 
अध्यापन तथा अध्ययन पर पड़ती है। ” और, सन्‌ १९४९ में राधाकृष्णन-आयोग 
ने परीक्षा का विश्लेषण करते हुए कहा, “ यदि विश्वविद्याल्यीय शिक्षा पर हमें केवल 
एक ही सुझाव देना हो तो हम कहेंगे कि वह परीक्षा-सुधार है। ”| पर परीक्षाओं के 
उन्मूलन का समर्थन न कर कमीशन ने उनमें सुधार वांछनीय बतछाया है। आयोग ने 
निम्न-लिखित सुझाव उपस्थित किये : 

१ शिक्षा-मन्त्राल्य शिक्षण-योगता-जॉच-विषयक विविध परीक्षणों का 
सर्वेक्षण करे । 

२ प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक स्थायी, पूर्ण-कालिक परीक्षा-मण्डल 
संगठित हो । यह मण्डर अध्यापकों को वस्तुगत प्रश्न के निर्माण तथा प्रयोग 
के संबंध में परामश दे | 

३. वे में किये गये कक्षा-कार्य को भी परीक्षा की सफलता-अभसफलता 
में सम्मिल्ति किया जावे | प्रत्येक परीक्षा में जो अड्ड निर्दिष्ट रहें, उन अड्डों 
का एक-तुतीयांश इस कार्य के लिए सुरक्षित रखा जावे । 

४. कालिज की तीन वर्ष की पढ़ाई में, एक अन्तिम परीक्षा के 
बदले विभिन्न कालिक परीक्षाएँ ली जावें | 


५, परीक्षकों का चुनाव काफी सावधानी से किया जाय | कोई भी 
ऐसा व्यक्ति उस विषय में परीक्षक न बना दिया जाय, जिसे उसने कम से 
कम पाँच वर्ष तक न पढ़ाया हो | 


उपयुक्त सुझाव अति हितकारी हैं। बाह्म-परीक्षा-फछ निर्णय करते समय 
आन्तरिक परीक्षाओं, कक्षा तथा -उपकक्षा रेकार्ड पर विचार करना अत्यावश्यक है | 
परीक्षाओं में निबंध-रूप प्रश्नों के अतिरिक्त, वस्तुगत प्रश्नों का समावेश किया जाय | 
परीक्षा-सुधार पर सम्प्रति अनेक गोष्ठियाँ हुईं हैं। सभी ने परीक्षा-सुधार का प्रयोजन 
एक मत होकर स्वीकार किया है। प्रश्न केवल यही है कि यह सुधार किस प्रकार 
किया जाय ! 
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१७४ भारत में शिक्षा 


विद्यार्थियो की आथिक समस्या,--उच्च शिक्षा दिनों-दिन अधिकतर 
खर्चीली होती जा रही है | इस कारण अनेक निधन, किन्तु योग्य विद्यार्थियों को उच्च 
शिक्षा नहीं मिल पाती है। सम्प्रति कालिजों में ५ से १५ प्रति शत विद्यार्थियों को मुफत 
शिक्षा अवश्य मिलती है, तथा सरकार ने अनेक छात्र-वृत्तियों का प्रबन्ध भी किया है । 
सन्‌ १९५६-५७ में छात्रवृत्ति पर कुछ सरकारी व्यय प्रायः तीन करोड़ रुपये था | 


पर यह ब्यय यथेष्ट नहीं है। इंग्लेण्ड में ७२८ प्रति शत विश्वविद्यालयीय 
विद्यार्थेयों को छात्र-इत्ति या मुफ्त शिक्षा मिलती है। अनेक पाश्चात्य देशों में सरकारी 
कालिजों तथा विश्वविद्यालयों में स्थानिक विद्यार्थियों की फीस बहुत ही कम रहती है । 
पर अरथाभाव के कारण यह योजना हमारे देश में अभी सम्नातीत है। अमेरिका में 
उच्च शिक्षा के विस्तार का एक प्रधान कारण यह है कि उस देश के अधिकांश 
विद्यार्थी कमाई भी किया करते हैं और पढ़ते भी हैं। साथ ही कालिज का ' नियुक्त- 
कार्यात्य * विद्यार्थियों को नोकरी दिलाने में उनकी पूर्ण सहायता करता है। हमारे 
देश में भी ऐसी ही शिक्षा-व्यवस्था की विशेष आवश्यकता है । 
अनुसन्धान 
राधाक्ृषष्णन-आयोग ने कहा है कि “अनुसन्धान के बिना अध्ययन मृत हो 
जायगा ? --- यह अतीव सत्य है। पर हमारे विश्वविद्यालयों ने अनुसन्धान की ओर 
हाल ही में ध्यान दिया हैं। यह अनुसन्धान पर्याप्त रूप में नहीं हो रहा है। इसके 
अनेक कारण हैं : 
१, अथोभाव | 
२. अध्यापकों पर अधिक दायित्व-भार, जिससे उनका अधिकांश 
समय क्लास-लेकचरों में व्यतीत हो जाता है। इसीसे अनुसन्धन-कार्य के 
लिए उन्हें अवकाश ही नहीं मिल पाता है । 
३. उपयुक्त पुस्तकालय, अजायबघर तथा प्रयोग-शालाओं का 
अभाव | 
४. शोध शिष्य-बृत्ति की अपयाँप्तता । 
५, पी० एच० डी० के प्रशिक्षण में अनुसंन्धान-रीतियों की 
अनुपस्थिति । 
६, विश्वविद्यालयों का अन्य निकायों के साथ सहकारिता का 
अभाव, जैसे : सरकार, कृषि, वाणिज्य, उद्योग, इत्यादि | 


१७६ भारत में शिक्षा 


अनुमोदन करे । समिति के निर्णय के अनुसार, कालिज को अपने कार्य-कलाप में कुछ 
हेर-फेर करने की स्वाधीनता मिले | इस प्रकार संबद्धीय विश्वविद्यालयों के प्रशासन में कुछ 
छचीलेपन की आवश्यकता है। इन्हें सदा छकीर के फकीर रहकर काम न करना चाहिए । 


प्रसारण 

भूमिका.--हमारे कालिज तथा विश्वविद्यालय सामान्य जनता के सम्पकं में 
बहुत ही कम आते हैं। यह नीति ठीक नहीं है। चूँकि जनता के अथ से ये 
संस्थाएँ, स्थापित होती हैं, अतएब इन्हें जनता की आवश्यकता की ओर ध्यान देना 
चाहिए. | इस सम्बन्ध में कालिज तथा विश्वविद्याल्य दो प्रकार के काम कर सकते हैं : 
(१) प्रोढ़ शिक्षा तथा (२) समाज-सेवा | 

प्रोद शिक्षा.--प्रोढ़ शिक्षा के प्रोग्राम तीन प्रकार के हैं : (१) सातत्य शिक्षा 
-- यह कार्यक्रम उन व्यक्तियों के लिए है, जो कालिज के साधारण विद्यार्थियों के साथ 
कुछ विषय पढ़ना चाहते हों । नवीन विद्या पाने की आकांक्षा के कारण, अनेक प्रोढ़ 
इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं। (२) पुनर्तजीवन कोसे -- अनेक व्यक्तियों की 
छात्र-जीवन में अजित विद्या में जंग छग जाता है, पर वे आधुनिकतम विद्या का छाम 
लेना चाहते हैं। ऐसे वयस्क व्यक्तियों के लिए संक्षित कोस लाभदायक होते हैं। 
(३) नेतृत्व कार्यक्रम -- इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है, हमारे गाँवों तथा शहरों के 
अगुओं को संसार के विविध क्षेत्रों की प्रगति से परिचय कराना । 


समाजञज-सेंचा.--वर्तमान समय में हमारे विश्वविद्यालय जनता में श्ञान- 
प्रसारण के लिए कुछ वक्तुताओं का आयोजन करते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक 
विश्वविद्यालय में एक मनोरञ्ञन तथा वक्तृता कार्य-पीठ की आवश्यकता है। ऐसी 
संस्थाएँ प्रायः प्रत्येक अमरीकी सरकारी विश्वविद्यालय में रहती हैं। नीचे अमेरिक्रा के 
वायोमिंग विश्वविद्यालय कार्य-पीठ के कार्यकछाप का वर्णन दिया जाता है : 


कार्य-पीठ अपने राज्य के विभिन्न सामाजिक समूहों से सम्बन्ध रखती 
है । उनकी आवश्यकताओं तथा उनकी माँगों को पूरा करने के लिए, वह 
अपने काछिजों तथा विभिन्न शिक्षा-विभागों से उपयुक्त वक्ता भेजती रहती है । 
साथ ही मनोरक्षक कार्यक्रम, नाव्यामिनय, प्रदशनी आदि का आयोजन सी 

करती है ।॥ 
समाज-सेवा की ओर हमारे कुछ विश्वविद्यालयों का ध्यान अमी-अंभी गया है | 
उदाहरण-खरूप डाक्टरी की डिग्री मिलने के पहले अनेक विद्यार्थियों को कुछ समय तक 
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गाँवों में काम करना पड़ता है | केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राछ्य ने एक ऐसी योजना तैयार की है, 
जिसके अनुसार प्रत्येक स्नातक के लिए राष्ट्र-सेवा अनिवार्य होगी। शिक्षा-मन्त्राल्य 
इस योजना को तृतीय पंच-वर्षीय योजना के आरम्म होते ही चलाना सोच रही है | 
प्रत्येक विद्यार्थी को अपने पाव्यक्रम के अनुकूल छः महीने से दो वर्ष उन क्षेत्रों की 
उन्नति में भाग लेना पड़ेगा, जो पिछड़े हुए हैं। आशा की जाती है कि प्रथम वर्ष 
अथात्‌ १९६१-६२ में ९०,००० विद्यार्थी इस कार्य में जुट जावेंगे। इसीके आधार 
पर अन्दाज लगाया जाता है कि योजना का वार्षिक ख्चे पाँच करोड़ रुपया पड़ेगा ।॥ 
डउपसंहार क्‍ 

ये हमारे विश्वविद्यालयों की प्रमुख समस्याएँ हुई । इसके लिए हम किसी को 
ढोप नहीं दे सकते हैं। हमारे वर्तमान विश्वविद्यालयों को स्थापित करने का मुख्य 
उद्देश्य राजकीय कामकाज के लिए कर्मचारी जुटाना था| इनका ध्येय आअध्यापन या 
अनुसन्धान एकदम नहीं था। ये तो छोटे-मोटे दफतर थे, जिनका उद्देश्य था परीक्षा 
चलाना और प्रमाण-पत्र वितरण करना | ये विश्वविद्यालय न हमारे देश के तश्षशित्ा 
या नालन्द से मिलते-जुछते थे और न आक्सफोर्ड या पेरिस से । फिर हम उन्हें उनके 
कार्यकछाप फे लिए केसे दोषी ठहरा सकते हैं ! 


कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने हमारे विश्वविद्यालयों को नवीन जीवन प्रदान 
किया है, और उनके सामने नया उद्देश्य रखा है। यथार्थ में हमारी विश्वविद्यालयीय 
शिक्षा केवल चालीस वर्ष पुरानी है। इस अरसे में हमारे विश्वविद्यालयों ने जो कुछ 
किया है, वह सराहनीय है। इन्होंने सम्पूर्ण देश में एकता की सृष्टि की, और यहाँ से 
निकले हुए स्नातकों ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मोर्चा लिया। हम ईश्वर से प्रार्थना 
करते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय कमी सत्य से न डिगें, तथा सदा उच्च आदर्श 
सामने रखें । जैसा कि राधाकृष्णन-आयोग ने कहा है: 


उच्च शिक्षा के प्रमुख कार्य ज्ञान के संचरण, नवीन ज्ञान के अन्वेषण, 
जीवन के प्रयोजन की निरन्तर खोज, तथा देश की आवश्यकताओं की पूर्ति 
के निमित्त व्यावसायिक शिक्षा के आयोजन हैं | आदरश बहुधा खपत होते हैँ, 
किन्तु इनकी ओर निरन्तर प्रयत्न करना प्रत्येक नागरिक तथा राजनीतिकज्ञ का. 
कर्तव्य है ।| 
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सातवां अध्याय 
स्री-शिक्षा 
प्रध्तावता 


वर्तमान युग की सबसे डल्लेखयोग्य घटना है, नारी-प्रगति | यदि एक झताद्ठी 
पूर्व का कोई मृत व्यक्ति पुनर्जीबित होकर भारत में लोट आबे, तो वह हमारे देश के 
महिला-नीवन में आमूलछ परिवर्तन देखकर निश्चय ही दल्ल रह जायगा। यहाँ पर एक 
शताब्दी पूवं अनेक व्यक्ति स्री-शिक्षा के घोर विरोधी थे, पर आज सभी खीकार 
करते हैं कि इस शिक्षा के विस्तार के बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती है। 
स्री-शिक्षा को अनेक विप्न-बाधाओं का सामना करना पड़ा: पदा-प्रथा, बाल-विवाह, 
कन्या-शिक्षा के प्रति माता-प्रिताओं की उदासीनता, पाद्चात्य शिक्षा पर अविश्वास, 
मध्यम वगे की आर्थिक समस्या, लड़कियों के उपयुक्त पाग्यक्रम का अमाब, शिक्षिकाओं 
की अपर्याप्तता, इत्यादि । धीरे-धीरे ये कठिनाइयों हल होती जा रही हैं | आज देश मे 
कन्या-शिक्षा की चाह बढ़ रही है । राष्ट्रीय संगठन में स्त्रियों का विशेष स्थान है । 


स्री-शिक्षा का विस्तार 


भूमिका.--सब कुछ होते हुए भी, आज केवल १२ प्रति शत भारतीय स्त्रियां 
शिक्षिता गिनी जाती हैं | गत सो वर्ष में स्री-शिक्षा बहुत ही धीरे-धीरे फैली । सरकार 
तथा जनता की उदासीनता के कारण, इसका विस्तार आशानुरूप न हुआ | इसका पता 
निम्न-लिखित विवरण से मिलेगा | 


इंरूट इंडिया कम्पनी के दासन-काल में.--स््री-शिक्षा की आवश्यकता 
के प्रति, कम्पनी का ध्यान कसी नहीं गया । शायद उसे नारी क्लर्क एवं अफ़परों 
की आवश्यकता न थी। इसके अतिरिक्त ज्नी-शिक्षा के विषय में छोगों में एक 
श्रम-भूलक धारणा थी, जो कि परम्परा से चढी आ रही थी। ञ्री शिक्षा के विषय में, 
एडम्स साइब अपनी रिपोर्ट (१८३८) में लिखते हैं, “देश के सभी विद्यालय पुरुषों 


सर्नी-शिक्षा १७९ 


के लिए हैं | स्त्रियों की शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं है। वे तो अन्धकार में डूबी 
हुई हैं ।”+ 


इस प्रकार कम्पनी के राजत्व-काल में लड़कियों के छिएः एक भी सरकारी स्कूछ न 
था। इनी-गिनी कुछ बालिकाएँ लड़कों के स्कूलों में शिक्षा पाती थीं। इस काल में 
कतिपय निज्जी तथा मिशनरी बालिका-विद्यालय अवश्य खोले गये थे । उदाहरण-स्वरूप सन्‌ 
१८५१ में, प्रोटेस्टेण्ट मिशनरी संघ ८६ सावास स्कूछ तथा २८५ साधारण स्कूल चला 
रहे थे | इनकी छात्र-संख्या क्रशः २,२७४ और ८,९१९ थी | रोमन कैथलिक संघों 
ने भी कुछ स्कूल खोले थे, पर इनकी संख्या का कुछ ठीक पता नहीं है । कई उदार 
सज्ञनों तथा सरकारी अफ़परों ने भी कुछ कन्या-शालाएँ खोलीं | इनमें मुख्य है वेथून 
स्कूछ, जिसकी स्थापना ड्रिंकवाटर वेथून साहब ते सन्‌ १८४९ में की थी। ये मारत- 
सरकार के कानून-विषयक तत्काछीन सदस्य थे। अपने जीवन की सारी कमाई इन्होंने , 
इस स्कूल में लगा दी थी। इस संस्था ने छोगों में कन्या-शिक्षा के प्रति एक नवीन 
प्रेणा दी, और उसीके आदर पर बालिका-विद्याल्य खुलने लगे | 


सन्‌ १८५७ से सन्‌ १९०२ तक---सन्‌ १८८२ के शिक्षा-आयोग ने कहा 
“स्री-शिक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई है। इसे विस्तार करने के लिए हर प्रकार के प्रयत्ष 
आवश्यक हैं |” कमीशन ने प्रस्ताव किया कि सरकार स्त्री-शिक्षा पर अधिकतर अर्थ 
व्यय करे । इस कारण सरकार ने स्वतः कई बालिका-विद्यालय खोले, तथा निजी स्कूलों को 
अनुदान देना स्वीकार किया | अतएव स्त्री-शिक्षा की यरथेष्ट प्रगति हुईं | सन्‌ १९० १- 
१९०२ में बालिका-संस्थाओं की संख्या इस प्रकार थी ; १२ कालिज, ४६७ माध्यमिक 
स्कूल तथा ५,६२८ प्राथमिक स्कूल | इनमें ४,४७,४७० छड़कियाँ शिक्षा पा रही थीं । 


सन १९१२ से सन १९१७ तक---भशनेः शनेः सत्री-शिक्षा के प्रति छोगों 
की उदासीनता दूर होने छगी, तथा जनता स््री-शिक्षा में रुचि लेने छगी। इसके कई 
कारण थे। अनेक माता-पिता अनुभव करने लगे कि उनकी लड़कियों की शिक्षा उतनी 
ही आवश्यक है, जितनी उनके लड़कों की; एवं छोगों में शिक्षिता क्री की चाह बढी। 
शिक्षा-विभाग मी स््री-शिक्षा-विस्तार के लिए प्रयक्ञ करने छगा : स्वतन्त्र तथा सरकारी 
बालिका-विद्यालयों की स्थापना, विद्याल्यों में बाल्किओं के आवागमन के लिए, यान का' 
प्रबन्ध, इन्स्पेक्ट्रसों तथा शिक्षिकाओं की नियुक्ति, छड़कियों के लिए वृत्ति तथा कम 
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१८० भारत में शिक्षा 


फीस की व्यवस्था, कन्याशाछाओं के लिए. उठार सरकारी अनुदान-नीति, प्रान्तीय 
महिता-शिक्षा-समितियों की नियुक्ति, इत्यादि | 

उपर्युक्त चेष्टाओं के कारण, स्त्री-रिक्षा फैलने छगी | सन्‌ १९०४ में, श्रीमती 
एनी बीसेण्ट ने बनारस में 'सेण्ट्छ हिन्दू बालिका विद्याल्य' की स्थापना की । इसका 
मुख्य उद्देश्य था बाल्किओं में हिन्दू-बर्म के आधार पर पाश्चात्य विद्या का प्रसार। 
सन्‌ १९१६ में लेडी हार्डिग्न मेडिकल कालेज, दिल्ली स्थापित हुआ। इस 
देश में चिकित्सा-शासत्र को यही सर्व प्रथम नारी महाविद्यालय है। इसी वर्ष महिला 
विश्वविद्यालय मी स्थापित हो गया | सन्‌ १९१७ में बाल्किओं के लिए. १२ आटट्स 
कालिज, चार व्यावसायिक कालिज, ६८९ माध्यमिक स्कूल तथा १८,१२२ प्राथमिक 
स्कूल थे | इन समस्त शाल्ाओं में इसी वर्ष १२,३०,४१९ लड़कियों शिक्षा पा रही थीं। 

सन्‌ १९१७ से १९४७.--इस अवधि में स््री-शिक्षा का सन्तोषप्रद विस्तार 
हुआ, लोगों के अनेक ग़ल्त ख्याल दूर हुए, तथा सत्री-शिक्षा की चाह बढ़ी | इसका पता 
निम्न-लिखित तालिका से मिलेगा : 


तालिका २२ 
स्कूछ तथा कालिजों में लड़कियों की संख्या, 


१९२१-२२ से १९४६-४७ 


संस्था १९९५३६० ४६% १९३१-३२ १९४१-४२ १९४६-४७ 


१९,४४,०७० ३१, २६ बे रह १५,२३० 





प्राथमिक स्कूछ .. ...(१०,५७, १३१ 
माध्यमिक स्कूल... .... १,२४,९५४| १,९६,१७०| ४,१०,१३३| ४,४२,५० रे 
आस तथा साइंस कालिज १,२०७। २,६८५।  ११,७७८| १६,२८४ 
व्यावसायिक कालिज .., २६६ ५२१ १,७२५ २,४६८ 


। 
" व्यावसायिक स्कूल..... १९,५७० १७,५६८ ४०,८६९ ३८,३७५ 


। 


[नोट सन्‌ १९२१-२२ से १९४१-४२ तक के अंक तथा १९४६-४७ के 
अंक ब्रिटिश भारत उत्तर-विभाजित भारत से सम्बन्धित है । ] 
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यह अवधि भारतीय इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगी : इसमें दो विश्व युद्ध हुए, 
सामाजिक क्रान्ति आयी, आर्थिक स्थिति में घोर परिवर्तन हुआ, समूचे देश में राष्ट्रीय 
जाणति हुईं तथा अन्त में,१५ अगस्त, १९४७ के दिन हमारा देश खाघीन हुआ | 
इसी समय अमेरिका तथा अनेक युरोपीय देशों में नारी-स्वाधीनता का आन्दोलन पूरे 
दम पर चला | इसकी आँच भारत में भी पहुँची | हमारे देश की ललनाएँ भी संगठित 
होने लगीं। सन्‌ १९१७ में डा० एनी वीसेण्ट तथा श्रीमती मार्गेट कसिन्स के प्रयत्नों 
के कारण अखिल भारत-महिला-संघ्र का सूत्रपात हुआ । इसके आठ वर्ष पश्चात्‌ , 
स्री-जातीय-परिषद्‌ स्थापित हुई । वर्तमान काल में, भारत में इस परिषद की चोदह 
राज्यीय शाखाएँ हैं, तथा परिषद विश्व-सत्री-परिष्रद से सम्बन्धित है। सन्‌ १९२७ में 
सर्व प्रथम अखिल भारत-स्त्री-परिषद से सम्मेलन का आदि अधिवेशन हुआ । तबसे यह 
सम्मेलन वार्षिक हुआ करता है । इसका मुख्य उदहेश्य ही नारी-प्रगति है। इसके साथ 
ही सामाजिक दोषों का उन्मूलन तथा स्त्री-शिक्षा का विस्तार इस सम्मेलन के लक्ष्य हैं। 


इसी सम्रय गान्धीजी का नेतृत्व अस्तित्व में आया । उन्होंने भारतीय नारी जीवन 
में एक नवीन ग्राण का सजञ्चार किया। स्वातन्त्य-युद्ध के लिए उन्होंने भारतीय 
ललनाओं को आह्वान किया । राष्ट्रीय भावनाओं से उनका हृदय परिपूर्ण हुआ। वे परदे 
से निकल कर स्वाधीनता-संग्राम में कूद पड़ीं, और पुरुषों की नाई उन्होंने सभी 
यातनाओं को सहन किया । उन पर लाठियोचलायी गयीं, उन्हें केद भुगतना पड़ा, 
उन्होंने अपने स्वामियों तथा सन्तानों का रक्तपात देखा, पर वे न डिगीं। इस प्रकार 
नवीन जायति हुईं। समाज-सुधार तथा स्त्री-शिक्षा-विस्तार की आकांक्षाएँ बढ़ीं। क्‍या 
पुरुष, क्या स्री सभी यह अनुभव करने लगे कि बालिका-शिक्षा के द्वारा ही माता तथा 
कुट्म्त की शिक्षा हो सकती है। शिक्षिता बालिकाएँ ही सुग्हिणी बन सकती हैं, तथा 
समाज का अधिकांश सुधार भी उन्हीं पर निभर है । 


वतेमान स्थिति 


भूमिका.--स्वातन्त्योत्तर-काल में त्री शिक्षा का काफी विस्तार हुआ। सन्‌ 
१९४७-४८ में सम्पूर्ण देश में कुछ १६,९५१ बालिका-विद्यालय थे, तथा इनकी छात्र- 
संख्या ३५,५०,५० ३ थी।| सन्‌ १९५६-५७ में विद्यालयों की संख्या २६,४२५ 
पहुँची, तथा इनकी छात्र-संख्या ९९,९७३३९ हुईं | छात्र-संख्या की सबसे अधिक 
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स्नी-शिक्षा १८३ 


वृद्धि कालिब-स्तर में ब्यावसायिक्र और विशेष शिक्षा के क्षेत्र में हुईं | इसके बाद विश्व- 
विद्यालय और कालिज की सामान्य शिक्षा का स्तर आता है। इसके सिवा, माध्यमिक 
शिक्षा के छात्रों की संख्या दुगुनी तथा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में यह डेढ़ गुनी हुई | 


प्रशासन.--कहा जाता है कि उपयुक्त प्रशासन के अमाव के कारण, ख््री-शिक्षा 
का प्रन्‍न्ध ठीक नहीं हो रहा है। किसी भी राज्य में अब डिपुटी डाइरेक्ट्रेस आएफें 
एजुकेशन अथांत्‌ शिक्षा-उप संचालिका का पद नहीं है, एवं सम्पूर्ण देश में निरीक्षिकाओं 
की संख्या ६९ है । | अतएव स्त्री-शिक्षा का प्रशासन अधिकतर पुरुषों के हाथ में है। 
इन्हें बालिकाओं की विशेष ज़रुरतों की ओर ध्यान देना चाहिए ॥ 


सर्री-शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए मई, १९५८ में भारत 
सरकार ने राष्ट्रीय नारी शिक्षा-समिति नियुक्त की थी। समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत है। 
इसमें यह सुझाव दिया गया है कि केन्द्रीय तथा प्रत्येक राज्य-सरकार में एक प्रशासन- 
मण्डल की आवश्यकता है जो कि ख््री-शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की देख- 
भाल करे | समिति के सुझाव के कारण, केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राठय के मातहत राष्ट्रीय 
स्री-शिक्षा-परिषद्‌ की स्थापना सन्‌ १९५९ में हुईं। परिपद में एक अध्यक्ष, चोदह 
राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, दो संसद सदस्य तथा योजना-आयोग, सामुदायिक विकास तथा 
सहकार मन्त्राल्य, स्वास्थ्य मन्त्राल्य, श्रम मन्त्राठ्य, तथा केन्द्र-शासित प्रदेशों का 
एक-एक प्रतिनिधि ओर शिक्षा-मन्त्राछय के दो प्रतिनिधि होंगे। गैर-सरकारी व्यक्तियों 
का कार्य-काछ दो वर्ष रहेगा ।* 


,. परिषद्‌ की पहली बैठक १६ अक्टूबर, १९५९ में भरी | इसमें यह स्थिर हुआ 
कि स्त्री-शिक्षा के कार्यक्रमों की देखरेख के लिए केन्द्रीय सरकार में एक संयुक्त शिक्षा 
सलाहकार नियुक्त किया जाना चाहिए तथा शिक्षा मंत्रालय में र्री-शिक्षा का एक अलग 
युनिट बना देना चाहिए। प्रत्येक राज्य में सलाहकार परिषदों के अतिरिक्त एक संयुक्त 
निर्देशक भी नियुक्त किया जाय, जो स्त्रियों तथा लड़कियों की शिक्षा के काम की 
देखरेख करे ।६ 


* शिक्षा-मन्त्रालय: भारत में शिक्षा-छेख चित्रों में | दिल्ली, मैनेजर ऑफ पब्लिकेशन्स, 
२९७७, पृष्ठ २० | 
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के भारतीय समाचार, ९ अगस्त १९५९, पृष्ठ ४०७ | 

$ तदेव, १९ नवम्बर, १९५९, पृष्ठ ३५९ । 


१८४ भारत में शिक्षा 


उपयुक्त अधिकारियों के अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य में एक शिक्षा उप-संचालिका 
तथा प्रत्येक जिले में एक निरीक्षिका की आवश्यकता है | स्थानीय मण्डलों को चाहिए 
कि प्राथमिक शिक्षा की देखरेख के लिए कुछ पर्यवेक्षिकाएं नियुक्त करें | सार अर्थ 
यह है कि स्त्री-शिक्षा की प्रगति के लिए. उपयुक्त सलाह, प्रबन्ध तथा निरीक्षण की 
आवश्यकता है । 

प्राथमिक शिक्षा,--भारतीय छ्लियों को सार्वजनीन शिक्षा के लक्ष्य तक 
पहुँचने के लिए. अभी एक हूम्बा मांगें तय करना है। आज  छगमग एक-तिहाई 
लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा मिल रही है। सन्‌ १९५०-५१ में ६-११ वयोवर्ग के 
पढ़नेवाले बालक तथा बालिकाओं की संख्या क्रमशः ५९ तथा २५ प्रति शत थी । 
१९०५-५६ में यह संख्या ६९ लड़कों के लिए. तथा ३१३ लड़कियों के लिए हो गयी | 
द्वितीय आयोजन के अंत तक संमवतः ८६ प्रति शत बालक तथा ४० प्रति शत 
बाल्काएं शिक्षा पाने छगेंगी | प्रथम पंचव-्रीय आयोजना के दौरान में ११-१४ 
वबयोवग के छात्रों तथा छात्राओं की संख्या २२ तथा ५ प्रति शत से बढ़कर क्रमशः ३० 
और ८ हुई, एवं दूसरी आयोजना में २६ और १० प्रति शत लड़कों तथा लड़कियों को 
शिक्षा की सुविधाएँ देने का लक्ष्य निधोरित किया गया है | 


सारंश यह है कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों की अपेक्षा बहुत ही पिछड़ी हुई 
है | इसके सिवाय लड़कियाँ स्कूलों में ज्यादा दिन नहीं ठहरतीं | स्कूलों की पहली 
कक्षा में भरती किये हुए प्रति १०० बच्चों में से प्रायः ४३ चोथी कक्षा .में पढ़ना 
छोड़ देते हैं, पर १०० में से केवल ३० लड़कियाँ चोथी कक्षा में पहुँचती हैं । इस 
प्रकार लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में, प्राथमिक अवस्था में व्यर्थंता अधिकतर है। 
लडकियों में अनिवाये शिक्षा भी अधिक नहीं फैली । सन १९५५-५६ में अनिवार्य 
शिक्षा की स्थिति इस प्रकार थी ; २८४ शहर ( केबल लड़कों के लिए ) तथा ७९९ 
शहर ( बालक-बालिकराओं के लिए ), एवं ८,९५९ गौव ( केवल लड़कों के लिए ) 
तथा ३०,३१७ (बालक-बालिकाओं के लिए ) || <५.' 
' माध्यमिक शिक्षा.--लडकियों की माध्यमिक शिक्षा में आशातीक्त प्रगति 
. हुईं है। अनेक बालिका-विद्यालय खुले, छात्राओं की संख्या में वृद्धि हुईं, बालकों के 
* स्कूलों में पढ़नेबाठी बालिकाओं की तादाद बढ़ी तथा शाहल्ान्त परीक्षा में उत्तीणे 
होनेवाली बाल्किओं की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुईं। तालिका तेईस से इस 
प्रगति का स्पष्टीकरण होता है 
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स्री-शिक्षा १८५ 
लालिका २१३ 
बालिका माध्यमिक शिक्षा में प्रगति 





बालक विद्यालयों में | शाल्न्त परीक्षा 
पढ़नेवाली चालि-| में उत्तीर्ण 








वर्ष त्कूड | छात्रा-संख्या  क्षाओं का कुछ । बालिकाओं की 
प्रति शत संख्या 
१९५१-५२ (२,८६३ ।| ९,०८,७७५ २९०६ ३६,२९५ 
१९५२-५३ | ३,००७ | ९,८७,६४५ २९०७ ४५,५०८ 
१९९३-५४ | ३,२६८ | १०,९२,६२१ | ३०७... ५८,८८८ 
१९५४-०५ | रै३४०९ | ११,६७,७०० ३२-७ ६५,४८९ 
१९५५-५६ ३,९२० | १३,४०,०७१ ४०-०२ ७२,३२८ 








संख्या-बृद्धि के साथ ही, स्त्री-शिक्षा में गुणात्मक उन्नति भी हुई है। लडकिया 
अब स्कूलों में पहले की अपेक्षा अधिक ठहरने छगी हैं। शालान्त परीक्षा में उत्तीर्ण 
ब्रालिकाओं की संख्या प्रायः दुगुनी हो गयी है। तथापि अभी भी स्थिति संतोषदायक 
नहीं कही जा सकती है। आज देश में १४-१७ वयोवर्ग की लड़कियों की संख्या १२० 
छाख है| इस संख्या के ३ प्रति शत को शिक्षा मिल रही है। वर्तमान पाज्यक्रम भी 
दूषित है। इसमें छड़कियों की आवश्यकता की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता । 
लड़कियों भी प्रायः उन्हीं बिषयों का अध्ययन करती हैं, जिन्हें बालक पढ़ते हैं | 


उदच्य शिक्षा.--उच्च शिक्षा की माँग भी स्त्रियों में चढ़ रही है। सन्‌ १९५६-५७ 
में लड़कियों के लिए. ११५ कला तथा विशान के कालिज, रे४ विभिन्न ब्यवसायों की 
शिक्षा देनेवाले कालिज तथा १६ विशेष शिक्षावाले कालिज ये। इस बर्ष ८५,८१७ 
ब्ालिकाएं उच्च शिक्षा पा रही थीं। विभिन्न विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं में उत्ती् 


छात्राओं की संख्या तालिका घोत्ीस में देखिए 
४ 


१८६ भारत में शिक्षा 


तालिका २४ 
विभिन्न विश्वविद्याल्यीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण छात्रा-संख्या 





परीक्षा १९८९-५० 





१९५५-५६ 
इण्टरमीडिएट जी 4,२५२ १९,९२१ 
बी, ए. तथा बी, एससी, 2 रे ४,९९४ ८,९४८ 
एम. ए, तथा एम, एससी...... .... ६४० २,१६६ 
व्यावसायिक विषय (केवल डिग्री) | १,१६८ | ३,८२१ 





'इस प्रकार गत पॉँच वर्षों में उत्तीण छात्राओं की संख्या ढुगुनी से अधिक हो 
गयी है । इतना होते हुए मी, सम्पूर्ण देश में १७-२३ वयोबवर्ग की स्त्रियों में से केवल 
एक प्रति'शत ही को शिक्षा मिल रही है ) पाठ्यक्रम मी सन्‍्तोषजनक नहीं है, क्योंकि 
लड़कों ओर लड़कियों का पाठ्यक्रम एक-सा ही है। हों, कहीं-कहीं संगीत तथा 
सत्य की पाव्यक्रम में सम्मिल्तिति कर दिया गया है) सम्प्रति कुछ ग्रह-विज्ञान 
महाविद्यालय खोले गये हैं, जैसे : लेडी इरविन कालिज, दिल्ली; होम साईनस फेकल्‍्टी, 
बड़ौदा; भोहनछाल दरगोविन्ददास महिल्य ग्रंह-विशान कालिज, जबलपुर, इत्यादि । 
इनके सिवा कुछ संस्थाएँ केवल महिलाओं के लिए ही हैं, जैसे : एस० एन० डी० 
ठी० महिला महाविद्यालय, बम्बईं; प्रयाग महिला विद्यापीठ, अलाहाबाद; आयेकन्या 

महाविद्यालय, बड़ौदा, इत्यादि ! 


व्यावसायिक ओर विशेष द्विक्षा.--इस क्षेत्र के कालिज स्तर में विशेष 
उन्नति हुई है। सन्‌ १९५६-५७ में १२,७७३ लड़कियाँ यह शिक्षा पा रही थीं। 
इनमें से सर्वाधिक छात्रा-संख्या ४,६६१ ओर शिक्षिका प्रशिक्षण महाविद्यालयों की थी | 
इसके पश्चात्‌ डाक्टरी काछिजों की छात्रा-संख्या. ४,५७७ और ललित कला महाविद्या- 
लगों की छात्रा-संख्या २११० थी। स्कूल-स्तर में छात्राओं की संख्या निरन्तर बढ़ती 
ही रही | आज छगमग तीस हजार महिलाएँ. शिक्षिका-प्रशिक्षण स्कूलों में प्रशिक्षित हो 
रही हैं। स्वाधीन भारत में, स्धियोचित एक नवीन शिक्षण-संस्था अथीत्‌ 'ग्राम-सेविका- 


स्री-शिक्षा ै १८७ 


, प्रशिक्षण केन्द्र का आविभाव हुआ है | आज भारत में ऐसे ४३ केन्द्र हैं | इनमें मैट्रिक 
पास छात्राएँ प्रविष्ट होती हैं| पाख्यक्रम डेढ़ वर्ष का होता है। प्रथम वर्ष में कृषिं तथा 
णह-विज्ञान सिखलाया जाता है, ओर अन्तिम वर्षादँ में प्रसारण पद्धति का साधारण 
ज्ञान दिया जाता है| प्रशिक्षण समाप्त होने पर प्रशिक्षित आम-सेविकाएँ सामुदायिक विकास 
खण्डों में सेवार्थ नियुक्त होती हैं। 
प्रोढ शिक्षा--सन्‌ १९४७-५७ में सत्री-प्रौद-शिक्षा की सब्रसे अधिक उल्लेख्य 
उन्नति हुई है। सन १९५७ में एकत्र १,४५,१३९ महिल्मएँ ४,७१६ शिक्षा- 
केन्द्रों में शिक्षा प्राप्त कर रही थीं। एक सरकारी रिपोर्ट का कथन इस प्रकार है : 
देखा गया है कि क्या शहर और क्या गाँव--सर्वत्र--विवाहिता 
स्त्रियों में समाज शिक्षा पाने की उत्कट आकांक्षा . है। जहाँ कहीं उन्हें ऐसी 
शिक्षा का अबसर प्राप्त हुआ, उसका छाम उन्होंने पूरा लिया । 
सह-शिक्षा --बालिका-विद्याल्यों की संख्या अपयाप्त होने के - कारण, हमारे 
देश में सह-शिक्षा का प्रचार बढ़ रहा है। सन्‌ १९५५-५६ में विभिन्न शिक्षा-स्तरों में 
सह-शिक्षा पानेवाली छात्राओं की संख्या का कुछ छात्राओं की संख्या का इस प्रकार 
प्रति शत था : प्राथमिक--७९.२, माध्यमिक --४०,२, कछा तथा विज्ञान कालिज-- 
५३.१, एवं व्यावसायिक तथा विशेष शिक्षावाले कालिज--६४,३। प्राथमिक तथा 
कालिज स्तरों में, सह-शिक्षा का विशेष विरोध नहीं है। कारण प्राथमिक शालाओं में 
बालिकाएँ निरी बच्चियों रहती हैं, तथा कालिजों में पहुँची हुईं लड़कियाँ अपने आपको 
बहुत कुछ नियन्त्रित रखना सीख जाती हैं। पर माध्यमिक स्तर में सह-शिक्षा वाञ्छनीय 
नहीं है। किशोर अवस्था के कारण बहुधा बाल्क-बालिकाएँ इस स्तर में अनेक नैतिक 
त्रुटियों कर बैठती हैं | पर जत्र तक लड़कियों के लिए स्वतन्त्र स्कूल एवं कालिज पर्याप्त 
नहीं हो जाते है, तब तक सह-शिक्षा का विरोध नहीं करना चाहिए । 


आहछोचना 

पक नवीन दृष्टि-कोण.--यह पहले ही बतलछाया जा चुका है कि भारतीय 
नारी-प्रगति राष्ट्रीय जाग्रति के फल-स्वरूप हुई है। देशोद्धार का बीड़ा लेकर भारत के 
अनेक सुपुत्र तथा सुपुत्रियाँ एक रह्ष में रंग गयीं। उन्होंने इस देश की रमणियों के 
समक्ष एक नवीन आदर प्रस्तुत किया, तथा पंकिल समाज को कर्दममुक्त किया । यद्यपि 
यह प्रयल्न राजनैतिक आन्दोलन से संत्रद्ध था, तथापि वह शीतछ एवं शान्तिमय था। 
इसमें वह ज्वाला तथा मभक न थी, जो पाइ्चात्य नारो-आन्दोलन में पायी जाती है । 
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१८८ भारत में शिक्षा 


आज इस देश में नारी और पुरुष का समान अधिकार है। भारतीय संविधान 
की शर्तों के अनुसार सरकार का यह कतेव्य है कि प्रत्येक नागरिक (नर अथवा नारी) 
की जीवन यापन के लिए यथेष्ट ओर समान अवसर दे, समान कार्य के लिए, समान 
पारिभ्रमिक की व्यवस्था करे, और अपनी आर्थिक क्षमता तथा विकास की सीमा के 
अनुसार समी को काम करने का समान अधिकार दे। गत दो विश्व युद्धों ने स्पष्ठ 
कर दिया है कि नारी अब अबला नहीं है, वह 'बहुबल धारिणी”'है | वह पुरुष के 
साथ कदम से कदम मिलाकर अब जीविकोपाजन करने लगी है। आज वह पिछड़ी 
नहीं, वरन्‌ अग्रगामिनी है। कार्यालयों में नारी-बवाहिनी देखकर लोगों को दद्भ रह जाना 
पड़ता है। निम्न-लिखित तालिका में कुछ क्षेत्रों में काये-रत महिला-कर्मचारियों .की 
(सन्‌ १९५७ की ) संख्या दी जाती है : 


तालिका २० 
कंतिपय क्षेत्रों में नारी। 











क्षेत्र संख्या 
राजकीय प्रशासन मर शी “«. २,७२,४८३ 
डाक्टरी तथा स्वास्थ्य ««« न 2०४ ७९,६२५ 
शिक्षा तथा अनुसन्धान ... हर | १,१८,४९१ 
डाक विभाग 8०.९ बह मर हि २,०४७ 
' ठेलीफोन विभाग बकरे कि हि २,६२३ 
पुलिस ड अर किला ४,१२९ 
कानून तथा बाणिज्य..... बे न ८,९५९ 





७ हा 908, ०१, फर०#&छ दा कवंक, 0०७, एप्ठककां०08 
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स्री-रिक्षा १८९ 


स्री-शिक्षा का आदरशो.--उपयुक्त विधरण इस बात का सूचक है कि 
महिलाएँ. पुरुषों के साथ जीवन-यापन के लिए. मुकाबला कर रही हैं। वे पुरुषों से 
किसी भी अज्ञ में हीनतर नहीं हैं। राधाकृष्णन-आयोग ने कहा ही है, “वे कोई 
मी साहित्यिक कार्य उसी प्रकार सर्वाज्भपूर्ण सम्पन्न कर सकती हैं, जिस प्रकार पुरुष 
फरते हैं। नर और नारी की योग्यता में विशेष कुछ प्रमेढ नहीं है ।”+ पर इसके 
साथ-ही प्रश्न उठता है कि स्त्रियों की शिक्षा का आदर्श क्या होना चाहिए १ इस विषय 
में दो विरुद्ध मत हैं। प्रथम पक्ष का मत है कि नारी का स्थान ग्रह में है। इस 
कारण उनका शिक्षा पुरुषों से भिन्न हो | द्वितीय पक्ष का मत है कि मनुष्य-जीवन एक 
गाड़ी के समान है, जिसके नर और नारी दो पहिये हैं, अतएव दोनों की शिक्षा 
समान हो । 


दोनों पक्षों का कथन बहुत कुछ सत्य है। परम्परा से भारत में रमणी सद्णहिणी 
बन कर जाया ओर जननी के रूप में इस देश की उन्नति करती रही हैं, अतएव 
गृह ही उसका प्रधान रंग-मंच है। ऐसी रिथिति में स्री-शिक्षा के पाठ्य-क्रम का ध्येय 
गृह एवं परिवार की उन्नति होना चाहिए, | पर इसका अप यह नहीं है कि वे णह-रूपी 
कबूतरखाने में बन्द रहा करें, उन्हें मुक्त-बायु सेवन करने न दिया जाय, एवं पारिवारिक 
आर्थिक अवस्था शोचनीय होने पर भी, उन्हें कमाने का अवसर न दिया जाय । जो 
स्त्रियां पुरुषों के साथ-साथ एक ही पाठ्यक्रम का अभ्यास कर जीवन-यात्रा में उनसे 
प्रतियोगिता करना चाहती हैं, उनके लिए भी कोई रुकावट न हो । वर्तमान शिक्षा में 
अनेक दोषों के रहते हुए. भी इस शिक्षा ने सरोजिनी नायडू, विजयालक्ष्मी पण्डित, 
राजकुमारी अम्तृतकोर सरीखी देवियों को समुद्धुत किया है । परन्तु इसका यह अर्थ 
कदापि नहीं है कि ऐसी शिक्षित नारियोँ अपने ग्रह के प्रति उदासीन हों | नारी णह की 
अधिष्ठात्री देवी है। नारी ही पत्नी-रूप में पति की सहयोगिनी और परामर्श-दात्री 
अनकर उसे कतेव्य-पथ पर अग्रसर करती है, तथा ग्रह-रथ का सुसझ्चालन करती हुई 
राष्ट्रनिमोण का मार्ग परिष्कृत करती है । 8 


हम यह कदापि नहीं चाहते हैं कि आज शिक्षिता नारी बेकारी के दलदल में 
फँस जावे | बंगाल की एक शिक्षा रिपोर्ट ने बीस व पूर्व चेतावनी दी थी; “ हमें" 
शिक्षित पुरुषों की बेकारी से शिक्षा लेनी चाहिए, ताकि स्त्री-शिक्षा का भी वही परिणाम 
न निकले | हमारे देश की शिक्षा-प्रणाली के दोषों को हमें दूर करना चाहिए | ” 
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१९० भारत में शिक्षा 


भगवान्‌ इस देश को इस समस्या से बचावें | यों तो पुरुषों की बेकारी ही दुःखदायिनी 
है, उस पर नारियों की बेकारी तो अत्यन्त मयावह होगी ! ! ' 


स्रो-शिक्षा की कतिपय समस्याएँ : भूमिका.--हर्ष की बात है कि लोगों 
में ्री-शिक्षा की चाह बढ़ रंही है। पर देश की आवश्यकताओं को देखते हुए, बालिका 
विद्यालयों की संख्या यथेष्ट नहीं है। बालिकाओं की शिक्षा बालकों की शिक्षा की 
अपेक्षा बहुत पिछड़ी हुईं है । इस प्रश्न की चचो करते हुए राष्ट्रीय नारी-शिक्षा-समिति ने 
कहा ही है 

यद्यपि देश में ज्री तथा पुरुषों की संख्या समान है! पर लड़कों तथा 
लडकियों की छात्र-संख्या एकसी नहीं है। प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल 
तथा कालिजों की कुल संख्या का क्रमशः “२८१, “१८१, “१३' तथा “१००४” 

प्रति शत भाग लड़कियों का है । | 


समिति ने सिफ़रिश की है कि (द्वितीय योजना-काल की शेष अवधि में 
स्री-शिक्षा के लिए नि्धोरित रक़म के ऊपर दस करोड़ रुपये खचे किये जावें, एवं 
तृतीय योजना के दौरान में कम-से-कम सो करोड़ रुपये नारी-शिक्षा के लिए, व्यय हों | 
अब नारी-शिक्षा के मूल प्रश्नों पर विचार किया जाय । 


प्राथमिक शिक्षा.--प्राथमिक शिक्षा की मूल समस्या ६-११ वयोवग की , 
बालिकाओं को स्कूलों में खींचने की है तथा वहाँ उन्हें रोक कर इस योग्य बनाने की 
है कि वे जो कुछ भी सीखें, उसे न भूलें । यह सब्न तभी सम्भव है, जन्न कि माता पिता 
एवं अमिसावक अपनी कन्याओं की शिक्षा में दिलचस्पी हैँ। साथ ही, विशेषकर 
ग्रामस्थ बालिका-विद्यालयों तथा आम्य-ण्हों का निकट्तर सम्पर्क स्थापित होवे | इसके 
अतिरिक पाउ्यक्रम में छड़कियों के उपयोगी किसी उद्योग या क्राफ्ट का होना 
आवश्यक है । ््ि क्‍ 

माध्यमिक शिक्षा.--अनेक माता-पिता अपनी किशोरी बालिकाओं को लड़कों 
के विद्यालयों में शिक्षा भेजने में हिचकते है, क्योंकि वे सह-शिक्षा को हानिकारक 
समझ उसका विरोध करते हैं। अतएव खतन्त्र कन्या माध्यमिक स्कूल काफी तादाद में 

" खोले जावें | इन बालिकाओं के सिवा, हमें अनेक विधवाओं तथा वयस्कां णहणियों की 
ज़रूरतों का ख्याल रखना पड़ेगा। इनमें से सम्मवतः कितनों को किशोरावस्था में 
माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का सुयोग न मिल पाया हो । हो सकता है कि वे अत्र 


+ भारतीय समाचार, १५ नवम्बर, १९५९, पृष्ठ ६६० । 
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शिक्षाजन करना चाहें, और उसके द्वारा अप्रनी आर्थिक उन्नति तथा अपना मानसिक विकास 
फेरने का विचार रखती हों | ऐसी महिलाओं को माध्यमिक स्कूलों में भरती कंरने की 
बाधाओं को एकदम हटाना चाहिए तथा उन्हें शाल्ान्त परीक्षा में प्राइवेट बठने देना 
चाहिए । अनेकों को आर्थिक सहायता की भी ज़्रूरत हो सकती है, अतएव उनके 
लिए उचित वृत्ति एवं मुफ्त शिक्षा वाह्छनीय है। राष्ट्रीय स्ली-शिक्षा-परिषद की पहली 
बैठक में यह तय हुआ कि प्रोढ़ स्रियों को मिडिल तथा मैट्रिक शिक्षा देने के लिए 
छोटे पाज्यक्रम तैयार करके एसी सुविधाएँ देनी चाहिए, जिससे १०० गांवों के एक 
खंड में इस प्रकार के दो पाउ्यक्रम पूरे किये जा सकें | 


उच्च शिक्षा.--उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में विशेष सुधार की आवश्यकता है | 
कई विश्वविद्यालयों में गह-विजञान का अध्ययन आरम्म हुआ है, पर इस विषय के 
इनेगिने कालिज ही हैं | इसके सिवा, पाठ्यक्रम में विविध छलित-कछाओं के समावेश 
की आवश्यकता है, जैसे : चित्रकारी, संगीत, रृत्य, नाव्य-कलछा, इत्यादि । एसे विषयों के 
अभ्यास से नारीत प्रस्फुटित होने की विशेष सम्भावना है ! 


तृतीय योजना-काल के दौरान में साढ़े आठ लाख ज्री-कर्मचारियों की ज़रूरत 
पढेगी । इस काय के लिए. ऐसी वयस्का नारियों की आवश्यकता होगी, जिनकी माध्यमिक 
शिक्षा समाप्त हो चुकी हो । इनके लिए अब्प-कालिक ठोस कोर्सो का आयोजन किया 
जावे । स्त्रियों के उपयुक्त नोकरियों के अनेक मार्ग खुलते जा रहे हैं, जैसे : क्राफट- 
शिक्षिका, धात्री, धाय, आम-सेविका, स्टेनोग्राफर, आदि। इस ओर महिलाओं को 
अधिकतर खींचना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस ओर महिल्यओं का ध्यान आकर्षित 
नहीं हुआ है । 


शिक्षिका-प्रशिक्षण.--ना रियो स्वभावतः अध्यापन-कार्य सुचारुता-पूवंक कर सकती 
हैं, परन्तु देश में स्त्रियों का अत्यव्प प्रति शत शिक्षिकायों का है : प्राथमिक स्तर १६०८ 
प्रति शत, मिडिल स्तर १७-७ प्रति शत, एवं हाईस्कूल स्तर १९ प्रति शत। इनमें से 
अनेक शिक्षिकाएँ तो बालकों के विद्याल्यों में कामः कर रही हैं, अतणएव बाल्किाओं के 
अधिकांश शिक्षक पुरुष हैं। वे लड़कियों की आवश्यकताओं को पूर्णतः नहीं समझ . 
सकेते हैं। 


नारी का हृदय वात्सल्य से ओत-प्रोत रहता है। प्राथमिक तथा पूर्ब-प्राथंमिक , 
स्तरों का अध्यापन-कार्य स्त्रियों को ही सौंपना चाहिए । अन्दाज लगाया गया है कि 
तृतीय योजना के दौरान में पन्द्रह लाख शिक्षिकाओं की आवश्यकता है, यदि पूबषे-प्राथमिक 


१९२ । भारत में शिक्षा 


तथा प्राथमिक स्कूलों में केवल महिलाएँ हीं नियुक्त हों ।। परन्तु शिक्षित महिल्यएँ 
शिक्षिका बनना पसन्द नहीं करतीं । इसके कई कारणा हैं। प्रथमतः, शिक्षकों का वेतन 
आकर्षक नहीं है। द्वितीयतः, महिराएँ घर छोड़कर बाहर, विशेषकर देद्वात में, नहीं 
जाना चाहती हैं। तृतीयत:, शिक्षिक्राओं के प्रशिक्षण का पर्याप्त रूप में प्रबन्ध नहीं है। 
इन असुविधाओं को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षिकाओं को ठीक वेतन दिया 
जाय, ताकि शिक्षित ललनाएँ इस ओर आकर्षित हों । यदि वे पूणे समय तक कारये न 
करना चाहें, तो वे आंशिक काल के लिए ही नियुक्त की जावें | इसके अतिरिक्त शिक्षकों 
की पदी-लिखी स्त्रियों कोमी इस कार्य के लिए. खींचना हितकर है | यह भी देखा गया 
है कि अध्यापिकाएँ बहुधा अकेली रहने के लिए हिचकिचाती हैं| यह ठीक ही है। 
इस कारण स्थान स्थान पर संयुक्त-णहों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहाँ कुछ 
शिक्षिकाएँ एक साथ रह सकें | ' 


प्रोढ शिक्षा.- इस विषय की विवेचना दसवें अध्याय में की जावेगी। यहाँ 

ह बतलाना डचित है कि प्रौढ़ाओं की शिक्षा अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कारण, पुरुष की 

शिक्षा एक व्यक्तिमात्र की ही शिक्षा है, किन्तु नारी की शिक्षा सम्पूर्ण परिवार की शिक्षा 

है। स्त्रियों को चाहिए! बच्चों के पा्न-पोषण, सृचि-करम तथा परिवारिक कार्य का ज्ञान | 

उन्हें घर संभालना तथा सुधारना है। वह णहिणी है, जननी है। राष्ट्र के निर्मोण में 
उसका बहुत बड़ा हाथ है । 


दइपसहार 


इस देश में नारी-जागरण पूर्ण रूप से हो चुका है | सेकडों वर्षों की सुषुत्ता नारी ने 
पाश्चात्य सम्यता से प्रभावित होकर शुभ जागरण को प्राप्त किया है। इस सम्बता से 
वह इतनी प्रभावित हुईं है कि वह घर की चह्ार दीवारी से निकलकर सामाजिक 
राजनैतिक ओर साहित्यिक क्षेत्र में पदार्पण करने छगी है। वह पुरुष की सहयोगिनी 
बनकर प्रति पछ कदम बढ़ाती हुईं, उन्नति के उच्चतम शिखर पर पहुँची रही है | 


पाइ्वात्य सभ्यता की आँच हमारे देश की सत्री-शिक्षा पद्धति पर लग रही है। 
भारतीय रमणियाँ स्कूछों तथा कालिजों की ओर दौड़ रही हैं, जहाँ उन्हें पुरुषोचित 
पाञ्यक्रम सिखाया जा रहा है। पाश्चात्य देश भी शिक्षा के इस दोष को अनुमव कर 
रहे हैं | इंग्लेण्ड की एक सरकारी रिपोर्ट का कथन है, “ यद्यपि इस शिक्षा के द्वारा 
नारी में एक नवीन जीवन का संचार हुआ है, पर वह अपनी सुकुमार, सुकोमल 


ग॑ तद॒व, .पूछ्ठ ९५५ । 
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प्रवृत्ति धीरे धीरे खो रही हैं। ??| हमें इस चेतावनी का छाभ उठाना चाहिए। हम 
नहीं चाहते कि स्री अपनी नारी-सुलम छज्जा को खो बैठे | पंतजी ने कहा ही है, 


0 


“ आधुनिक्रे | तुम नहीं कुछ अगर नहीं सिर्फ तुम नारी ।” 


ओर न हम यही चाहते हैं कि पांश्चात्य सभ्यता के परिणाम-स्वरूप नारी अब 
स्वच्छन्द-विद्यरिणी तितदी-का-सा रूप घारण कर यहा-वहाँ विहार करने छगे। भारतीय 
नारियों का सदा आदशे रहा है सदगहिणी बनकर माता एवं स्री के रूप में राष्ट्र की 
सेवा करना । सारल्य-प्रिय मारतीय छलना गाईस्थाश्रम को कैसे भूल सकती है ! हमें 
पाब्चात्य देशों के दृशन्त से छाम उठाना चाहिए। इन देशों में तो जैसे पारिवारिक 
जीवन छ॒प्त हो रहा है, ओर उसके बदले क्लब तथा होटेल-जीवन का प्रसार, हो रहा 
है। हमें नीर-क्षीर-विवेकी बनकर कर्तव्य-पथ का अनुकरण करते हुए, पश्चिम से ही नहीं 
वरन्‌ विश्व के किसी सी कोने से किसी भी सद्भाव को ग्रहण करना है। 


परम्परा से हमारे देश मे नारी के जीवन-ग्रन्थ के चार अध्याय रहे हैं : पुत्री, 
भगिनी, भाया तथा माता | वर्तमान काल तक नारी ने- स्वयं व्यक्तिगत रूप में अथवा 
सुयोग्य सन्तति-सुमनों-द्वारा राष्ट्रटनिमाण के हेतु न जाने कितना कीर्ति-सकरन्द विकीर्ण 
किया है | आज वर्तमान की झांकी मी समुज्ज्वल दृष्टिगोचर हो रही है । नारी स्वातंत्र्य, 
सोपान पर आरोहण कर राष्ट्रीन्रति की ओर शनेः शनेः अग्रसंर हो रही है। अपनी 
श्रद्धाज्जलि हम नारी को सादर अर्पित करते हैं। कविवर प्रसाद! की अमृतमयी उक्ति 
हमारे कर्ण-कुहर मे ध्वनित हो उठती है : 
- नारी, तुम केवल श्रद्धा हो, 
विश्वास-रजत-नभ-पद-वल में ; 
' पीयूष ख्रोत-सी बहा करो, 
जीवन के समत्नल ह॒दुन्तल में | 
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प्रशांचांधक शिक्षा 


प्रस्तावना 


किसी समय भारत अपने शिल्प एवं विज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। महेजोदारो 
ध्वंसावशेषों के अवछोकन से पता चलता है कि हजारों वर्ष पहले मी हमारे पूर्वजों को 
शहर-निर्माण, सिब्हिल इज्जीनियरिंग तथा भवन-निर्माण का विशेष ज्ञान था। ऋग्वेद में 
बाँध तथा नहर का उल्लेख है। अढ़ाई हज़ार वर्ष पूर्व हमारे देश का इस्पात सारे विश्व में 
विख्यात था । स्वदेश लछोटते समय सिकन्दर यहाँ से इस्पात छाद कर यूनान ले गया था। 
तत्पश्वात्‌ इस देश के प्राविधिक ज्ञान का धीरे धीरे हास होता गया । 


जहाँ एक ओर भारत की क्रमशः अवनति होती गयी, वहाँ दूसरी ओर अन्य 
देशों की क्रमोन्नति हुई | दो सौ वर्ष पूर्व अमेरिका एक बर्बर देश गिना जाता था। 
आाज वही देश विश्व का सिरमौर है| वहाँ पर खाद्य-सामग्री के उत्पादन की इतनी 
प्रचुरता है कि ऊँची कीमत कायम रखने के लिए ज्वार और भुद्दा जला दिये जाते 
हैं तथा दूध नदियों में प्रवाहित कर दिया जाता है। पचास वर्ष पूर्व जापान भी हमारे 
देश से बहुत पिछड़ा हुआ था| इस स्वल्पावधि में ही जापान ने अपनी कृषि-उद्योग 
विषयक अतीव उन्नति की ओर हम सोते ही रहे । देखते-ही-देखते सोवियट रशिया 
का रूप बढल गया | एक पिछडे हुए. कृषि-प्रधान देश ने अपनी उन्नति करके सारे 
संसार को चन्द्रमा तक पहुँचने का मार्ग दिखा दिया है | 


हमारी अवनति के अनेक कारण हैं| प्रथमतः, यहाँ औद्योगिक ज्ञान बंश या 
परिवारगत ही हुआ करता था। द्वितीयतः, ब्तमान युग में प्राविधिक शिक्षा की 
पर्याप्त उपेक्षा की गयी थी। इस ओर सरकार का ध्यान अभी-अभी गया है। सन्‌ 
१९४७ तक इस शिक्षा का उद्देश्य सरकारी प्रशासन की आवश्यकताओं की पूर्ति करना 
मात्र था | तृतीयतः, अमी अभी तक ग्राविधिक शिक्षा अव्प-मति बालकों के लिए ही 
उपयुक्त समझी जाती थी । विश्वविद्यालयीय शिक्षा सतसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती 


प्राविधिक शिक्षा १९५ 


थी, फिर माध्यमिक शिक्षा का, ओर उसके बाद प्राविधिक शिक्षा का नम्बर आता था | 
युरोप में भी यही स्थिति थी। आरम्म में तकनीकी शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं 
जाता था। का्डिनल न्यूमेन का कथन है कि विश्वविद्यालयीय शिक्षा में व्यावतायिक 
शिक्षा का विशेष खान न हो । 


आज समय ने पलटा खाया हैं। फलतः हमारे देश में इस समय प्राविधिक शिक्षा 
की सवोधिक माँग है । अनेक कठिनाइयों को झेलते हुए. माता-पिता अपनी सन्‍्तान 
को यही--प्राविधिक--शिक्षा देना चाहते हैं। कारण, शिल्पी तथा प्राविधिजञों की 
मासिक आय पयोप्त उच्च होती है| आधुनिक सम्यता मशीन, शक्ति तथा ऊर्जा पर 
निर्भर है | यह जमाना एटम बम का है। एक शक्तिशाली राष्ट्र भी इसका सामना 
नहीं कर सकता है| इस प्रकार शारीरिक बल का भान घट रहा है तथा वैज्ञानिक ज्ञान 
का आदर बढ़ रहा है । 


भारत मी आज उठकर खड़े होने का प्रयत्न कर रहा है। हमारी पंच-वर्षीय 
योजनाओं में प्राविधिक शिक्षा का विशिष्ट स्थान है। आज यह सभी अनुभव कर रहे हैं 
कि देश की गरीबी दूर करने के लिए तथा बेकारी की समस्या के निवारण के लिए 
इस शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है | इसके ब्रिना न हम कृषि की उन्नति कर सकते 
हैं, न उद्योग बढ़ा सकते हैं ओर न अन्य राष्ट्रों का मुकाबिला ही कर सकते हैं। 
प्राविधिक शिक्षा के विस्तार एवं सुधार की अनेक योजनाएँ, देश के सामने हैं। इस 
अध्याय में इन सब बातों पर विचार किया जायगा । 


ब्रिटिश शासन-काल में प्राविधिक शिक्षा 


भूमिका.--प्राविधिक शिक्षा के कई रूप हैं --- औद्योगिक, इंजीनियरिंग तथा 
शिल्प-विज्ञान | यह शिक्षा दो स्तरों में दी जाती है : कालेज तथा विश्वविद्यालय, और 
स्कूल । अंग्रेजों के शासन-काल में, इस शिक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था | 
यह काल मुख्य तीन समयों में विभक्त किया जा सकता है : (१) १८००-१८५७, 
(२) १८५७-१९०२ और (३) १९०२-१९४७ | 


प्रथम उपकाछ (१८००-१८०७).--ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय में कुछ ' 
इंनी-गिनी संस्थाएँ स्थापित हुईं । इनके खोलने का मुख्य उद्देश्य सरकारी आवश्यकताओं 
की पूर्ति मात्र था । अपने शासन-काल में कम्पनी को डाक्टरों, इंजीनियरों तथा पंरिदशक 
कर्मचारियों की आवश्यकता थी । इसी प्रेरणा के कारण इन संस्थाओं का प्रादुभाव हुआ, 
न कि जन-हित के लिए | इस अवधि में रुड़की, कलकत्ता तथा मद्रास में इंजीनियरिंग 


१९६ भारत में शिक्षा 


कालिज क्रमशः १८४७, १८५७ तथा १८५८ में स्थापित हुए । पूने में एक इंजीनियरिंग 
क्ास सन्‌ १८५४ में. खोछा गया । 


द्वितीय उपकाछ (१८५७-१९०२).--प्राविधिक शिक्षा का क्रमबद्ध विकास 
सन्‌ १८५७ के बाद हुआ | सन्‌ १८६६ में, पूना इंजीनियरिंग क्लास एक कालिन के 
रूप में वद्धित हुआ | सन्‌ १८५७ में विक्टोरिया जुबली टेकनिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना 
बम्बई में हुईं। यह संस्था बम्बई मे स्थित पुतछीघरों के लिए कुशछ कारीगरों के 
प्रशिक्षण के निमित्त उद्घाटित हुईं थी। 


... ईस्ट इण्डिया कम्पनी औद्योगिक शिक्षा के प्रति भी उदासीन थी। हाँ, ईसाई 
मिशनों ने कई औद्योगिक स्कूछ अवश्य स्थापित किये थे। सन्‌ १९०१-१९०२ में 
भारत भर में कुछ चार इंजीनियरिंग कालिज तथा अस्सी तकनीकी या औद्योगिक स्कूल 
थे | स्कूलों मे पुरानी परिपाटी के अनुसार कई देशी कारीगरी (बढ़ईगिरी, छह्दारी, 
आदि) सिखायी जाती थी । 


तृतीय उपकारू (१३९०२-४७).--उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम दर्ाब्द में 
देश में प्राविधिक शिक्षा की माँग आरम्म हुईं। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के. 
तृतीय अधिवेशन (सन्‌ १८८७) में यह प्रस्ताव पारित हुआ कि देश की औद्योगिक 
उन्नति के लिए सरकार तकनीकी शिक्षा की ओर ध्यान देवें। तब से कई परखवर्ती 
अधिवेशनों में भी प्राविधिक शिक्षा की व्यवस्था की मांग बुलन्द की गयी | सरकार 
हाथ-पर-हाथ रखकर मौन न रह सकी । उसने वजीफे देकर कुछ चुनिन्दे विद्यार्थियों को 
तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए थुरोप तथा अमेरिका भेजना आरम्म किया | 


तथापि अनेक प्रगतिशीरू भारतवासी इस वृत्ति-व्यवस्था मात्र से सन्तुष्ट न हुए । 
सन्‌ १९०४ में कलकत्ता में “वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शिक्षा-प्रसार-संघ ” नामक एक 
संस्था की स्थापना हुई | कुछ चुने हुए. सुयोग्य भारतीय विद्यार्थियों को शिल्प एवं उद्योग 
सम्बन्धी उच्चतर शिक्षा की प्राप्ति के लिए विदेश भेजना ही इसका मुख्य उद्देश्य था । 
बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा-परिषदः ने .जादवपुर में . इंजीनियरिंग और टेकनोलोजिकल 
 कालिज की स्थापना की । इस संस्था ने मैकेनिकक तथा इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग का 
डिप्लोमा कोसे सन्‌ १९०५ में झुरू किया, तेथा केमीकल् इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स 
सन्‌ १९२१ मे. प्रारम्भ किय्रा। पंर डिग्री कीसे आरम्म करने का अेय बनारस हिन्दू 
विद्वेविद्यांडय के इंजीनियरिंग कालिंज को मिलता है, जिसने सन्‌ १९१७ में मैकेनिकल 
तथा इलेक्टिकल “इंजीनियरिंग एवं मेटछार्जी का अध्यापन आरम्म किया | 'खतन्त्रता- 
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्ा रे 


प्रासि के समय भारत में अद्धाईस इंजीनियरिंग तथा प्राविधिक कालिज थे। इसी अवधि 
में कई टैकनोलौजीकल कालिज स्थापित हुए | इनमें से मुख्य हैं: इंडियन स्कूछ ऑफ 
माईन्स, धानताद; हारकोर्ट बटछर ठेकनोंलोजीकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर; स्कूछ ऑफ ' 
केमीकल टेकनौलाजी, बम्बई, इत्यादि | 


इस प्रकार राज्य तथा जनता-दोनों-के प्रयास-स्वरूप प्राविधिक शिक्षा का 
विस्तार हो चलछा | इस कार्य को दो अन्य धव्नाओं के कारण और भी प्रणणा प्राप्त हुईं 
शिक्षित व्यक्तियों में बेकारी-समस्या की बाढ़ के कारण, छोगों का ध्यान तकनीकी तथा 
ओद्योगिक शिक्षा की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ | इस शिक्षा के प्रति लोगों के 
जो संकीण विचार थे, वे बदल गये, ओर छोगों में इस शिक्षा की प्राप्ति की तीव्र 
आकांक्षा प्रादुभूत हुईं | दूसरी घटना द्वितीय विश्व-युद्ध की थी, जिसने इस देश की 
प्राविधिक शिक्षा में एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इस युद्ध की तात्कालिक मांगों को पूरा 
करने के लिए, ब्रिटिश सरकार को प्रत्येक फेक्टरी की तकनीकी प्रशिक्षण-केन्द्र के रूप में 
व्यवह्ुत करना पंडा | इस प्रकार इस देश में प्राविधिक शिक्षा की बुनियाद 
तैयार हुई । 


 खतन्ञता-प्रासि के कुछ ही वर्ष पूर्व भारत सरकार ने एक देश-व्यापी प्राविधिक 
शिक्षा योजनोी चलाना आरम्म किया । उसकी प्रमुख संस्थाएं निम्नांकित हैं: 


१, औद्योगिक शोध-कार्य की सहायता के लिए “वैज्ञानिक तथा 
औद्योगिक शोध-परिषद? की स्थापना (सन्‌ १९४०) । 


२, दिल्ली पॉछीटेकतीक की आरम्म (सन्‌ १९४१) | 


३, उच्च तकनीकी शिक्षा के आयोजन के सम्बन्ध में परामदी देने 
' के लिए श्री नलिनीरंजन सरकार की अध्यक्षता में टैकनोलौजिकल समिति की 
नियुक्ति (सन्‌ १९४५) । यह समिति 'सरकार कमैठी' के नाम से मशहूर है । 

४. ३० नवम्बर, १९४५ मे अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा: 
परिषद! की स्थापना | _ 


५, सम्पूर्ण देश की जरूरतों को देखते हुए; विभिन्न स्तर के वैज्ञानिक 
शिल्पी, यंत्री तथा प्राविधिज्ञों की एक सूची तैयार करके लिए. “वैज्ञानिक 
तथा मानवीय शक्ति समिति? की नियुक्ति (सन्‌ १९४७) | 


१९८ भारत में शिक्षा 


': स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा 


भूमिका--स्वाधीनता मिलने के पश्चात्‌ प्राविधिक शिक्षा के विस्तार की पूरे 
दम से चेष्टा हो रही है | कारण, यह स्पष्ट है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र की प्रगति--क्या 
कृषि, क्या खांद्य, क्या सिंचाई, क्या उद्योग, क्‍या व्यापार, क्या यातायात-इसी शिक्षा 
पर निभर है | प्रथम योजना का उद्देश्य था, देश के प्रत्येक राज्य में डिग्री स्तर पर 
प्राविधिक शिक्षा बढ़ाना तथा इंजीनियरिंग एवं टेकनोलीजीकल के उन पाखठ्य-क्रमों का 
आरंभ करना, जिनकी व्यवस्था इस देश में नहीं थी । द्वितीय योजना-काल में 
ओद्योगिक प्रसार-विषयक दो प्रकार के कार्य-क्रम हैं| एक के द्वारा पहली योजना में जो 
काये शुरू किये गये, उन्हें विकसित, समुन्नत तथा विस्तृत करना है; और दूसरे कार्य- 
क्रम के अनुसार इस अवधि में ओद्योगिक शिक्षा के नये कार्य झुरू करना तथा नयी 
संस्थाएँ स्थापित करना है | द्वितीय योजना-काल में ५२ करोड़ रुपये तकनीकी शिक्षा 
के लिए. निधारित किये गये हैं | प्रथम योजना-कालछ में इस शिक्षा पर केबल तेईस 
करोड़ रुपये खच हुए थे । अत्र तृतीय पंच-वर्षीय योजना की चचा हो रही है। उसमें 
भी तकनीकी शिक्षा का महत्व-पूर्ण स्थान है। 


स्वाधीन भारत में प्राविधिक शिक्षा के यथार्थ रूप को समझने के छिए, हमें इन 
विषयों का ज्ञान आवश्यक है: ((१)*अैंशासन, (रो -रिक्षा-व्यवस्था, (३) आविधिक, 


शिक्षा का विस्तार और (४) "न वेजनां । 


५. प्रशासन--१० फरवरी, १९५८ तक ग्राविधिक शिक्षा का प्रशासन केन्द्रीय 

: शिक्षा एवं वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्राछ्य के एक विभाग के मातहत था। पर अब 
इसका सम्बन्ध केन्द्रीय वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय से है। प्राविधिक 
शिक्षा समस्याओं पर विचार करने के लिए तथा नवीन योजनाओं को चल्णने के निमित्त 
भारत-सरकार समय-समय पर विशेषज्ञों की समितियां नियुक्त करती रहती है | 


तकनीकी शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार तथा राज्यीय सरकारों को 'अखिल 
भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद? (अभाप्रशिप) परामर्श देती है ।। यह परिषद विविध 
क्षेत्रों के प्रतिनिधियों-द्वारा संगठित होती है: संसद, विभिन्न केन्द्रीय मन्त्राल्य, राज्य 
' सरकारें, अन्त्विद्धविद्यालयीय मण्डल तथा प्राविधिक शिक्षा से सम्बन्धित मिन्न-मिभष 
गेरसरकारी संस्थाएँ (उद्योग, वाणिज्य, श्रम, व्यवसाय, इत्यादि) | कुछ सदस्यों की संख्या 
६० है । देनिक कामकाज एक समन्वय भण्डली चलाती है | 


का 


ते दाखए पृष्ठ १३१। 


प्राविधिक शिक्षा १९९ 


प्राविधिक शिक्षा के प्रबन्ध के लिए, परिषद्‌ ने चार विभागीय संमितियाँ-- 
उत्तर, दक्षिण, पूर्व ओर पंश्चिम--नियुक्त की हैं। ये अपने-अपने विभागों की ज़रूरतों 
का अध्ययन करती हैं एवं उनके अनुसार अपनी योजनाएँ चलती हैं। इन समितियों 
के अतिरिक्त परिषद ने सात पाज्यक्रम-मण्डल विविध विषयों के सुधार के लिए स्थापित 
किये हैं सिब्हिल, इंलेक्टिकल, मैकेनिकल तथा कैमिकल इंजीनियरिंग, वाणिज्य, केमीकल 
टेकनोलेजी एवं एप्लाईड आस | प्रत्येक विषय के राष्ट्रीय डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेट 
पाज्यक्रम अब तैयार हैं| परिषद ने एक विशेषज्ञ समिति स्नातकोचर पाउ्यक्रम प्रस्तुत 
करने के लिए नियुक्त की है । 


परिषद्‌ की बैठक प्रति वर्ष एक बार होती है। लेकिन समन्वय समिति तथा 
विभागीय समितियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। ये अपनी भावश्यकता के अनुसार 
किसी भी समय बैठ सकती हैं । 


शिक्षा-व्यचस्था, - प्रत्येक उद्योग में तीन प्रकार के व्यक्तियों की जरूरत 
पड़ती है: (१) मैनेजर (२) परिदर्शक कर्मचारी एवं (३) कारीगर। इसीके अनुसार 
प्राविधिक शिक्षा तीन स्तर में दी जाती है ;,डिग्री, डिप्लोमा तथा सर्टीफिकेट | 


डिग्री कोखे. - डिग्री कोत की शिक्षा काछिज्ञ तथा विश्वविद्यांडय में दी जाती 
है। इस पाठ्यक्रम में इण्टरमीडिएट या उच्च-माध्यमिक पास विद्यार्थी मरती किये 
जाते हैं | स्नातक कोर्स ३३-४ वर्ष का होता है, पर इस कोसे में प्रवेश के पूर्व उच्च- 
माध्यमिक विद्यार्थियों को' एक वर्ष पूर्व-व्यावलायिक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना 
पड़ता है | 


स्नातकोत्तर कोसे की अबधि दो साल की होती है । कुछ वर्ष पूव हमारे देश में 
इस पाठ्यक्रम का अभाव था। इस कमी को दूर करने के लिए. “अमाप्रशिप” ने एक 
विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। इस समिति की सिफारिशों पर “अभाप्रशिप' ने 
चुने हुए, बीस संस्थानों में तैतीस विषयों के स्नातकोत्तर पाज्यक्रम छागू करना स्वीकार 
कर लिया है । हाल ही में 'अमाप्रशिप' की सिफ़ारिश पर भारत सरकार ने इंजीनियरिंग 
और शिल्प-विज्ञान की पढ़ाई की प्रगति की समीक्षा करने और स्नातकोत्तर ट्रेनिंग तथा 
अनुसन्धान की व्यवस्था के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक उच्च अधिकार-प्राप्त- 


भारत, १९५९, पृष्ठ <३। 


२००' है । भारत में शिक्षा 


समिति नियुक्त की है। वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्क्षति मंत्राह्य के सचिव ग्रो० एस० 
एस०' थैकर इस समिति के अध्यक्ष हैं। समिति स्नातकोत्तर ट्रेनिंग-केन्द्रों और अनु- 
सन्धान शालाओं का दौरा करेगी तथा वह के प्रधानों एवं अनुभवी प्रोफेसरों से विचार- 
विमश करेगी | 8 


डिप्लोमा कोर्स,--डिप्लोमा कोर्स में विद्यार्थी मेद्रिक परीक्षा के बाद भरती किये 
जाते हैं | इसका दोरान तीन वर्षों का होता है। यह शिक्षा बहुधा पॉलीटेकनीक तथा 
तकनीकी स्कूलों में दी जाती है। सफलीभूत विद्यार्थीयण विभिन्न उद्योगों तथा व्यवसायों 
में परिदशक कमचारी नियुक्त होते हैं । । 


सर्टिफिकेट कोसे.--कारीगर दो प्रकार के होते हैं: (१) कुशछ कारीगर और 
(२) अद्ध-कुझछ और सामान्य श्रमिक । पहले प्रकार के व्यक्तियों को तकनीकी हाई स्कूल, 
अवर तकनीकी स्कूल, आर्ट्स एण्ड क्राफ्ट्स स्कूल एवं उत्तर-बुनियादी स्कूलों में ट्रेनिंग' 
मिलती है | पर अंद्ध-कुशल अथवा सामान्य श्रमिकों के प्रशिक्षण के लिए, हमारे देश में . 
कोई विशेष व्यवस्था नहीं है | आशा है कि प्रवर बुनियादी स्‍्कूछ इस माँग को पूरा 
करेंगे | किसी-किसी उद्योग संस्था ने अपने श्रमिकों कें लिए अंश-कालिक प्रशिक्षण की _ 
व्यवस्था की है ।' 


प्राविधिक शिक्षा का विस्तार.--सख्वाधीनता मिलने के पश्चात्‌ भारतीय 
शिक्षा में सबसे उल्लेखयोग्य विस्तार प्राविधिक शिक्षा का हुआ | सन्‌ १९४७ तक, 
हमारी तकनीकी संस्थाओं से पर्याप्त रूप में शिक्षार्थी नहीं निकछते थे, तथा शोध एवं 
स्नातकोत्तर पाउ्यक्रम का नाम निशान नहीं था। उस ब्ष पूरे देश में इंजीनियरिंग 
तथा ग्राविधिक शिक्षावाले २८ डिग्री-संस्थान तथा ४१ पॉलीटेकनीक संस्थान थे । 
सन्‌ १९५७ में डिग्री तथा डिप्लोमा संस्थानों की संख्या ऋ्रमदाः ७४ तथा १२९ पहुंची । 


इसी अवधि में छात्र-संख्या में भी विशेष बरूद्धि हुईं। सन्‌ १९४५७ में डिग्री 
तथा डिप्लोमा कोर्सो में क्रशः २,९४० तथा ३,६७० विद्यार्थयों के प्रवेश की स्वीकृति 
दी जा चुकी थी । सन्‌ (९५७ में यही संख्या तिगुनी हो गयी | याने ९,७७८ डिग्री 
कोसे के तथा १५,९९५ डिप्लोमा कोर्स के हो गये || . यह अनुमान लगाया गया है कि 
द्वितीय योजना-काल के अन्त में प्राविधिक संस्थाओं में डिग्री-पाज्यक्रमों तथा डिप्लोमा 
पाव्यक्रमों के लिए प्रति वर्ष क्रमशः १३,००० तथा २४,००० विद्यार्थियों को प्रवेश 





भारतीय समाचार, १५ सितम्बर, १९५९, पृष्ठ ५१९ । 
_ भारत, १९५९, पृष्ठ <₹। 





ट्र्ट्ष्त्प््भ्ख्त्ररर 
(05 //५८) 
2: 44%204 & ५९८ 


१९७५७ 


१९५५० 


कोर्स 


े 


३३३ पट९ ३, 
(/॥ //20/१८2५५ 


जता 


200002002020 


४ 
22526 


३९२५३ 


१९४७ से १९५७७ 


१९७७७ १९४९ 
(आ) डिप्लोप्ा 


१६ 
"रैडं 





३०५११ 


प्रा 
2 >*५% «० ३५४१३: / 


न्श्््न््ु्ज््-्यि 


छात्र- संख्या 


१९०३ १९०५ १९५७ 
(हज़ार) 


स्वीकृत छात्र-संर्या उत्तीर्ण 
चित्र १४ 


१९०१ 
( हज़ार) 





१९४९ 


१९४७ 
सस्थाए 
(दस ) 





२०२ भारत में शिक्षा 


दिया जा सकेगा । इतना होते हुए भी योजना-आयोग का अन्‍न्दाज है कि द्वितीय योजना 
के अन्त में १५,००० इंजीनियरिंग स्नातक तथा ३०,००० डिप्लोमा-प्राप्त व्यक्तियों की 
'कमी पड़ेगी ।| 


अनुमान है कि तीसरी योजना में डिग्री और डिप्लोमा प्रात ऋ्रशः ४५,००० 
ओर ९०,००० इंजीनियरों की और जरूरत पड़ेगी, अथात्‌ वर्तमान संख्या को तिगुना 
करना पड़ेंगा | इस लक्ष्य को कार्योन्िवित करने के लिए. नौ नये टेकनोछोजीकल कालिजों 
की स्थापना विभिन्न शहरों में होगी : मेंगलछोर, बारंगल, नागपुर, भोपाल, दुर्गापुर, 


हे 
ह 


हर 


“जमशेदपुर, अलाहाबाद, श्रीनगर एवं दिल्ली | प्रत्येक संस्थान से प्रति वर्ष ५०० अथात्‌ 
कुछ मिलाकर ४,५०० स्नातक निकलेंगे | शेष ४,५०० स्नातक मौजूदा सस्थानों से 
, निकलेंगे | यह निश्चित है कि इन कालछिजों को विशेष रूप से बढ़ाना पड़ेगा | 


डिप्छोमा-शिक्षा के प्रसार के लिए. 'अमाप्रशिप! ने अपनी र४ मार्च, १९५८ 
की बैठक में सिफारिश की है कि भारत सरकार द्वितीय योजना-काल में २७ पॉलीटेकनीक 2 
“ भारत के विभिन्न राज्यों में खोले : बच्चाल (३), बअम्बई (३), उत्तर प्रदेश (३), 
 पश्नाब (३), बिहार (२), मध्य प्रदेश (२), मद्रास (२), मैसूर (२), आन्ध्र (२), 
"राजस्थान (२), आसाम (१), उड़ीसा (१) तथा केरल (१) || इन संस्थानों में 
प्रतिवष सिह्िल, मेकेनिकल तथा इलेक्ट्रकिल इंजीनियरिंग के ४,०२० विद्यार्थी मरती 
किये जावेंगे। तृतीय योजना-काल में भारत-सरकार प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय 
प्राविधिक संस्थान स्थापित करने का विचार कर रही है | प्रत्येक संस्थान से सम्बन्धित 
अनेक तकनीकी स्कूल रहेंगे। स्कूलों की स्थापना किसी उद्योग-केन्द्र के पास होगी, 
और वे उससे मिल ज्ुल कर ये काम करेंगे | 


कारीगरों के प्रशिक्षण के प्रति भी ध्यान दिया गया है। श्रम तथा नियोजन 
मंत्रालय के १९५८-५९ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार शिव्प-प्रशिक्षण-केन्द्रों में 
१०,५०० कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है |, देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के 
लिए भारत-सरकार ने द्वितीय योजना-काल में, २६,००० अतिरिक्त कारीगरों के प्रशिक्षण 
की व्यवस्था का निश्चय किया है। इनमें से २१,६३० जगहों का प्रचनन्ध विभिन्न राज्यों 
में हो चुका है | 


| 27%#68 ० 27686, (७०७४ 29, 2989. 
ई 70988., (७७७) 97, 988. 
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नवीन योजनाएँ.---स्वातन्व्योत्तर-काल में, प्राविधिक शिक्षा की उन्नति के 
लिए भारत सरकार ने अनेक योजनाएँ चलायी हैं। इनमें से मुख्य ये हैं: (१) 
भारतीय विश्ञान-संस्था, बंगछोर की क्रमोन्नति, (२) उच्चतर प्रोद्योगिकी संस्थाओं की 
स्थापना, (३) नवींन पाख्यक्रमों का आरम्म, (४) वृत्ति की व्यवस्था, (५) विज्ञान 
मन्दिरों की स्थापना एवं (६) अनुसन्धान | 


भारतीय विज्ञान-संस्था, बंगकोर.---इस प्रसिद्ध संस्थान की स्थापना सन्‌ 
१९११ में हुई, और तभी से यहाँ उच्चतर विज्ञान तथा तकनीकी शिक्षा का प्रचन्ध 
किया गया है। इस संस्था से ३,००० से अधिक रसायन-शासत्री, भोतिकविद्‌, 
इंजीनियर, भूगभ-शास्त्री इत्यादि अभी तक निकले हैं ] ये भारत की उच्चतम शिक्षा- 
संस्थाओं, सरकारी ओहदों तथा औद्योगिक केन्द्रों में काम कर रहे हैं। सन्‌ १९४६ से 
भारत-सरकार इस संस्थान को उदार अनुदान दे रही है । मई, १९५८ में, यह संस्था 
विश्वविद्यालय के रूप में स्वीकृत हुई। इस विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक 
शिक्षा के विभिन्र क्षेत्रों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान का समुचित प्रबन्ध है | 


उच्चतर प्रोद्योगिक संस्थाएँ.---हमारी पंचवर्षीय योजनाओं ने बड़े उद्योगों के 
विस्तार पर बल दिया है। इस कार्य के लिए उच्चतर ग्राविधिशों की आवश्यकता है। 
इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए. 'सरकार-समिति' ने चार उच्चतर प्रौद्योगिकी 
संस्थाओं -- भारत के प्रत्येक विभाग में एक -- की स्थापना की सिफ़ारिश की थी | 
अमाप्रशिप ने इस सुझाव का अनुमोदन किया । सन्‌ १९५१ में सर्व प्रथम भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्था कलकतते के पास खड़गपुर में स्थापित हुई | 'बंम्बई की भारतीय 
प्रौद्योगिकी संस्था में विद्यार्थीगण सत्नस पहले सन्‌ १९५८ में प्रवेश हुए.। 'कोनपुर 
तथां भद्गास में. दो और संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं। इन दोनों संस्थाओं में 
कुछ मिल्ठाकर २,००० से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा सकेगी | 


नवीन पाव्यक्रम.--अभाप्रशिप! की सिफारिश के फल-स्वरूप कुछ नवीन 
पाञ्यक्रम का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया है : मुद्रण-कछा, प्रचन्ध-व्यवस्था तथा शहर- 
ग्राम-कल्पना । देश में इन विषयों के अध्ययन की माँग है, पर इनके प्रशिक्षण का ' 
यथोचित प्रत्नन्ध नहीं है| केन्द्रीय सरकार तथा राज्यीय सरकारों के द्वारा संयुक्त रूप से 
अलाह्राबाद, कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में स्थापित चार मुद्रण-स्कूलों में से प्रत्येक में 


ही कमान इक की. +े 


आठ संस्थाओं में प्रअन्ध-व्यवस्था-सम्बन्धी पाञ्यक्रम छागू किये जा चुके हैं। इनके 
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नाम हैं : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था, खड़गपुर; अर्थशास्तर-स्कूल, दिल्ली; अथशात्त्र 
विभाग, मद्रास विश्वविद्यालय; अर्थशास्र तथा समाज-विज्ञान स्कूछ, बम्बई; भारतीय 
विज्ञान-संस्था, बंगलोर; समाज-कल्याण तथा कारोबार-प्रबन्ध-संस्था, कलकत्ता; ओर 
घिकक्‍्टोरिया जुबली प्राविधिक सस्था, बम्बई | 


दिल्‍ली में एक 'शहर-ग्राम-कत्पना! विद्याल्य (स्कूल आफ टठाऊन एण्ड कण्ट्री 
प्लेनिंग) स्थापित हुआ है। इसमें उत्तर-स्नातक स्तर पर दो प्रकार के पाव्यक्रम का 
आयोजन किया गया है ; (१) दो वर्षीय डिप्लोमा कोस तथा (२) एक गहन कोसं, 
उन शिल्पी, इजीनियर इत्यादि के लिए. जिन्हें अपने विषय का कुछ व्यावहारिक 
अनुभव हो | 


इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की ओर से बंगलोर में एक ओद्योगिक अध्यापक 
प्रशिक्षण संस्था स्थापित होनेवाली है। यहाँ ओद्योगिक उत्पादन का उच्चतर ज्ञान 
दिया जावेगा । संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस संस्था को ९,००० डालर अनुदान देना स्वीकार 
किया है । 


वृत्ति--तकनीकी शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध की उन्नति के लिए भारत सरकार ने 
गत दस वर्षों में तीन प्रकार की वृत्तियों का आयोजन किया है; ग्रक्टिकछ ट्रेनिंग 
स्टाइपेण्ड, राष्ट्रीय शोध शिष्य-वृत्तियोजना तथा विश्वविद्यालयीय जोधदत्ति। प्रथम 
योजना के अनुसार, चुने हुए स्नातकोत्तर तथा डिप्लोमा प्राप्त व्यक्तियों को अपनी 
शिक्षा समाप्त करने पर प्रेक्टिकल प्रशिक्षण के लिए. मासिक स्टाइपेण्ड मिलता है--प्रति 
सातक १५० रु, तथा डिप्लोमा प्राप्त-यंत्री १०० रु, । इनके ट्रेनिंग का बन्दोबस्त सरकारी 
तथा विशेष गेरसरकारी केन्द्रों में किया जाता है। अभी तक १,००० स्टाइपेण्ड दिये 
गये हैं। द्वितीय योजना के अधीन ४०० रु. मासिक की ८० शिष्य-बृत्तियाँ तथा प्रति 
बंधे यंत्र तथा अन्य साधनों के लिए एक हज़ार रुपये क अनुदान की व्यवस्था की गयी 
है | यह योजना सन्‌ १९५५-५६ में शुरू की गयी थी। इनके अतिरिक्त २०० रु, 
मासिक की ८०० शोध-चृत्तियाँ विश्वविद्यालयों तथा इंजीयनिरिंग एवं तकनीकी 
संस्थाओं को दी गयी हैं 


विज्ञाब-मंद्रि,---सामुदायिक विकास योजना के कार्ये-क्षेत्रों में 'विज्ञान-मन्दिर! 
नामक २१ ग्रामीण वैज्ञानिक केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। प्रत्येक केन्द्र में एक 
प्रयोगशाक्ना और योग्य तथा प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं । ये केन्द्र ग्रामीण छोगों में 
वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार करते हैं, तथा उन्हें इसके उपयोग की सार्थकता के विषय 
में समझाते हैं। वैशानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय के मन्‍्त्री श्री हुमायूँ कबीर 
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का ध्येय सम्पूर्ण देश में ३२० विज्ञान-मन्दिर--अर्थात्‌ प्रत्येक जिले के लिए एक-- 
स्थापित करना' है | प्रत्येक ससथा का सम्बन्ध एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 
रहेगा । 

अनुसन्धान.--वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक शोध के लिए. भारत सरकार ने, सस्‌ 
१९४२ में, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक शोध-परिषद' की स्थापना की थी। आज यह 
परिषद वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मन्त्राछ्य का भाग है। परिषद शोध- 
संस्थानों में लगे वैज्ञानिकों को साहाय्य-अनुदान और योग्य व्यक्तियों को छात्र-बृत्तियाँ 
देने तथा विज्ञान-सम्बन्धी जानकारी के प्रसार का कार्य भी करती है | सन्‌ १९५८-५९ 
में परिषरठ का आवतंक व्यय ३-३१ करोड़ रुपये तथा अनुमानित एजीगत व्यय १:७८ 
करोड़ रुपये हुआ ।| 

स्वाधीनता-प्रास्ति के बाद से परिषद देश के विभिन्न केन्द्रों में राष्ट्रीय प्रयोग 
शाल्वएँ स्थापित कर चुकी है। इनका विवरण इस प्रकार है; (१) केन्द्रीय ईंधन 
शोध संस्था, जीलगोडा (बिहार); (२) केन्द्रीय कोच तथा कुम्मकार-कार्य-शोध-संस्था, 
जादवपुर; (३) केन्द्रीय खनन-शोध-केन्द्र, धानबाद; (४) केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी शोध 
संस्था, मैसूर; (५) केन्द्रीय चर्म-शोध-संस्था, मद्रास; (६) केन्द्रीय नमक शोध संस्था, 
भावनगर; (७) केन्द्रीय भवन-शोध-संस्था, रुड़की; (८) केन्द्रीय भेषज शोध संस्था, 
लखनऊ; (९) केन्द्रीय मशीनी इजीनियरिंग शोध संस्था, दुगगोपुर (पश्चिम बंगाल); 
(१०) केन्द्रीय विद्युत इंजीनियरिंग शोध-संस्था, पिछानी; (११) केन्द्रीय विद्युत रसायन 
शोध-संस्था, कराइकुडी (मद्रास); (१२) केन्द्रीय सड़क शोध-संस्था, नयी दिल्‍ली; 
(१३) केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य-झोध संस्था, नागपुर; (१४) प्रादेशिक शोध-प्रयोग- 
शाल्ग, हैदराबाद; (१५) प्रादेशिक शोध-प्रयोग-शाला, जम्मू-तावी (जम्मू तथा 
काइमीर); (१६) बिड़त्य-औद्योगिक तथा प्रौद्योगिकी संग्रहालय, कलकत्ता; (१७) 
भारतीय जीव-रसायन तथा परीक्षात्मक औषधि-संस्था, कलकत्ता; (१८) राष्ट्रीय धातु- 
कर्म प्रयोग-शाला, जमशेदपुर; (१९) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नयी दिल्‍ली; (२०) . 
राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला, पूना; एवं (२१) राष्ट्रीय वनस्पति-विज्ञान उद्यान, 
लखनऊ ।[ 


कतिपय समस्याएँ क्‍ 
भूमिका.--इस प्रकार हमारे देश की प्राविधिक शिक्षा की प्रगति गत दस 


वर्षों में हुईं । पूर्व स्वातन्त्योत्तर-काल में इस शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान नहीं दिया गया 





पं भारत १९५५०, पृष्ठ ९३ | 
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था | इसके फलस्वरूप हमारे देश का औद्योगिक विकास उचित रूप से नहीं हुआ था | 
छोटे-मोटे यन्त्रों की बात छोड़ दीजिए | हमने सुई तक बनाना नहीं सीखा था | हमारा 
देश विदेशी मालों से छा गया था, तथा प्रत्येक वस्तु के लिए. हमें विदेशों का मुँह 
ताकना पड़ता था | 


अन्र समय में परिवर्तन व्याप्त हो गया है। हमारे उद्योगों की दिन-प्रति-दिन 
उन्नति होती जा रही है। साथ ही, प्राविधिक शिक्षा के विस्तार की पूर्णतः चेष्टा हो 
हो रही है। परन्तु एक विशाल भवन खड़ा होने के लिए समय छगता है, तथा पग-पग 
पर विन्न-बाधाओं का सामना करना पड़ता है। हमारी प्राविधिक शिक्षा तथा औद्योगिक 
विकास के क्षामने आज मुख्य समस्याएँ ये हैं: (१) मानवन्शक्ति की आवश्यकता 
(२) कुशछ तकनीकी कारीगरों की अपयोध्तता, (३) प्रशासकों का अभाव, (४) 
“सुंकीण पाउ्यक्रम, (०) नये काछिजों की माँग, (६) शिक्षकों की कमी, (७) शिक्षा 
का माध्यम, (८) कर्मशाल्य-अभ्यास, (९) उत्तर-विद्याल्य शिक्षा, (१०) अनुसन्धान 
एवं (११) सरकार, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा में सहयोग । 


मानव-शक्ति को आवश्यकता,--भारत की प्रगति एवं औद्योगिक 
विकास के लिए विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षित तकनीकी मानव-शक्ति की आवश्यकता है | 
आज प्राविधिक शिक्षा का विस्तार, इस देश में. द्वतगति से हो रहा है। तिस पर भी 
योजना-आयोग को आशक्ला है कि तृती़ योजना-काल में तकनीकी मानव शक्ति का ु 
अभाव, रहेगा |। इस कारण ग्राविधिक शिक्षा का और भी प्रसार करना पड़ेगा।... 


तकनीकी भमानव-शक्ति के ट्रेनिंग में तीन विषयों पर ध्यान देना ज़रूरी है। 
« प्रथमत), इसे प्रत्येक क्षेत्र की राष्ट्रीय आरव्यकताओं की सम्पूर्ति करनी पड़ेगी । 
,, द्वितीयतः, प्राविधिक शिक्षा का मान-दण्ड न गिरने पावे । ख्र्तीयतः , शिक्षा-संस्थाओं से 
निकलनेवाले यंत्रियों की संख्या तथा देश की प्रशिक्षित मानव-दक्ति की माँग में एक 
सन्तुल्न रहे | लेकिन जत्र किसी देश का औद्योगिक विकास शीघ्र किया जाता है, तन्न 
प्रायः केवल पहले ही विधय पर ध्यान दिया जाता है। बहुसंख्यक प्रशिक्षित शिल्पी 
तकनीकी संस्थाओं से निकाले जाते हैं। पर यदि इस संख्यात्मक विस्तार के साथ 
शिक्षा-स्तर गिर जाय, तो औद्योगिक विकास को भारी धक्का छगता है । दो) याद रहे 
कि तकनीकी शिक्षा में कोई भी छोटे रास्ते: की गुंजाइश नहीं है । 


न 


| देखिए पृष्ठ २०२। 


प्र/पपिक शिक्षा २०७ 

उद्योग के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के 
प्चात्‌ प्राविधिक शिक्षा का आयोजन सावधानी से किया जावें। श्री एअट की यह 
चेतावनी हमें सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए : 


देश की यह बदनसीबी होंगी, यदि अपनी हरूम्बी प्राविधिक शिक्षा 
समाप्त करने के पश्चात्‌ अनेक व्यक्तियों को अपने ज्ञान का उपयोग करने का 
सुअवसर ही ग्राप्त न हो || 


गत दस वर्षों में प्राविधिक शिक्षा-विस्तार तथा देश, की तकनीकी मानव-शक्ति की 
आवश्यकता का अनुमान करने के लिए. यथेष्ट चेष्टा की गयी है। पर रे र मॉँग और 
प्रदान का समुचित सन्तुझन न कर सकी | किसी ओद्योगिक क्षेत्र में बेकारी देखी जा 
रही है और किसी क्षेत्र मं उपयुक्त प्रशिक्षित व्यक्तियों की. कमी है। यदि पंचवर्षीय 
योजनाओं के अनुसार देश का आर्थिक विकास न हुआ तो तकनीकी व्यक्तियों में 
बेकारी बढ़ती ही जायगी ।] 


कुशल तकनीकी कारीगरों की अपर्याप्तता,--प्राविधिक शिक्षा-विस्तार 
में, सरकार का ध्यान अधिकतर हंनातेक तथा डिप्लोमा को्सों की ओर गया है, पर देश 
प्रे.सचसे अधिक आवश्यकता 'कुंशलछ कारीगरों की है। कल़-कारखानों में नम्े रंगरूट 
भरती होते हैं । उन्हें उत्पादन का कुछ मी ज्ञाने नहीं रहता है। इन हुनरवाले मजदूरों 
के प्रारम्भिक प्रशिक्षण की यथोचित आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, हमारे देश के 
कुटीर-शिल्प की पर्याप्त प्रगति हो रही है; पर सम्यता के विकास के साथ, इनमें एक 
नवीनता प्रयोजनीय है। इसके लिए. यह आवश्यक है कि इन कारीगरों को परिवर्तित 
स्थितियों के अनुकूल बनने के लिए. प्रशिक्षित किया जाय | | 


» प्रशाखकों का अभाव.--हमारी 'पंचवर्धीय_योजनाओं का ईँखओे ईहुझा है 
विकास-कार्य आरम्म करना', जिससे छोगों के रहन-सहन का स्तर उठाया जा सके 
और , उन्हें उन्नत जीवन बिताने के लिए नये अवसर प्रदान किये जा सकें | प्रथम) 
योजना-काल में ७८ था विद्यत॑-उत्पादन के साथ-साथ कृषि के विकास को भी 
प्राथमिकता मिली | "हर्तीय योजना का मुख्य उद्देश्य हैं मूलभूत तथा भारी उद्योगों के 
विकास के साथ द्रुतगति से औद्योगीकरण” | इन योजनाओं के फल-स्वरूप नये-नये बाघ 


रॉ 
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बाँघे जा रहे हैं, बड़े-बड़े कारखानों की सृष्टि हो रही है, आवागमन के साधनों में 
उन्नति हो रही है, नगर-पुनरंचना चल रही है, परिवहन का विकास हो रहा है, 
इत्यादि, इत्यादि | 


पर इन योजनाओं को कोन तैयार कर क्र है! इन्हें फौन चला रहा है ! 
'खेद के साथ हमें उत्तर देना पड़ता है कि “(विदेशी विशेषज्ञ” | हमें उस समय हताश 
होना पड़ता है, जब्च हम देखते हैं कि स्वाधीन होते हुए भी कार्यो के लिए, हमें 
विदेशी परामश-दांताओं का मुँह ताकना अनिवार्य होता है। विशेषज्ञों की बात जाने 
दीजिए. | हमारी पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार विकास-कार्य बहुत कुछ हो रहा है; 
पर प्रत्येक क्षेत्र की वृद्धि के अनुपात में, प्रौद्योगिक प्रशासकों का विशेष अमाव है । 
वर्तमान जगत में एक ओद्योगिक प्रशासक के लिए. केवल प्राविधिक ज्ञान ही यथेष्ट 
नहीं है। भाषा पर उसका समुचित अधिकार होना चाहिए तथा उसे वक्‍्तृत्व-कछा-दक्ष भी 
होना चाहिए । उसे देश तथा विश्व की आर्थिक स्थिति तथा वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता 
है, क्योंकि इन सबका घना सम्बन्ध प्रौद्योगिक योजनाओं से है। उसे प्रशासन कार्यक्रम 
का अनुभव चाहिए, अन्यथा उसे लिपिकों के इशारों पर नर्तेन करना पड़ता है । परन्तु 
उसे सबसे अधिक आवश्यकता 'मानव-सम्बन्धी ज्ञान! की है, क्योंकि उसकी अधीनता में 
कितने ही कर्मचारी कारीगर तथा अमभिक्र क्रिया-रत रहते हैं, जिनके साथ कार्य करना 
तथा उनसे काम कराना असाधारण कार्य होता है। इन कठिनाइयों का अनुभव करते 
हुए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने यह विचार किया कि “विकास के प्रत्येक क्षेत्र में 
तेजी से बढ़ती हुई संख्या में प्रोद्योगिक कर्मचारियों की आवश्यकता होगी ॥7 


“अभाषरशिप' की चेष्टाओं के कारण हमारे देश में स्नातकोत्तर 'पीस्यक्रम हाले ही में 
झुरू हुए हैं तथा उच्चतर प्रौद्योगिकी संस्थाओं की -सूष्टि हुई है। प्रबन्ध-व्यवस्था के 
कालित भी खुल गये हैं। आशा की जाती है कि इस उच्चतर शिक्षा के मिलने के 
पश्चात्‌, हमारे देश से भी पर्योत्तरूप में प्राविधिक प्रशासक निकलने छगेंगे । 


सकाणे पाउयक्रम---पिछले शीषेक की चचो से यह भी स्पष्ट हुआ होगा 

कि हमारे देश कें-प्राविधिक पाठ्यक्रम संकीणे हैं। उनमें केवछ तकनीकी विषयों का ही 
. समावेश रहता है | पर एक्प्रीविधिज्ञ के लिए भाषा, अर्थिशात्र तथा श्षोमाजिकु.विश्ञाम 
का ज्ञात्त ज़रूरी है। तकनीकी शिक्षा की इस कमी को दूर करने के लिए, ८मैरिका ने 


आ्राविधिक, पाद्यकम में सामात्य.शिक्षा एक अनिवोय विषय रखा गया है। अमेरिकी 
उच्च शिक्षा सम्बन्धी प्रेसीडिप्ट आयोग का कथन है 
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सामान्य शिक्षा का मूल उद्देश है, व्यावसायिक योग्यता की वृद्धि । 
इस ज्ञान के कारण, मनुष्य की दृष्टि-संकीणेता दूर होती है, कार्य-कुशछता 
बढ़ती है और वह समाज को स्पष्टतर समझ सकता है || 


पर प्रचलित पाज्यक्रम के सुधार के बिना, सामान्य शिक्षा का समावेश नहीं हो 
सकता है। “अभाप्रशिप' ने अपने २२ माचे, १९५७ के अधिवेशन में यह तय किया 
है कि एक उचित मान-दण्ड स्थिर रखने के लिए यह आवश्यक है कि इंजीनियरिंग 
एवं ठेकनोलोजीकल की प्रथम डिग्री के लिए. उच्चतर माध्यमिक स्तर के पर्चात्‌ 
पञ्म्ववर्षीय अविच्छिन्न कोसे का आयोजन किया जाय | वर्तमान पाउ्यक्रम के रद्दो-बदछ 
के अतिरिक्त परिषद का उद्देश्य है नवीन कोर्स में विशेषीकृत शिक्षा के सिवा, कुछ 
अतिरिक्त विषयों का समावेश करना | परिषद ने यह काम अपने पाव्यक्रम-मण्डलों को 


सौंपा है । 


आज की दुनिया में साधारण ज्ञान की आवश्यकता प्रत्येक अ््ध-कुशल एवं 
सामान्य श्रमिक को भी है। बीसबीं शताब्दी मशीन तथा सामूहिक उत्पादन का युग 
गिना जाता है | दिन-प्रतिदिन मशीन-क्रिया अधिकतर पेंचीदा होती जा रही है। इसे 
समझने के लिए, लिखने-पढ़ने का ज्ञान एक श्रमिक को भी जरूरी है। अतएव केवल 
हथोड़ी-विद्या से एक मजदूर या कारीगर का काम इस संसार में अब भली भांति नहीं 
चलेगा | यदि उसे”भाषा, गणित तथा समाज-शासत्र का ज्ञानः दिया जाय, तो उसके 
वैयक्तिक विकास के साथ ही उसकी उत्पादन शक्ति की मी अवश्य उन्नति होगी 
जिसकी मूलतः आबच्यकता है । 


नये कालिजञों की मॉग.--इस बाढ़ की चचो पहले ही कीजा चुदी है 
कि तृतीय योजना के दौरान में नी नये टेकनोलोजीकल कालिज एवं सत्ताइंस पॉली- 
टेकनीक स्थापित होंगे। ये मौजुदा संखाओं के समान छोठे-मोठे न होंगे, और न 
उनमें फतिपयं विषयों के अध्यापन का बन्दोषस्त होगा | ये वृहतकाय होंगे तथा उनमें 
ब्रिविध विषयों के पढ़ाने का आयोजन होगा । इसी पाज्यक्रम के अनुसार, उनमें केम- 
शाल्ाओं तथा .्रंयोग-शाल्ओं की व्यवस्था करनी पड़ेगी । 


“ शिक्षकों की कमी---संस्थानों की संख्या-दृद्धि के साथ-साथ उपयुक्त | 
' “शिक्षक पर्याप्ते रूप में नहीं मिलते हैं। किसी किसी कालिज में जसें-तेसे शिक्षक नियुक्त 
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होते हैं। अध्यापकों के अभाव कि कारण, प्राविधिक शिक्षा के विस्तार में धका पहुँचने 
की सम्भावना है | कमेदक्ष व्यक्तियों को अध्यापन काये मे रोकने के लिए 'डूचित वेतन 
की अवश्य जरूरत है। इसके साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्य-सरकाें को ऐसा प्रघन्ध 
करना चाहिए कि तकनीकी अध्यापकगण शिक्षण-कार्ये छोड़कर इधर-उधर न भागने पावे । 


कुछ वर्षों से नवीन तथा ख्लातकोत्तर पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया गया है | 
इस काये के लिए, भी काफी अध्यापक नहीं मिलते हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए तथा कुछ 
समय तक तो हमें विदेशियों पर ही निर्भर रहना पडेगा, तथा हमारे कुछ प्रतिभाशाली 
विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए"विदेश भेजना पड़ेगा । द 


शिक्षा का माध्यम ---२ सितम्बर, १९५६ को श्री नेहरू ने राज्यीय मंत्रियों 
से चर्चा करते हुए, कहा कि यह स्पष्ट ही है कि वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा का 
माध्यम अंग्रेजी ही रहेगा | वततेमान परिस्थिति को देखने हुए. श्री नेहरू का अभिप्राय 
शायद ठीक ही है; पर भविष्य में सरकारी नीति क्‍या होगी, यही प्रश्न है। यदि 
प्राविधिक शिक्षा के माध्यम का निर्णय अनिश्चित काल तक छोड़ दिया जाय तो सभी 
वैज्ञानिक गिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रहेगी, और विज्ञान की नीति दूसरे विषयों के 
लिए भी चलाना पड़ेमी। जितनी जल्दी हो सके, मातृ-भाषा को उच्च शिक्षा का 
माध्यम बनाना चाहिए | 


पर विश्वविद्यालय तथा पग्राविधिक संस्थाओं में अंग्रेजी एक द्वितीय अनिवार्य 
विषय रहे | इसके सिवा, भारतीय भाषाओं में, प्राविधिक साहित्य लिखने का यत्न किया 
जावे । यह स्मरण रहे कि चीन' तथा जापान सरीखे पूर्वीय देशों में भावृ-भाषा हीं 
प्राविधिक शिक्षा का माध्यम है, पर अंग्रेजी एव रशियन सीखने पर यथेष्ट जोर दिया 
जाता है। 


. कम-शाला-अच्या स “हमारी प्राविधिक संस्थाएँ अपने विद्यार्थियों को सवोज्ध- 
पूणे कर्म-शाल्य-अभ्यास नहीं दे सक रही हैं। यह याद रहे कि कुरी विद्याओं का 
अध्जापन तो संस्था की घहारदीवारी के भीतर हो सकता है, पर*प्राविधिक सिक्षा 
संस्थान के अन्दरे सीमित नहीं रह सकती है । मुख्य ज्ञान तो विद्यालय की $में)शाला 
* तथा धयोग-शाल्ग में अवश्य, दिया जायगा, पर*यृथार्थ ब्यावहारिक्‌ अभ्यास के लिए 
सदी: कर्-शीलाओं, कैरखानों तथा खंलिहानों की, शेझश लेनी पड़ती है। तकनीकी 


श्र 
शिक्षा की दक्षता बहुत-कुछ भीतरी व्यावह्वरिक अभ्यास कै समन्वय पर निभर है। 
अनेक संस्थानों में उपयुक्त #प्-शाल्ाओं तथा प्रयोग-शालाओं का अभाव्ने है। इस कारण 
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बाहरी सहायता और भी आवश्यक है। पर यह सहायता हमारे देश में पर्यासरूप से. 
नहीं मिल रही है | सरकार ने सम्प्रति प्रेक्टिकल ट्रेनिंग की उन्नति के लिए. कुछ छात्र- 

' वृत्तियों का बन्दोबस्त किया ।7 पर यह यथेष्ट नहीं है | जहाँ तक बने, सरकार को अपने . 
कल-कारखानों में व्यावहारिक अभ्यास की सुविधा देनी चाहिए। अनेक बिना वजीफा- 

वाले विद्यार्थी अंश-काल्कि नौकरी व्यापारी फर्मों में कर सकते हैं। इस व्यवस्था से 

कम-से-कम चार लाभ हैं: (१) विद्यार्थियों कों आर्थिक सहायता मिलती है; (२) 

उनको स्वाभाविक वातावरण में व्यावह्वरिक अभ्यास मिल्ता है; (३) उन्हें विभिन्न 

स्‍तर के कर्मचारियों तथा अ्मिकों से मिलने का सुअवसर मिलता है; एवं (४) काम 

करते-करते, उनकी स्थायी नौकरी भी ठीक हो जाती है; और शिक्षा समाप्त करने के 

बाद उन्हें नोकरी के लिए यहाँ-वहाँ मठकना नहीं पड़ता है। यह प्रथा भनेक देशों में 

प्रथलित है | 


उत्तर-विद्यालय-शिक्षा.--जन्म से लेकर झुत्यु पर्यन्त, मनुष्य को ज्ञानाजन 
करने का सुअवसर रहता है। पर हहुधा भारतवासियों की शिक्षा स्कूल या कालिज 
छोड़ने के साथ-साथ समाप्त हो जाती है। विशेषकर यह पन्थ एक प्राविधिज्ञ के लिए 
हानिकारक है। बीसवीं शताब्दी में प्राविधिक ज्ञान की दिन-प्रति-दिन उन्नति हो रही है। 
जो कल था, वह आज नहीं है; ओर जो आज है, वह कल नहीं रहेगा। अतएव एक 
शिल्पी या यन्त्री अपने पूर्व शान के भरोसे निष्क्रिय बैठा नहीं रह सकता है | उसे नवीन 
विद्या के संस्पश में रहना पड़ेगा | अतएव॑ उत्तर-विद्याल्य-शिक्षा की विशेष आवश्यकता 
है। हमारे देश में।३८ विश्वविद्यालय, ७४ डिग्री कोसंबाली तथा १२९. डिप्लोमा-कोर्स-: 
वाली प्राविधिक संस्थाएँ हैं । पर इनका ध्यान अमी तक इस ओर नहीं गया है। उन्हें 
प्राविधिज्ञों के लिए. पुनसनीवन कोस का आयोजन करना चाहिए, ताकि उन्हें आधुनिकतम 
विद्या का छाम मिले और उनके ज्ञान में जग न छगे | ५, -.. .. ' 


हमारे कारीगरों तभा श्रमिकों के लिए अंश-क्रालिक कोले की अति आवश्यकता ' 
है। ये कोस सायेकाल में चलाये जा सकते हैं, ताकि नोकरी करते हुए मी वे अपना 
काम सीखें | उनकी*अआशद्योगिक निपुणता की ईद करने का यह एक अचूक उपाय है। 
इसके अतिरिक्त इन छोगों की अवकाश-शिक्षा का आयोजन करना पड़ेगा । हम देखते 
हैं कि हमारे अमिकों की फुरसत का सम्रय ग्प्पें हकने, बिड़ी पीने या पर निल्दा करने में 
'बीत जाता है। कई तो व्यमिचार में ड्रबे रहते हैं या कलारियों की शरण में पड़े रहते हैं| 
परन्तु उनके इस अवकाशा-कालछू का सदुपयोग हो सकता है, यदि उनके ढिए, समाज 


देखिए, पृष्ठ २०८ | 
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शिक्षा का अचन्ध कर दिया जाय । किन्तु हमारी औद्योगिक संस्थाएँ, इस ओर उदासीन 
हैं । अनेक गा देशों में मजद्रों के लिए नाव्य-शालाएँ, संनानागार, क्रीड़ा-स्थल 
' पुस्तकालय आदि की व्यवस्था है। ऐसी समुचित सुविधाओं के कारण श्रमिक अपनी 
थकावट को भूल जाते हैं, उनका पेंसा बरबाद नहीं होता है तथा उनके व्यक्तित्व का 
विकास पूर्णता .की ओर उन्मुख होता है। हमारे देश में ऐसी परिकल्पनाएं इस समय 
सम्नव॒त्‌ प्रतीत होती हैं । 


श्रमिकों के लिए उत्तर-विद्यालय-शिक्षा का आयोजन पाश्चात्य देशों में जरूरी 
समझा जाता है। उदाहरणार्थ, सोवियट रूस में किसांन तथा मंजदूसों के लिए अनिवाये 
माध्यमिक शिक्षा आरम्म हो गयी है। शिक्षा रात्रि-शालाओं मे दी जाती है। पत्नी 
व्यवहार-द्वारा भी शिक्षा का प्रतन्ध है। ये पाठ्यक्रम छोक-प्रिय हैं। प्रायः 
२०,००,००० व्यक्ति इस शिक्षा का छाभ उठा चुके हैं, और १२,००,००० श्रमिक 
इस आयोजन का छाम प्रति वर्ष ले रहे हैं। सरकार इस काये के लिए. प्रतिवष्रे २०० 
करोड़ रुत्र॒ल ख करती है ।| 


अनुसन्धान,--स्वाधीज़ भारत ने अनुसत्थान की ओर विशेष ध्यान दिया 
है, तथा दंसे: ही वर्ष में अनेक शोध-प्रयोग-ह्ालाएँ स्थापित हुई हैं । पर खेद के साथ 
कहना पड़ता है कि हमें मशीन, कल-पुज्ने तथा अन्न-बल्म के लिए. भी दूसरे देशों की 
ओर अब मी निहारना पड़ता है । हमारे देश की प्यास सम्पत्ति बाहर ली जाती 
हम देश की बेकारी की समस्या का समाधान नहीं कर सक रहे हैं, तथा उपयुक्त 
हथियार-औजार के अभाव के कारण हमारी योजनाओं का ठीक-ठीक विस्तार नहीं हो पा 
रहा है । अतण्व ऑद्योगिक अनुसन्धान की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है | 


उदाहरणार्थ, उत्पादन-शोध छीजिए.। इस शोध का लक्ष्य हो ; (१) उत्पादनों 
की गुणात्मक प्रगति; (२) माल, क्रियाओं तथा कलाओं की इद्धि; (३) उत्पादन-क्रिया 
में किफायत करना; (४) उत्पादन-सम्बन्धी-क्रियाओं की तकछीफों को रोकना; 
(५) एक स्तरोन्नयन स्थापित करना; एवं (६) क्रेता-विकेताओं के मध्य सद्भाव 
फैलाना | 
के 


इस प्रत्येक क्षेत्र में गवेषणा का प्रयोजन है। देशे) की जरूरतों को देखते हुए 
सारत़ में आज बौद्धिक नहीं; बल्कि व्यावहारिक अनुसन्धान की विशेष आवश्यकता है 


मुहर 3 की के |. जया नपाकन पअानजाम>«०«मकनम नयिनीजल लीलनललललख+ "०त+ 
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कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य आदि का नवीनीकरण इस शोध के बिना नहीं हो सकता है, 
अतएव हमारे अनुसन्धान कत्तोगण इस ओर विशेष ध्यान देवें । 


सरकार, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा में सहयोंग.--अन्य 
विक्षा-क्षेत्र तो अपने पाँव पर खड़े रह सकते हैं, पर प्राविधिक शिक्षा एककलन नीति का 
अवलम्बन नहीं कर सकती है। सरकार तथा उद्योग से उसका घनिष्ठ सम्बन्ध है। 
सरकोर कुछ प्राविधिक संस्थाएँ, स्थापित करती है, कुछ को आर्थिक अनुदान देती है, एवं 
शोध तथा व्यावसायिक अभ्यास का बन्दोवस्त करती है। उसी प्रकार प्राविधिक शिक्षा को 
भी राज्य की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिए; जैसे, किस क्षेत्र में तथा 
कितने प्रविधिशों की आवश्यकता है। इसके लिए उचित सर्वक्षण होना चाहिए। 


इसके अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षा तथा उद्योग के बीच सहयोग की आवश्यकता 
है। शिक्षा संस्थाएँ उद्योगों की माँगों को पूरा किया करती हैं। पर उद्योग तकनीकी 
विद्यार्थियों को ब्यवह्मरिक अभ्यास की सुविधा प्रदान करता है, तथा शिक्षा की समाप्ति 
के उपरान्त उन्हें नौकरी देता है। किन्तु प्रत्येक उद्योग-मूलक शिक्षा क्षेत्र का ध्येब सब 
समय स्पष्ट रहना चाहिए. जैसा कि, प्रसिद्ध अँग्रेज विद्वान्‌ छाडे यूस्टेस पर्सी का 
कथन है : 


हमें उद्योग को सूचना देनी होगी कि शिक्षा का ढाँचा आज क्‍या है, 
इसका लक्ष्य क्या है, हम इसमें क्या सुधार करना चाँदते हैं; ओर हमें व्यापार 
तथा उद्योग की ज़रूरतों की ओर ध्यान देतें हुए उनके उपयुक्त यंत्र 
ओऔजञार तैयार करना पड़ेगा। साथ ही उनके अनुकूछ नवीन योजनाएँ: 
चलानी पड़ेंगी । 


उपसंहार 


इस अध्याय में भारतीय प्राविधिक शिक्षा की वर्तमान रूपरेखा की चचों की 
गयी है, तथा उससे सम्बन्धित कतिपय समस्याओं पर बिचार किया गया है। बीसबीं 
शताब्दी विज्ञान का युग है | विज्ञान की प्रगति को न हम रोक सकते हैं और न रोकना 
चाहते हैं। यदि हम सम्थ राष्ट्रों में अपनी गणना कराना चाहते हैं, तो हमें भी 
उसी स्रोत के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा । 


हमारी पंच-वर्षीय योजनाओं का भी ध्येय है, विशाल कारखानों एवं फेक्टरियों 
की स्थापना, उनके उपयुक्त शिल्पी, यन्‍्त्री तथा प्राविधिशों को तैयार करना तथा देश 
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की आर्थिक उन्नति करना । पर हमें याद रखना चाहिए, कि सभ्यता अर्थ पर नहीं, 
बल्कि मानव विकास पर निरभर रहती है। जापान तथा जर्मनी का उदाहरण लीजिए | 
द्वितीय विश्व-युद्ध के फल स्वरुप ये देश धूल में मिला दिये गये थे | शहर, बन्दरगाह, 
फेक्टरी, कारलाने सभी तहस-नहस हो गये थे, खाने को अन्न तथा पहनने-ओदने 
को वस्र न थे । इस प्रकार इन देशों का आर्थिक स्वेनाश हुआ, पर मानवी ब्क्ति 
अक्षुण्ण रही । उसी शक्ति ने देश को फिर से नये सिरे से बसाया। ध्वंसावशेषों पर 
नवीन अट्टालिकाएँ, नये कारखाने फिर से सिर ऊँचा कर खडे हुए, | इस प्रकार पुरातन 
काया में नूतन जीवन का संचार हुआ। ये राष्ट्र फिर से उठ बैठे | यहाँ तक कि हाल ही 
में पश्चिम जमंनी ने हमारे देश की कृषि की उन्नत्ति के लिए बीस छाख मार्क के अनुदान 
की घोषणा की है ।[हमारे वित्त-मंत्री श्री मोरारजी देसाई को अपनी पंच-बर्धीय योजनाओं 
की चलाने के लिए, भिक्षा झोली केकर देश-विदेश घूमते रहना पड़ना है। न जाने 
कब हम अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे ! हमें सदा याद रखना चाहिए कि किसी भी देश 
की उन्नति मानव-शक्ति के विकास पर निर्भर रहती है, न कि केवल आर्थिक संचय पर। 


नवों अध्याय 


शिक्षक प्रशिक्षण 
पूबे-पृष्ठिका 
भूमिका.--संसार में शिक्षा एक प्रधानतम व्यवसाय क्षेत्र है। भारत में आज 
बारह छाख से अधिक व्यक्ति शिक्षण-कार्य-द्वारा अपनी जीविका चलाते हैं | जीवन-स्षेत्र में 
अध्यापन का महत्व सर्वाधिक है । शिक्षकों का सम्बन्ध केवछ एक बृहत्‌ छात्र-समुदाय से 
ही नहीं रहता, बरन्‌ विभिन्न आयु के विद्यार्थियों से मी रहता है । 


प्राचीन एवं मध्य युगीन भारतीय शिक्षा-प्रणाढी में शिक्षक-प्रशिक्षण का कोई 
विधिवत्‌ नियम न था। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक छात्राध्यापक प्रणाढी (मानीटर 
पद्धति) प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार सम्पूर्ण स्कूल या कक्षा कतिपय एकरूप 
टुकड़ियों में बॉट दी जाती थी। प्रत्येक ठुकड़ी एक मानीटर या वयस्क विद्यार्थी के 
मातहत में रहती थी। मानीठर अपनी हुकड़ी को पढ़ाता था। अन्त में हुकड़ी के 
विद्यार्थीगण अपना पाठ शिक्षक को सुनाते थे । 


डा० एन्ड्र बेल ने, जो कि मद्रास सैनिक अनाथाल्य के सुंपरिंटेण्डेण्ट थे, इसी 
प्रथा को इस सेस्था में अपनाया (सन्‌ १७८७ ई०)। बाद को उन्होंने इसका प्रचार 
ग्रेट ब्रिटेन में मी किया | सन्‌ १८०१-१८४५ की अवधि में उस देश के प्राथमिक 
स्कूलों में यही पद्धति प्रचक्तित थी। यह प्रथा कम खर्चीली थी, तथा शिक्षक-समस्या 
समाधान की अमोध औषधि थी | इस प्रथा के कई नाम-करण हुए : मानीटर-पद्धति, 
मद्रास-प्रथा, लेंकारिट्रियन पद्धति, पेस्टाछोजी-विधि, ग्लासग्रो-प्रथा, इत्यादि । वस्तुतः यह 
प्रणाली भारतीय प्रचलित देशी पद्धति का अनुकरण थी । 


शिक्षक-प्रशिक्षण एक नवीन कला है। भारत में इसका अभ्युदय आधुनिक युग 
में ही हुआ है। इसके विकास का अध्ययन तीन मुख्य कालों में किया जा सकता है: 
(१) छात्राध्यापक-प्रणाली, (२) शिक्षक ट्रेनिंग ओर (३) शिक्षक-प्रशिक्षण । 


१६ भारत में शिक्षा 


छात्राध्यापक प्रणाली,--इस काल का विस्तार सन्‌ १८०१ से सन्‌ १८८२ 
तक है। इस अवधि में शिक्षक-प्रशिक्षण को विशेष मान्यता नहीं दी गयी थी। कुछ 
प्रशिक्षण केन्द्र यहाँ-बहाँ अवश्य खुले थे, पर ये प्राथमिक शिक्षकों के निमित्त खोले गये 
थे, तथा अधिकतर ये गैरसरकारो संस्थान थे | 


आरम्म में डेनिश मिशनरी पादरियों ने अपने स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित 
करने के लिए कुछ प्रयत्न किये, तथा भीरामपूर में डा० कारे ने एक नामरू स्कूल 
स्थापित्‌ किया | तत्पश्चात्‌, अम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता की शिक्षा-समितियों ने 
शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता अनुभव की और इसके लिए कुछ केन्द्र खोले | बम्बई 
देशी शिक्षा मण्डल ने २८ प्राथमिक शिक्षा-व्यवस्थापकों को प्रशिक्षित किया तथा 
उन्हें प्रेसीडेन्सी के विभिन्न भागों मे प्राथमिक शिक्षण के निरीक्षण के लिए भेजा 
(सन्‌ १८२६) । मद्रास में सर टामस मनरो ने शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, 
एक केन्द्रीय स्कूल खोला (सन्‌ १८२६) | कलकत्ता में स्थानीय स्कूल-समिति ने एक 
शिक्षक-प्रशिक्षण-केन्द्र स्थापित किया (सन्‌ १८१९) | तत्पक््चात्‌ कलकत्ता महिला शिक्षा 
समिति ने भी शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के निमित्त एक दुसरा केन्द्र खोला | 


इन गैरसरकारी संस्थाओं के सिवा कुछ सरकारी संस्थाएँ भी स्थापित हुईं । 
उदाहरणाथ, अम्बई एलफिन्स्टन इन्स्टीट्यूशन, पूना संस्कृत स्कूल एवं सूरत अंग्रेज़ी 
स्कूल में नाम कक्षाएँ आरम्भ हुईं। सन्‌ १८४९ में कलछकते में एक नाम स्कूल 
स्थापित हुआ, और इसके दस वर्षों के भीतर बंगाल में और भी तीन नार्मल स्कूल 
खोले गये । उत्तर-पश्चिम प्रदेश में आगरा, मेरठ तथा बनारस में क्रमशः १८५२, 
१८५६ तथा १८५७ में नामेल स्कूल स्थापित हुए । 


बुड के घोषणा-पत्र ने शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था पर नर दिया। इसने 
आदेश दिया कि प्रत्येक प्रसीडेन्सी में नामेल स्कूल खोले जावें || इस आदेश की ओर 
विंशेष ध्यान नहीं दिया गया, तथा सन्‌ १८५९ के घोषणा-पन्र को कहना ही पड़ा कि 
४ कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स के निर्देश के अनुसार, शिक्षक-प्रशिक्षण-केन्द्र यथेष्ट संख्या में 
स्थापित नहीं हुए. हैं। इस ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है | सन्‌ १८५९ के 
' पश्चात्‌ निर्मित अनुदान-प्रथा में भी, प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन के लिए अनुदान की 
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विशेष व्यवस्था रखी गयी | इन विधेयकों के फल-खरूप शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर 
यथेष्ट ध्यान दिया गया | सन्‌ १८८२ में ब्रिठिश भारत में १०६ नार्मेर स्कूल थे, 
शिक्षार्थियों की संख्या ३,८८६ थी तथा प्रशिक्षण पर चार छाख रुपये व्यय किये 
गये थे | 


यह ध्यान रहे कि ये प्रशिक्षण-संस्थाएँ केवल प्रायमरी स्कूछों के शिक्षकों के लिए 
थीं। बहुधा रिक्षार्थी प्रायमरी स्कूल पास विद्यार्थी हुआ करते थे | पाव्य-क्रम में स्कूल 
के विययों के प्रति विशेष तरल दिया जाता था, ताकि शिक्षार्थीगण इसका उपयोग अपनी 
शिक्षा-समाप्ति के बाद स्कूलों में कर सकें । उस समय शिक्षण-बिधि पर विशेष ध्यान 
नथा। शुरू-शुरू मे शिक्षार्थियों की मानीटर-पद्धति का प्रशिक्षण दिया जाता था। 
बाद में एक उम्मीदवार-पद्धति शुरू हुईं। इसके अनुसार एक पद-शिक्षार्थी को कुछ 
समय तक एक अनुभवी शिक्षक के निरीक्षण में काम करना पड़ता था। उद्ाहरणाथ, 
बम्त्ई शिक्षा-विभाग का तत्कालीन एक आदेश पढ़िए : 


प्रत्येक तालुका से कुछ विद्यार्थी चुने जावें | ये तीन वर्षो तक तीन से 
पॉच रुपये मासिक स्टाइपेण्ड पर किसी सफल शिक्षक के निरीक्षण में उभ्मीदवार 
की भांति काम करें | ततस्चात्‌ वे डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्कूछ में छः रुपये 
मासिक स्टाइपेण्ड पर भरती किये जायें । 


अन्न तक माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया 
था। केवल दो ट्रेनिंग कालिज स्थापित हुए, थे : एक मद्रास में (सन्‌ १८५६) तथा दूसरा, 
छाहोर में (सन्‌ १८८१) । इनमें स्नातकों और उपस्नातकों को साथ ही प्रशिक्षित किया 
जाता था। पाव्यक्रम में स्कूल के शिक्षणेतर विषयों के प्रति अधिक ध्यान दिया जाता 
था, किन्तु व्यावसायिक विषयों का विशेष ध्यान न था | 


 शिक्षक-ट्रेनिंग (१८८२-१९४७ )--इस प्रकार छुरू शुरू में ट्रेनिंग 
संस्थाओं के पाख्यक्रम में अध्यापन विधि का विशेष स्थान न था। सन्‌ १८८२ के 
भारतीय शिक्षा आयोग तथा सन्‌ १९०४ की शिक्षा-नीति ने प्रचलित शिक्षक-प्रशिक्षण 
को एक नवीन रूप प्रदान किया | प्रथम निकाय ने सिफारिश की कि नार्मठ और टेनिंग 
संस्थाएँ देश के मिन्न-भिन्न मार्गों में आवश्यकतानुसार स्थापित की जायें | | माध्यमिक * 
शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए आयोग ने प्रस्तावित किया : 
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२१८ भारत में शिक्षा 


थध्यापन सिद्धान्त एवं प्रयोग” पर एक परीक्षा आरम्म की जाय | 
इस परीक्षा में सफल होने पर ही शिक्षक्रगण स्थायी रूप से क्या सरकारी और 
क्या गैरसरकारी माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त हों || 


। कमीशन ने इस बात पर बल दिया कि स्नातकों तथा उपस्नातकों का प्रशिक्षण 

विभिन्न प्रकार का हो । उन्नीसबीं शताब्दी के अन्त तक भारत में छ ः ट्रेनिंग. कालिज 
(मद्रास, छाहोर, राजमहेन्द्री, कुसैयांग, जबकूपुर तथा अछाहाबाद) एवं पचास ट्रेनिंग 
स्कूल माध्यमिक शिक्षकों के लिए थे। कुछ प्रान्तों ने 'अध्यापन प्रमाण-पत्र-परीक्षा” की 
व्यवस्था मी कर छी थी ) 


भारत-सरकार की सन्‌ १९०४ की शिक्षा नीति ने शिक्षक-प्रशिक्षण के विभिन्न 
विषयों पर सुचारुरूप से अपना मत व्यक्त किया | शिक्षा-नीति ने प्रस्ताव किया : 


१, स्नातक शिक्षकों का कोसे एक वर्ष का हो तथा प्रशिक्षण समाप्त 
होने पर सफलीभूत शिक्षार्थियों को विश्वविद्याल्यीय डिग्री या डिप्लोमा मिले | 
पाव्यक्रम में शैक्षणिक सिद्धान्तों तथा अध्यापन-अभ्यास पर विशेष जोर दिया 
जाय | उप-स्नातक शिक्षकों का प्रशिक्षण कोसे दो वर्ष का हो। अध्यापन- 
विधि के अतिरिक्त, इस पाय्यक्रम में साधारण ज्ञान के प्रति लक्ष्य रहे | 


२, शविक्षण-सिद्धान्तों के अध्यापन का अभ्यास के साथ संश्िलिष्ट 
सम्बन्ध रहे | इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय से 
सम्बन्धित एक अभ्यास विद्याल्य रहे | 


३. टेनिंग महाविद्यालय तथा माध्यमिक स्कूलों के बीच एक घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहे, ताकि प्रशिक्षण समाप्त होने पर, प्रत्येक शिक्षार्थी महाविद्यालय में 
सिखाये हुए; सिद्धान्तों का यथोचित अभ्यास करे | 


इस घोषणा के फल-स्वरूप ट्रेनिंग सैस्थाओं की संख्या में वृद्धि हुई, स्नातकों तथा 
उपस्नातकों के प्रशिक्षण का स्वतन्त्र-रूप से अलग-अलग आयोजन प्रारम्भ हुआ--स्नातकों 
के लिए एक-वर्षीय कोर्स तथा उप-स्नातकों के लिए, द्वि-वर्षीय कोस । इसके साथ-साथ, 
प्रत्येक ट्रेनिंग संस्था में अभ्यास विद्याल्य स्थापित हुए। सन्‌ १९१३ की सरकारी 
' शिक्षा-नीति ने इस कार्य को ओर भी प्रमावित किया । इस नीति ने स्पष्ट रूप से ही 
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कहा, “प्रशिक्षण के बिना किसी भी शिक्षक को पढ़ाने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए ।””| 
कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने शिक्षण में अनुसन्धान, प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या- 
वृद्धि की आवश्यकता तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग खोलने का परामरश दिया | 
हार्टंग समिति ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव 
दिये, जैसे : प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाना, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में योग्य अध्यापकों 
की नियुक्ति, पुनसेजीवन कोर्सों का आयोजन, इत्यादि । 


उपयुक्त सुझावों के कारण, कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग स्थापित हुए, 
प्रशिक्षण-अनुसन्धान-डिग्री आरम्म हुई, ट्रेनिंग संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हुई तथा 
पुनर्सजीवन कोर्सों का प्रारम्भ हुआ । देश में तीन विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं 
की सृष्टि हुई : (१) स्नातकों के लिए ट्रेनिंग कालिज, (२) उप-स्नातकों या मिडिल 
स्कूल के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल तथा (३) प्रायमरी स्कूलों के लिए ट्रेनिंग या 
नामल स्कूल | इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रशिक्षण-व्यवस्था इस देश में अब तक 
अविदित थी । स्वतन्त्रता-प्रास्ति (सन्‌ १९४७) तक भारत में ३४ शिक्षण महाविद्यालय, 
३३९ (पुरुषों के लिए) नार्मेल स्कूल तथा १८९ (चर्तरियों के लिए) नामेल स्कूल खुल 
चुके थे । इनमें शिक्षार्थियों की संख्या क्रश। २,४९३, २३,७५४ और 
१०,१९३ थी।॥; 


शिक्षक-प्रशिक्षण (१९४७ ६०).--इस प्रकार शिक्षकों के ट्रेनिंग की प्रगति 

सन्‌ १९४७ के पूर्व हुई । स्वतन्त्रता-प्रासि के पश्चात्‌ इस दिशा में नये विचार उत्पन्न हुए। 
इसके अनेक कारण हैं। प्रथमतः , स्वाधीन भारत में अनेक शिक्षा-योजनाएँ चलायी जा 
रही हैं। इनको सफलीभूत बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्यो् 
रूप में आवश्यकता है । द्वितीयत,, पूर्व स्वातन्त्योत्तरकाछ की शिक्षा नीति आज नहीं चल 
सकती है | जन-तान्त्रिक राज्य में यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित शिक्षकगण छोक-तन्त्रीय 
गुण तथा पद्धति से सम्पूर्ण रूप में परिचित हों। तृतीयतः, सम्पूर्ण विश्व में शिक्षकों की 
पूर्व-अध्यापन-क्रिया में आमूल परिवर्तेन हो रहा है। इसका सम्बन्ध विद्यार्थियों के 
सम्पूर्ण जीवन से है। इसकी परिधि कतिपय पाउ्य-पिरियडों तक मर्यादित नहीं रह 
सकती है। प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षा-शात्री विलियम किल्पेक्टिक ने कहा ही है, 
“जानवर तथा सर्केस के नट ट्रेण्ड होते हैं, शिक्षकगण प्रशिक्षित होते हैं |?” 
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२१८ भारत में शिक्षा 


अध्यापन सिद्धान्त एवं प्रयोग” पर एक परीक्षा आरम्भ की जाय। 
इस परीक्षा में सफल होने पर ही शिक्षक्रगण स्थायी रूप से क्या सरकारी और 
क्या गैरसरकारी माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त हों || 


। कमीशन ने इस बात पर बल दिया कि स्नातकों तथा उपस्नातकों का प्रशिक्षण 

विभिन्न प्रकार का हो । उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक भारत में छ ; ट्रेनिंग. कालिज 
(मद्रास, छाहोर, राजमहेन्द्री, कुसेयांग, जबरूपुर तथा अलाहाबाद) एवं पचास ट्रेनिंग 
स्कूल माध्यमिक शिक्षकों के लिए थे। कुछ प्रान्तों ने 'अध्यापन प्रमाण-पत्र-परीक्षा? की 
व्यवस्था भी कर ली थी | 


भारत-सरकार की सन्‌ १९०४ की शिक्षा नीति ने शिक्षक-प्रशिक्षण के विभिन्न 
विषयों पर सुचारुरूप से अपना मत व्यक्त किया | शिक्षा-नीति ने प्रस्ताव किया : 


१, स्नातक शिक्षकों का कोस एक वर्ष का हो तथा प्रशिक्षण समाप्त 
होने पर सफलीभूत शिक्षार्थियों को विश्वविद्याल्यीय डिग्री या डिप्लोमा मिले | 
पाठ्यक्रम में गैक्षणिक सिद्धान्तों तथा अध्यापन-अभ्यास पर विशेष जोर दिया 
जाय | उप-स्नातक शिक्षकों का प्रशिक्षण कोते दो वर्ष का हो। अध्यापन- 
विधि के अतिरिक्त, इस पाज्यक्रम में साधारण ज्ञान के प्रति लक्ष्य रहे । 


२. शिक्षण-सिद्धान्तों के अध्यापन का अभ्यास के साथ संरिलष्ट 
सम्बन्ध रहे | इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक प्रशिक्षण महाविद्यालय से 
सम्बन्धित एक अभ्यास विद्यालय रहे । 


३. ट्रेनिंग महाविद्यालय तथा माध्यमिक स्कूलों के बीच एक घनिष्ठ 
सम्बन्ध रहे, ताकि प्रशिक्षण समाप्त होने पर, प्रत्येक शिक्षार्थी महाविद्यालय में 
सिखाये हुए सिद्धान्तों का यथोचित अभ्यास करे | 


इस घोषणा के फल-स्वरूप ट्रेनिंग संस्थाओं की संख्या में बृद्धि हुईं, स्नातकों तथा 
उपस्नातकों के प्रशिक्षण का स्वतन्त्र-रूप से अछग-अछग आयोजन प्रारम्भ हुआ-स्नातकों 
के लिए एक-वर्षीय कोस तथा उप-स्नातकों के लिए, द्वि-वर्षीय कोस | इसके साथ-साथ, 
प्रत्येक ट्रेनिंग संस्था में अभ्यास विद्यालय स्थापित हुए। सन्‌ १९१३१ की सरकारी 
' शिक्षा-नीति ने इस कार्य को ओर भी प्रमावित किया | इस नीति ने स्पष्ट रूप से ही 
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शिक्षक प्रशिक्षण २१५९ 


कहा, “प्रशिक्षण के बिना किसी भी शिक्षक को पढ़ाने की आज्ञा नहीं मिलनी चाहिए ।!”| 
कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन ने शिक्षण में अनुसन्धान, प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या- 
बृद्धि की आवश्यकता तथा विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग खोलने का परामर्श दिया | 
हारटंग समिति ने प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सुझाव 
दिये, जैसे : प्रशिक्षण की अवधि को बढ़ाना, प्रशिक्षण महाविद्यालयों में योग्य अध्यापकों 
की नियुक्ति, पुनसंजीवन कोर्सो का आयोजन, इत्यादि | 


उपयुक्त सुझावों के कारण, कई विश्वविद्यालयों में शिक्षा-विभाग स्थापित हुए, 
प्रशिक्षण-अनुसन्धान-डिग्री आरम्म हुईं, ट्रेनिंग संस्थाओं की गुणात्मक उन्नति हुईं तथा 
पुनर्सजीवन कोर्सों का प्रारम्भ हुआ । देश में तीन विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण संस्थाओं 
की सृष्टि हुई : (१) स्नातकों के लिए ट्रेनिंग कालिज, (२) उप-स्नातकों या मिडिलठ 
स्कूल के शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग स्कूल तथा (३) प्रायमरी स्कूलों के लिए ट्रेनिंग या 
नामल स्कूल । इनके अतिरिक्त अन्य प्रकार की प्रशिक्षग-व्यवस्था इस देश में अब तक 
'» अविदित थी | स्वतन्त्रता-प्राप्ति (तन्‌ १९४७) तक भारत में ३४ शिक्षण महाविद्यालय, 
३३९ (पुरुषों के लिए) नाम स्कूल तथा १८९ (च्तियों के लिए) नामेल स्कूल खुछ 
चुके थे । इनमें शिक्षार्थियों की संख्या ऋमशः २,४९३, २३,७५४ और 
१०,१९३ थी।; 


शिक्षक-प्रशिक्षण (१९४७ ६०).--इस प्रकार शिक्षकों के ट्रेनिंग की प्रगति 

सन्‌ १९४७ के पूर्व हुई । स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात्‌ इस दिशा में नये विचार उत्पन्न हुए। 
इसके अनेक कारण हैं। प्रथमतः , स्वाधीन भारत में अनेक शिक्षा-योजनाएँ चलायी जा 
रही हैं। इनको सफलीभूत बनाने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित शिक्षकों की पर्यात 
रूप में आवश्यकता है | द्वितीयतः, पूर्व स्वातन्व्योत्तरकारू की शिक्षा नीति आज नहीं चल 
सकती है | जन-तान्त्रिक राज्य में यह आवश्यक है कि प्रशिक्षित शिक्षकगण छोक-तन्त्रीय 
गुण तथा पद्धति से सम्पूर्ण रूप में परिचित हों। तृतीयतः, सम्पूर्ण विश्व में शिक्षकों की 
पूर्व-अध्यापन-क्रिया में आमूछ परिवतेन हो रहा है। इसका सम्बन्ध विद्यार्थियों के 
सम्पूर्ण जीवन से है। इसकी परिधि कतिपय पाख्य-पिरियडों तक मर्यादित नहीं रह 
सकती है। प्रसिद्ध अमेरिकन शिक्षा-शासत्री विलियिम किलपेक्ट्रिक ने कहा ही है, 
“जानवर तथा सर्कंस के न ट्रेण्ड होते हैं, शिक्षकगण प्रशिक्षित होते हैं |?” 
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२२० भारत म॑ शिक्षा 


अन्ततः , बुनियादी शिक्षा के प्रादुमोव ने भारतीय शिक्षा-जगत्‌ में एक क्रान्ति 
उत्पन्न की है। यह नवीन शिक्षा, विद्यार्थियों के जीवन, उनके सम्पूर्ण वातावरण तथा 
सामाजिक आवश्यकताओं की ओर विशेष ध्यान देती है। इस विचार-घारा ने हमारे 
देश की शिक्षक-प्रशिक्षण पद्धति को एक नया जीवन दिया है। इसके साथ-साथ 
राधाकृष्णन आयोग तथा माध्यमिक शिक्षा-आयोग की सिफारिशों के कारण यह विचार- 
धारा और भी प्रभावित हुईं है। प्रथम कमीशन ने कहा ही है, “ यथा शिक्षा कोरी 
स्कूली पढ़ाई तथा घुटन्त विद्या पर निभर नहीं. रहती है। इसका सम्बन्ध है देनिक 
जीवन तथा आशयपूर्ण कार्य-कलाप से | ? । तात्पर्य यह है कि पूर्व-अध्याप/ पाव्यक्रम 
के सुधार की पर्याप्त चेश हो रही है। इसका ध्येय है, अध्यापक ट्रेनिंग! से' 'शिक्षक- 
प्रशिक्षा' की ओर अग्रसर होगा । 


' बतेमान-परिस्थिति 


भूमिका.- स्वाधीनता-प्राप्ति के पश्चात्‌, इस देश में शिक्षक-प्रशिक्षण का 
यथेष्ट विस्तार हुआ है | सन्‌ १९४७-४८ में शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्थाओं की छात्र-संख्या' 
४२,१५७ थी; सन्‌ १९५६-५७ में यह संख्या, १,०५,१९४ तक पहुंची गयी | इर्स 
अवधि में खच १-१६ करोड़ रुपये से २-६३ करोड़ रुपये बढ़ गया । 


आज इस देश में शिक्षक-प्रशिक्षण संस्थाएं साधारणतः छ; प्रकार की हैं : 
(१) पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र; 
(२) नामछ या प्रायमरी ट्रेनिंग स्कूल; 
(३) माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूल (उपस्नातक शिक्षकों के लिए); 
(४) ट्रेनिंग काल्िज (स्नातक शिक्षकों के लिए); 
(५) विशेषज्ञ ट्रेनिंग-केन्द्र; एवं . 
(६) शिक्षिका-प्रशिक्षण-संस्थाएँ | '. 
पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्र.--वर्तमान समय में' इस' देश की पूर्व- 


प्राथमिक-प्रशिक्षण-स्थिति के? टी स्था में है। सारे देश में केवछ '२४ पूर्व-प्राथमिक 
प्रशिक्षण-केन्द्र हैं | इनमें स/तीन' सरकारी संस्थाएँ हैं, ओर शेष स्वसथ्चालित हैं ।/ 


अग्रव आना 
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माध्यमिक शिक्षा १२१ 


उच्चतर माध्यमिक स्तर.---निम्न माध्यमिक स्तर के पाख्यक्रम में सभी 
विंषय अनिवार्य हैं। इस न्यूनतमं ज्ञान की आवश्यकता सभी शिक्षित मनुष्य को रहती 
है। पर उच्च माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर, विद्यार्थियों के लिए. विभिन्न प्रकार के 
पाख्य-विषयों का प्रबन्ध होना चाहिए | इसके कई कारण हैं। प्रथमतः, निम्न माध्यमिक 
स्तर की पढ़ाई की बुनियाद पर अब विशेषीक्षत अध्ययन शुरू हो सकता है। द्वितीयतः, 
किशोरों की विभिन्न क्षमताओं का ठीक अनुमान १३-१४ वर्ष की आयु के पूर्व नहीं 
लंगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चतर माध्यमिक शिक्षा समास करने पर 
आधे से ८४“घिक विद्यार्थियों के सामने दाल-रोटी का प्रश्न आ जाता है । इस कारण 
च्चतर माध्यमिक शिक्षा का एक विशेष ध्येय होना चाहिए -- प्रत्येक विद्यार्थी को 
एक व्यवसाय या उद्योग के लिए तैयार करमा। इन ज़रूरतों को सामने रखते हुए 
दो विशिष्ट निकायों द्वारा प्रस्तुत पाज्यक्रम पर विचार किया जाय, अथोत्‌ माध्यमिक 
शिक्षा आयोग तथा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा-परिषद (करभामाशिप) | 


१. साध्यमिक शिक्षा आयोग के प्रस्ताव.---इस आयोग ने सिफ़ारिश की है कि 
कच्चतर माध्यमिक स्तर में निम्न-लिखित विषय सम्मिलित किये जायें : 


भ. भाषाएँ.-(१) मातृ-माषा या क्षेत्रीय भाषा या मातृ-भाषा तथा 
सांस्कृतिक भाषा सम्मिलित एक पाज्यक्रम, (२) इनमें से कोई भी एक 
भाषा : (अ) हिन्दी (जिनकी यह भाषा मातृ-माषा न हो), (आ) सरल 
अंग्रेजी (जिन्होंने मिडिल स्कूल में अंग्रेजी न पढ़ी हो), (इ) उच्च अंग्रेजी 
(इस भाषा का जिन्होंने पहले अध्ययन किया हो), (६) एक आधुनिक 
भारतीय भाषा (हिन्दी को छोड़कर), (उ) एक आधुनिक विदेशी भाषा 
(अंग्रेजी को छोड़कर), (ऊ) एक सांस्कृतिक भाषा | 

आ. (१) समाज शासत्र ओर (२) सामान्य विज्ञान (गणित के साथ) 
“-- प्रथम दो वर्ष 

हू. स्थानिक वातावरण की ओर ध्यान रखते हुए, इनमें से एक क्राफ्ट 
(१) कताई तथा बुनाई, (२) बढ़ईगिरी, (३) धातु का काम, (४) 
बागवानी, (५) दर्जीगिरी, (६) छापने की कछा, (७) कारखाने का काम, 
(८) सूचिकर्म तथा कसीदाकारी, और (९) मूर्ति-कछा । 


हूँ. निम्न-लिखित वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के कोई भी तीन 


विषय ; (१) माननीय विषय--(अ) एक संस्कृतिक भाषा या अन्य कोई 
१६ 
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भाषा, जो कि कअ(२) में न ली गयी हो, (आ) इतिहास, (इ) भूगोल, 
(६) सरल अर्थ और नागरिक शास्त्र, (3) सरक मानस और तर्क शास्त्र, 
(ऊ) गणित, (ए) संगीत, (ऐ) गशह-विज्ञान।/ (३१) विज्ञान -- (भ) 
पदार्थ विज्ञान, (आ) रसायन शास्त्र, (३) प्राणी-विज्ञान, (३) भूगोल, 
(3) गणित, (ऊ) सरल शरीर तथा आरोग्य विशान ।- ३) प्राविधिक 
विषय- --- (अ) व्यावहारिक गणित और भूृमिति»रुखा चित्र, (आ) 
व्यावहारिक विज्ञान, (इ) सरल मैकेनिकल इंजिनिंयरिंग, ... सरल. 
इलेक्टिकल इंजिनियरिंग । (४) वाणिज्य बिषरय “- (अ ' णदशाण 
अभ्यास, (आ) लेखा-कार्य, (इ) व्यावसायिक भूगोल या सैर अर्थ और 
नागरिक शास्त्र, (६) शॉटहेण्ड तथा टाईपिंग । (७) कृषि. -- (अ) 
साधारण कृषि, (आ) पशु-पाल्न, (६) उद्यान-विद्या 'तथी बागवानी, 
(६) कृषि-सम्बन्धी रक्तायन तथा बनस्पति-शासत्र | (६) छंछित कछाएँ.--- 
(अ) कला-इतिहास, (आ) नकशा तथा रेखा-चित्र, (३) चित्र-कल्ञ, 
(६) मूर्ति-कछा, (उ) संगीत, (ऊ) दत्य। (७) शुह-विज्ञान, --- 
(अ) गह अर्थशात्र, (आ) आहार तथा पाक-कलछा, (इ) मातृ-कछा तथा 
शिक्षु-पालन, (ई) गह-प्रबस्ध तथा सुश्नषा ।| ह 


उपयुक्त तालिका से स्पष्ट होगा कि आयोग ने दो' प्रकार के विषयों का सुझाव 
दिया है: (१) अनिवाये अर्थात्‌ , आ, ६ समूह और (२) बंहुमुख्ी अथात्‌ ई 
समूह । इसके अन्तर्गत ई समूह के ७ वर्ग आ जाते हैं। इनमें से किसी भी वर्ग के / 
तीन विषय लिये जा सकते हैं। आवश्यकतानुसार दूसरे प्रकार के विविध विषय भी ' 
अवश्य सम्मिलित किये जा सकते हैं। आयोग ने यह सिफारिश की है कि बहुमुखी 
पाव्यक्रम उच्चतर स्तर के द्वितीय वर्ष से शुरू किये जावें । 


२. असासाशिप के प्रस्ताव.--माध्यमिक शिक्षा के प्रस्तावों का विचार कई 
। निकायों ने किया । भाषा के विषय में 'अमामाशिप” की एक बैठक (११ जनवरी, १९५६) 
ने सुझाव दिया कि उच्चतर पाठ्यक्रम में तीन भाषाएँ अनिवाय हों। 'केसशिम' ने अपनी 
सन्‌ १९५७ ईस्री की जनवरी की बैठक में इस सुझाव को मान लिया तथा सज्य- 
सरकारों ही विवेचना के लिए निम्न-लिखित दो सूत्र प्रस्तुत किये : 


ऐ. /0728., ७०. 99-94. 
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इनका कोसे एक वर्ष का है तथा इनमें बहधा मेटिक तथा अपर-प्रायमरी पास शिक्षार्थी 
भरती किये जाते हैं । 


पूर्व-प्राथमिक शिक्षा में एकरूपता के अभाव के कारण, प्रशिक्षण केन्द्रों के 
पाठ्यक्रम में भी एमाज़वा नहीं है। ये विभिन्न प्रकार के पूर्व-प्राथमिक स्कूलों के लिए 
शिक्षार्थियों को. प्रशिक्षितु:करते हैं, जैसे : नर्सरी स्कूल, किंडरगार्टन, मोण्टेसरी पद्धति 
रब प्च-7७... | से पर भी पास्यक्रम में बहुत कुछ समानता रहती है। मद्रास 
3४८ के इ / म& ज्री / किण्डरगाटन सर्टीफिकेट परीक्षा” के लिए, निम्न-लिखित 

, विषयों के प्रस्न-पंत्र स्वीकृत हैं: (१) मनोविज्ञान, (२) आरोग्य-विज्ञान एवं आहार 

(३) स्कूल-प्रशासन, (४) शिक्षण-पद्धति, (५) संगीत या चित्रकछा या सूची-कर्म और 
हेण्डी-क्राफ्ट एड न्‍कवायद || इसी प्रकार पूवे-बुनियादी पाञ्यक्रम के निम्नलिखित 
विभाग हैं; ६६) सामाजिक जीवन की व्यवस्था, (२) समाञ-प्रशिक्षण, (३) शिशु- 
अवलोकन, (४) शिक्षु-शिक्षा का इतिहास, (५) पूर्व-बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त एवं 
ध्येय, (६) पूर्व-बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम, (७) कार्यकछाप आयोजन, (८) स्वास्थ्य 
रब स्वच्छता, (९) सृष्टिविशान, (१०) भाषा, (११) संगीत तथा ताल, एवं (१२) 
/श् तथा क्राफ्ट ।[ 


गत वर्ष से बड़ोदा विश्वविद्यालय के ग्रह-विज्ञान कालिज ने एक ख्लातकोत्तर पूर्व- 

थमिक प्रशिक्षण डिप्लोमा कोर्स आरम्म किया है। इसका उद्देह्म है निरीक्षक 

घानाध्यापक तथा पूर्व-प्राथमिक प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए. अध्यापक तैयार करना | 

. न्‌ १९५३ में केन्द्रीय सरकार ने एक “भारतीय शिश्षु-शिक्षा-समिति' स्थापित की है । 

इस समिति का उद्देश्य है; शिश्यु-शिक्षा के विषय में सलाह देना, तथा देश के विभिन्न 
भागों में इस शिक्षा में हो रहे कार्यों में एकसत्रता स्थापित करना | 


नाम॑लू तथा प्रायमरी देनिग सरुकूल : भूमिका. - हमारे देश सें दो प्रकार 
के प्रायमरी स्कूल हैं । बुनियादी एवं गैर-बुनियादी ः इसीके अनुसार प्रायमरी शिक्षक 
४ 7 शेक्षण संस्थाएँ सी दो प्रकार की हैं। सन्‌ १९५६-५७ में सम्पूर्ण देश में, ५८१ 





हु] े पे 

री ए (७०7 च8 च0ए60777670 ए?7688.. _0907366 09 60976828 /0 2ंद्ा॥४, 
(00६6880, ऋवेक्षद्षक्रारंशए स्‍दगमंएठ 86700. 7/००णााह. सीएण्ंआतर28: 
“48 70, ॥ै। 


"१ ला0व7६080॥ 78)॥कआां पिश्च०+5. 778-680 एध॥४068200. 958. ७. 0. 
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बुनियादी तथा ३३५ गैर-बुनियादी शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र थे।। सभी राज्यों में 
गैरबुनियादी संस्थाओं को बुनियादी रूप देने की चेष्टा की जा रही है । 
सर्थेफिकेट--ब्यवस्था --दोनों प्रकार के केन्द्रों मे दो प्रकार के सर्टीफिकेट की 
व्यवस्था है; (१) अपर-प्रायमरी पास शिक्षार्थियों के लिए एवं (२) मैट्रिक 
शिक्षार्थियों के लिए | प्रथम वग के शिक्षाथियों को 'अबर शिक्षक सर्टीफिकेट” तथा 
द्वितीय बर्ग के विद्यार्थियों को प्रवर शिक्षक सर्थफिकेट” मिलता है। दोनों कोसों की 
अवधि दो वर्ष की होती है | 
गेर-बुनियादी पाण्यक्रम.-- प्रत्येक राज्य के पाठ्य क्रम मे कुछ-न-कुछ विशिष्ठता 
रहती है। पंजाब राज्य की अबवर सर्टीफिकेट परीक्षा' के पाख्य-कम का विवरण नीचे 
दिया गया है! 
(ञझ) लिखित कार्य : छः पचे : (१) एक आधुनिक भारतीय भाषा 
(उदूँ, हिन्दी या पंजाबी), (२) शिक्षण-पद्धति १ -- (भाषा एवं गणित), 
(३) शिक्षण-पद्धति २--(सामान्य ज्ञान, नागरिक शास्त्र तथा दैनिक विज्ञान), 
(४) कक्षा-प्रन्‍न्ध, (५) शिक्षा-सिद्धान्त एवं शिक्षा-मनोविज्ञान, तथा (६) 
हिन्दी या पंजाबी (वह भाषा जो पहले प्रश्न-पत्र में न छी गयी हो)।' 
(आ) अध्यापन-अम्यास तथा मौखिक कार्य : (१) भाषा, भूगोल या कृषि 
एवं दैनिक विज्ञान, (२) दो हेण्डी-क्राफ्ट (प्रत्येक विभाग से एक) -- 
प्रथम विभाग -- छकड़ी का काम, मिट्टी का काम, ज़िल्द-साजी, बुनाई, 
कुक्कुट-पालम, चित्रकारी एवं रेखा-चित्र; तथा द्वितीय विभाग--इईंट बनाना 
टोकनी बुनना, दफ्ती का काम, साबुन-निमोण, स्थाही बनाना, छींट की 
छपाई, कसरत, फरस्ट एड एवं स्काउटिंग | 


प्रबर परीक्षा के पाव्यक्रम की रूपरेखा भी इसी प्रकार है, पर स्वामाविक ही 

ह कार्य अधिकतर गुरुत्वपूर्ण होता है। अन्तर केवछ इन म॒दों पर है: (१) दूसरे 

प्च में बीजगणित तथा रेखागणित शामिल हैं, (२) चौथे पे में क्लास-प्रबन्ध के 

. अतिरिक्त स्कूल-व्यवस्था के प्रति विशेष ध्यान दिया जाता है, (३) हेण्डी-कापट-शिक्षा 

में ये विषय शामिल हैं --- कुक्कुट-पालन, राजगिरी, चमकारी, धातु-काये, रँगरेजी 

फल तथा सब्जी-परिरक्षण, रस्सी बॉटना, टाट बनाना, रेशम के कीड़े पालना, मधुमक्खी 
पालन, पश्ु-पालन । 


$ ठदार०ा ४ ॥8 $76668, 986-87, ॥9, 8-5. 
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बुनियादी पाव्यक्रम.--बुनियादी पाख्यक्रम में नयी कलीम के निम्नलिखित 
आदशों की ओर लक्ष्य रहता है : 


१, सामाजिक जीवन में शिक्षार्थियों को भाग लेना तथा उन्‍हें 
मिलनसार बनाना; 


२, उन्हें नयी तालीम के सामाजिक आदशों का तथा शिक्षा के साथ 
सत्य एवं अहिंसा के सम्बन्ध का परिचय कराना; 


३. विक्षार्थी के शारीरिक, बौद्धिक, नेतिक तथा कलात्मक प्रदृत्तियों 
को पूर्ण रूप से जाएत करना, ताकि उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो सके; 
ण्वं 


४. उसे अपने व्यावसायिक क्षेत्र के किए. तेयार करना, ताकि वह 
बच्चों के शारीरिक, बौद्धिक तथा भावनात्मक आवश्यकताओं को ठीक-ठीक 
समझ सके ।| 


कुछ राज्य तो हिन्दुस्तानी ताढीम के शिक्षक प्रशिक्षण-पाठ्यक्रम को चला रहे 
हैं, और कुछने इसमें थोड़ा-बहुत हेर-फेर किया है। नीचे अम्बई राज्य के प्रायमसे 
शिक्षकों के प्रशिक्षण का पाख्यक्रम दिया जाता है : 


पहला प्रूप (क्राफ्ट)--३१०० गुण: (१) तीन बुनियादी क्राफ्ट 
(कताई, कृषि, लकड़ी का काम) एवं (२) चार सहायक क्राफ्ट (कताई,' 
बागवानी, दफ्तरीगिरी, गह-काफ्ट) | -- प्रत्येक विद्यार्थी को एक बुनियादी 
क्राफ्ट और इसे छोड़कर दो और कोई सहायक क्राफ्ट लेना पड़ता हैं। 
महिलाओं के लिए. गृह-काफ्ट एक अनिवाये विषय है । 


दूसरा ग्रुप (शिक्षा)--(अ) लिखित परीक्षा (१५० गुण)-- 
तीन प्चे : (१) शिक्षण-सिद्धान्त, (२) स्कूल-व्यवस्था एवं प्रबन्ध, (३) 
अध्यापन-विधि एवं (आ) अध्यापन-अमभ्यास (१५० गुण--१०० गुण समूचे 
वर्ष के कार्य के लिए एवं ५० गुण अन्तिम पाठ के निमित्त) । वर्ष के कार्य में . 
शामिल हैं---(१) २० समवाय पाठ, (२) ५० पाठों का अवलोकन, (३२) 
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किसी बुनियादी स्कूल में एक सप्ताह का लगातार अध्यापन-अभ्यास, (४) 
तीन अपवर्त्य पाठ, (५) दो शिक्षण-साधनों की तैयारी | 


' तीखरा ग्रुप (साहित्यिक विषय) : ३०० गुण--छ $ पर्च---- 
(१) क्षेत्रीय भाषा १ (पाख्य पुस्तक) (२) क्षेत्रीय भाषा २ (साधारण), 
(३) हिन्दी, (४) समाजशासत्र, (५) साधारण विज्ञान एवं (६) साधारण 
गणित या एक सांस्कृतिक भाषा | 


चोथा भ्रुप (सामाजिक अनुभव) १०० गुण--इस श्रूष की कोई 
परीक्षा नहीं है। गुण पूरे वर्ष के कार्य पर दिये जाते हैं। इसमें शामिल हैं 
ग्वास्थ्य-अभ्यास तथा कालिज एव अम्यास-विद्याल्य के सामाजिक जीवन में 
भाग-ग्रहण | 


अवर एवं प्रवर परीक्षाओं का पाख्यक्रम एकसा है। केवल ग्रूप तीन का 
पाठ्यक्रम प्रवर विद्यार्थियों के लिए, उच्चतर होता है । 


माध्यमिक देनिंग स्कूल.--मिडिल रकूलों के शिक्षणणण अधिकतर 
मैट्रिक या इण्टरमीडिएट पास होते हैं। ये माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूलों में प्रशिक्षित होते 
हैं। इनका कोर्स एक या दो वर्ष का होता है, एवं सफलीभूत शिक्षार्थियों को विश्व 
विद्यालय या शिक्षा-विभाग से डिप्लोमा मिलता है । उदाहरण-स्वरूप, बड़ौदा, बम्बई, 
गुजरात, पूना, कर्नाटक, नागपुर, सागर तथा जबलपुर विश्वविद्यालयों में उप-स्लातक 
शिक्षकों के लिए, दी० डी० (प्रथम पॉच विश्वविद्यालय) या-डिप० टी० (अन्तिम तीन 
विश्वविद्यालय) कोर्स की व्यवस्था है। टी० डी० कोर्स की अवधि एक वर्ष की होती 
है | इसमें तीन वर्ष के अनुभव-प्राप्ति शिक्षक एवं विश्वविद्यालय के प्रथम वर्षीय परीक्षा 
में उत्तीण छात्रगण भरती हो सकते हैं| डिप० टी० कोस में उप-स्लातक लिये जाते हैं । 
इसकी अवधि दो वबषों की है। कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक वर्षीय एल० दी० कोर्स 
चालू है, जिसमें इण्टरमीडिएट पास' शिक्षार्थी भरती होते हैं। इन विश्वविद्यालयों के 
अतिरिक्त, प्रायः सभी राज्यीय शिक्षा-विमाग उप-स्मातक शिक्षकों के लिए स्वतः 
पाठ्यक्रम प्रस्हुत करते हैं तथा परीक्षाएँ चलाते हैं । 


राज्य-शिक्षा-विमागीय या विश्वविद्याल्यीय पाठयक्रमों में समानता नहीं है, पर 
ढाँचा प्रायः एक-सा है । इसके मुख्य दो भाग है : (अ) सैद्धान्तिक कार्य (चार प्चे)-- 
(१) .शिक्षा-मनोविज्ञान, (२) शिक्षण-सिद्धान्त,. (३) अध्यापन-विधि और (४) स्कूल- 
प्रबन्ध तथा आरोग्य-शार्र; एवं (आ) अध्यापन-अभ्यास | 55 


ज्क्न 


शिक्षक प्रशिक्षण २२५ 


देनिंग कालिज.--स्लातक शिक्षकगण ट्रेनिंग कालिजों में प्रशिक्षित होते हैं। 
ये संस्थाएँ दो प्रकार की हूँ: बुनियादी एवं गेरबुनियादी। सन्‌ १९५६-५७ में 
बुनियादी कालिजों की संख्या ३३१ थी तथा गेखुनियादी कालिजों की १०० | 
इनकी छात्र-संख्या क्रमशः २,४६९ तथा १२,६४७ थी । अधिकतर संस्थाएँ राजकीय 
हैं| कतिपय संस्थाएँ आर्ट्स एवं साइन्स कालिन् चलाते हैं; और कुंछ विश्वविद्यालयों के 
शिक्षा-विभाग हैं, जैसे ; अछीगढ़, अलाह्ाबाद, अनामलाय, बड़ोदा, बनारस, गौह्ाठी, 
कलकत्ता, ओस्मानिया, लखनऊ, गोरखपुर, नागपुर, लखनऊ एवं पटना । 


गेरबुनियादी संस्थाएँ.--इन संस्थाओं के पाठ्यक्रम की अवधि एक वर्ष की 
होती है, तथा इनके सफलीभूत विद्यार्थियों को विश्वविद्याल्यीय या राज्यीय शिक्षा- 
विभाग के नियमों के अनुसार बी० टठी०, बी० एड०, एलरू० टी० या डिप० ए.ड० 
डिग्री मिलती है । 


पाठ्यक्रम दो भागों में विभाजित होता है: (अ) सैद्धान्तिक (पौँंच प्च ) : 
(१) शिक्षा-मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी, (२) शिक्षा-सिद्धान्त, (१) स्कूल-प्रशासन 
एवं आरोग्यशाक्न, (४) अध्यापन-विधि, (५) शिक्षा-इतिहास तथा वर्तमान शिक्षा- 
समस्याएँ; और (आ) अध्यापन- अभ्यास | 
. बुनियादी संस्थाएँ.--बुनियादी शिक्षा के प्रादुभीव के साथ-साथ बुनियादी 
प्रशिक्षण कालिज स्थापित हुए हैं। इनका उद्देश्य है प्राथमिक स्कूलों के लिए निरीक्षक 
एवं बुनियादी ट्रेनिंग स्कूलों के लिए अध्यापक तैयार करना | इन संस्थाओं का पाख्य- 
क्रम एक-सा नहीं है । प्रत्येक राज्य अपना-अपना पाज्यक्रम चलाते हैं। इस विषमता 
को दूर करने के लिए बुनियादी ट्रेनिंग कालछिजों के 'प्रिंसिपाों की एक समिति ने 
अधोलिखित पाठ्यक्रम की सिफारिश की है : 


_ १, प्रश्च-पत्र: (१) शिक्षण तत्वशान एवं समाजशासत्र ( विशेषकर 
बुनियादी शिक्षा सम्पर्कित), (२) शिक्षा-मनोविज्ञन, (३) शिक्षण-प्रशासन 
एवं निरीक्षण, या प्रयोगिक शिक्षा एवं शिक्षण-अनुसन्धान विधि, (४) 
बुनियादी शिक्षा-विधि तथा (५) क्राफ्ट-शिक्षा--सिद्धान्त एवं अभ्यास । 

२, क्राफ्ट : (आ) मुख्य बुनियादी क्राफ्ट (कोई भी एक )--' 
(१) कृषि (पश्ु-पालन-सहित), (२) बुनाई एवं कताई, (३) दफ्तरीगिरी, 
छकडी का काम एवं सम्बन्धित धातु कार्य; ओर (आ) सहायक क्राफ्ट (कोई 


हु प00028070% 28४ 808 ,986885, 986-85प, 99. 8-4. 
२९ 





२२६ भारत में शिक्षा 


भी एक)--(१) ग्रह-निमोण, (२) कताई (यदि यह मुख्य क्राफ्ट न हो), 
(३) सब्जी की बागवानी (यदि कृषि मुख्य ऋरफ्ट न हो), (४) चमड़े का 
काम, (८) मधु-मक्खी पालन, (६) कुम्हार काम । 


३, अध्यापन-अभ्यास--(१) अभ्यास-योजना रचना, (२) किसी 
स्कूल कक्षा के उपयुक्त निर्बाचित विषयों का योग्यता-परीक्षण निर्माण, (३) 
वैयक्तिक एवं सामूहिक परीक्षणों का परिचालन, (४) अपने अभ्यास पाठों 
के विषयों पर शिक्षा-साघन तैयार करता, (५) बुनियादी स्कूलों से सम्बन्धित 
समुन्नत सामग्री-निमोण । 


हद याद रहे कि इने-गिने दो-चार विश्वविद्यालयों को छोड़कर, बुनियादी उत्तर- 
स्नातक-डिप्लोमा का परिचालन राज्यीग्र शिक्षा-विभाग ही करते हैं। इस कारण, ऐसे 
डिप्लोमा-घारी व्यक्तियों को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। बहुधा ये 
विश्वविद्यालयीय उत्तर-स्नातक कोसों में भरती नहीं हो सकते हैं | इस कारण, बुनियादी 
अनुमान-निधारण-समिति ने प्रस्ताव किया है कि विश्ववित्वाठ्य भी बुनियादी 
महाविद्यालय चलावें तथा उत्तर-ध्नातक बुनियादी डिप्लोमा को मान्यता दें। 'केसशिम! 


ने मी इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया है 


विशेषज्ञ प्रशिक्षण-केन्द्र .-- विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के प्रशिक्षण के लिए. 
भी आयोजन किया गया है । ये क्षेत्र हैं: शारीरिक शिक्षा, छलित कला, गह-विज्ञान, 
क्राफ्ट एवं विविध विषय | 


शारीरिक शिक्षा--शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण काछिजों में सनातकों को तथा 
स्कूलो में उप-स्नातकों को मिलता है | सम्पूर्ण देश म॑ केवल बीस केन्द्र हैं, जो यह शिक्षा 
देते हैं। इनका कोसे एक-वर्षीय होता है, तथा डिप्लोमा का सर्यीफिकेट संस्था या 
राज्यीय शिक्षा-विभाग से मिलता है। अमी तक फिसी भी विश्वविद्यालय में शारीरिक 
शिक्षा डिग्री या डिप्लोमा कोर्स की व्यवस्था नहीं है । 


३० जून १९५७ को केन्द्रीय सरकार ने ग्वालियर में लक्ष्मीबाई शारीरिक महा- 
विद्यालय की स्थापना की है। मारत में यह सर्व प्रथम संस्था है, जिसने शारीरिक 
शिक्षा-सम्बन्धी तीन-वधीय डिंग्री कोर्स आरम्म किया है। आशा की जाती है कि 
भविष्य में यह कालिज अनुसन्धान तथा उत्तर-स्नातक पाग्यक्रम की व्यवस्था करेगा | 
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छलित कला.--कतिपय केन्द्रों को छोड़कर, इस महत्त्वपूर्ण विषय के शिक्षकों के 
प्रशिक्षण का विशेष प्रबन्ध हमारे देश में नहीं है। कुछ मुख्य संस्थाएँ ये हैं: 
(१) विश्व-भारती (संगीत, नृत्य तथा चित्रकछा), (२) सर जे० जे० स्कूछ ऑप्ड्‌ 
आदट्स, बम्बई (चित्रकारी), (३) छलित कला फेकब्टी, बड़ौदा विश्वविद्यालय (चित्रकला 
और संगीत), (४) कल्ा-क्षेत्र, अडयार, मद्रास (नृत्य), (५) संगीत शिक्षण महा- 
विद्यालय, मृद्रास (संगीत), (६) राजकीय अ्टूस स्कूठ, छललनऊ (कला), (७) आर्ट 
प्रशिक्षण-सस्था, जामिया मिलिया, दिल्ली (आर्ट एवं क्राफ्ट) । 


ग्रृह-विज्ञान---माध्यमिक स्कूलों के लिए अनेक ग्रह-विज्ञान शिक्षिकाओं की 
आवश्यकता है । इन शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण का प्रतन्ध निम्न-लिखित संस्थाओं में है: 
लेडी इरविन कालिज, दिल्‍ली; एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय बम्बई; गह- 
विज्ञान फेकब्टी, बड़ोदा; राजकीय ग्रह-विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, अलाहाबाद ; 
इत्यादि | 


क्राफ्ट.---आज मिडिल स्कूल-पाग्यक्रम में क्राफ्ट एक अनिवाय विष्रय है। इस 
कारण, क्राफ्ट-शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है | प्रायः सभी राज्यों ने अपने प्राविधिक 
हाईस्कूलों तथा क्राफ्ट स्कूलों में हन किक्षक्रों के प्रशिश्षण का बन्दोबस्त किया है। 


विविध विषय.--अनेक राज्यीय शिक्षा-विभाग तथा प्रशिक्षण महाविद्यालय 
कतिपय विशेष थिषयों का कोसे चलाते हैं । मुख्य विषय हैं: अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा भथात्‌ 
हिन्दी, भूगोल, निर्देश तथा परांमशें । बहुधा ये कोर्स एक-वर्षीय होते हैं । 


शिक्षिका प्रशिक्षण सेख्थाएँ.--शिक्षिकाएँ स्री अध्यापन संस्थाओं तथा 
पुरुष महाविद्यालयों में प्रशिक्षित होती हैं । सन्‌ १९५६-५७ में सम्पूर्ण देश में ३१ स्त्री 
अध्यापन कालिज (एक बुनियादी तथा तीस गैर-बुनियादी) तथा २५८ स्कूछ (१४६ 
बुनियादी एवं १४२ गेरबुनियादी) थे । इस वर्ष कालिजों की छात्रा-संख्या थी ४,५६१ 
(बुनियादी ४०७ एवं गैरबुनियादी ४,१५४), ओर स्कूलों की छात्रा-संख्या २५,९१४ 
(बुनियादी १३,३६४ एवं गैरबुनियादी १९,५५०) थी ।| 


अनुसन्धान एवं उत्तर. स्नातक काये 


उत्तर-स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण कार्य इस देश में हाल ही में आरम्भ हुआ है। 
यह प्राख्यक्रम दो प्रकार का होता है; (१) एम० ए० (शिक्षा) या एम० इंडी० 
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२२८ भारत में शिक्षा 


(बी० टी० या बी० एड़० के पश्चात्‌ एक या दो वर्षीय कोर्स), एवं (२) पी० एच- 
डी० (एम० ए० या एम० इईडी०) के बाद दो वर्ष का कोर्स । 


एम० ए.० (रशिक्षा) की व्यवस्था केवल कलकत्ता एवं गौहाटी विश्वविद्यालयों में है 
तथा एम० ईडी० की अन्य विश्वविद्यालयों --- अलीगढ़, अलाहाबाद, बनारस, 
बड़ौदा, बम्बई, दिल्ली, गोरखपुर, गुजरात, जबलपुर, कर्नाटक, केरठ, छखनऊ, मद्रास, 
मैसूर, नागपुर, ओस्मानिया, पंजाब, पटना, पूना, राजथान, एस० एन० डी० टी०, 
सागर, उत्कल एवं विक्रम में है। दोनों परीक्षाओं के नामकरण में अवश्य भेद है, पर 
पाठ्यक्रम प्रायः एक-सा है। इन परीक्षाओं के लिए चार से छः पर्चे होते हैं। किसी- 
किसी विश्वविद्यालय में, इसके साथ-साथ या कुछ निश्चित पर्चों के बदले एक निम्रन्ध 
लिखना पड़ता है। बड़ौदा, गुजरात, पूना, बम्बई, क्नोॉटक एवं सागर विश्वविद्याल्य 
एक दूसरा एम० एडी० कोर भी चलाते हैं, जिसके लिए परीक्षार्थियों को केवल एक 

हा निबन्ध प्रस्तुत करना पड़ता है । 


पी० एचडी० था डाक्टेरट परीक्षा के लिए भी एक महा निबन्ध लिखना पड़ता 
है | इसका गवेषणात्मक तथा प्रयोगात्मक कारये उच्च कोटि का होना चाहिए। पर 
बहुधा यह कार्य इस स्तर का नहीं होता है | 


यह गैर-बुनियादी प्रशिक्षण की स्थिति हुईं । उत्तर-स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण की 
व्यवस्था अभी तक विशेष रूप से नहीं की गयी है। कतिपय बुनियादी अध्यापन 
महाविद्यालय अवश्य कुछ अनुसन्धान योजनाएँ, चला रहे हैं। बुनियादी शिक्षा पर 
गवेषणा करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय बुनियादी अनुसन्धान-केन्द्र 
की स्थापना दिल्‍ली में की है | 


सन्‌ १९५३-५४ से भारत-सरकार ने शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा 
विश्वविद्यालयीय शिक्षण-विभागों को अनुसन्धान योजनाएँ चलाने के लिए अनुदान देना 
आरम्म किया है, ताकि अथोमाव के कारण शोध-कार्य बन्द न रखना पडे। प्रत्येक 
योजना की स्वीकृति केन्द्रीय सरकार से लेनी पड़ती है। संस्था के प्राध्यापकों के 
“निरीक्षण में आवश्यकतानुसार कई शोध-शिष्य अनुसन्धान-कार्य करते हैं। साधन- 
उपकरणों के लिए. मी अनुदान मिलता है। सन्‌ १९५६-५७ के अन्त तक २९ 
शोध-योजनाएँ स्वीकृत हुई थीं, एवं कुछ २,०५,००० रुपये ब्यय हुए ये || 
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शिक्षक प्रशिक्षण २२९ 


मध्य-अध्यापन-प्रशिक्षण 


भूामिका.--प्रशिक्षण के दो रूप है; (१) 'पूर्व-अध्यापन-प्रशिक्षण' अर्थात्‌ 
किसी प्रशिक्षण-केन्द्र में नियमित रूप से पूर्णकालिक टेनिंग। हम इन कोर्सों की चर्चा 
इस अध्याय के द्वितीय शीर्षक के अन्तगंत कर चुके हैं। अनेक पाश्चात्य देशों में 
इस ट्रेनिंग का नामकरण (पूर्व अध्यापन-प्रशिक्षण” किया गया है। कारण, वह पर पूर्व- 
कालिक प्रशिक्षण पाये ब्रिना कोई भी व्यक्ति अध्यापन-कार्य आरम्म नहीं कर सकता 
है। (२) मध्य अध्यापन-प्रशिक्षणए”--पूर्व अध्यापन-प्रशिक्षण के पश्चात्‌ एक व्यक्ति 
शिक्षक बनता है। पर कुछ समय के बाद, उसके पूर्वाजित ज्ञान में मोस्चा लग जाता 
है | अध्यापन कार्य करते हुए, नवीन ज्ञान से सम्पर्क न रखने के कारण ही बहुधा ऐसा 
होता है। इस असम्पर्क के फल-सखरूप अध्यापन-कार्य ठीक-ठीक नहीं चल सकता है। 
माध्यमिक आयोग ने कहा ही है ; 


चाहे कितना ही अच्छा शिक्षक-प्रशिक्षण-पाख्यक्रम हो, पर इससे 
उत्कृष्ट परिणाम नहीं निकलता है। इसके द्वारा शिक्षक को वह ज्ञान मिलता 
है, जो एक नोसिखिए को ज़रूरी रहता है। इससे उसका आत्म-विश्वास 
बढ़ता है। कार्य-क्षमता तभी बढ़ती है जब कि कुछ अनुभव के पश्चात्‌ 
शिक्षक स्वतः या समुदाय में उन्नति की चेष्टा करे। अतएव शिक्षक-प्रशिक्षण- 
केन्द्रों को मध्य-अध्यापन प्रशिक्षण का समुचित आयोजन करना चाहिए || 


पूर्व चेष्टाए.--यह न सोचना चाहिए कि हमारे देश में इस प्रशिक्षण की 
कुछ भी व्यवस्था न थी । समय-समय पर राज्यीय शिक्षा-विभाग तथा कतिपय शिक्षण- 
प्रशिक्षण संस्थाएँ कई प्रकार की योजनाएँ ध्वछाती थीं, जैसे : (१) पुनरसजीवन कोसे, 
(२) कमे-शालाएँ, (३) विशिष्ट विषयों के अल्प-कालिक कोस तथा (४) प्रशिक्षित 
शिक्षकों की गोष्ठियाँ एवं सम्मेछन । किन्तु इन कार्य-कलापों की व्यवस्था समुचित न थी । 


देमनिंग कालिज प्रसारण केन्द्र---माध्यमिक शिक्षा आयोग के निरीक्षण 
की ओर केन्द्रीय तथा फो्ड फाऊण्डेशन का ध्यान आकर्षित हुआ; और उनकी चेष्टाओं 
के कारण, हमारे कुछ ट्रेनिंग कालिजों में, प्रसारण-केन्द्र स्थापित हुए -- १९५५ में २४ * 
केन्द्र, १९५६ में १७ ओर मी अधिक केन्द्र, एवं १९५७ में १२ अतिरिक्त केन्द्र । 
इस प्रकार की मध्य-अध्यापन-प्रशिक्षण की योजना विश्व के किसी भी देश में 
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४66 आफ कफ 
(७) माध्यमिक स्कूले 


चित्र १७ - प्रसारण काये 


शिक्षक प्रशिक्षण | २३१ 


सम्मवतः अभी तक चलायी नहीं गयी है। फोड फाउण्डेशन इस योजना को आर्थिक 
साहाय्य--अनुदन--देता है, एवं अमेरिकी टेकनीकल कोआपरेशन मिशन शिक्षण- 
साधन भेंट करती है। 


प्रसारण-केन्द्रों के कार्य-कलछापों की यह रूप-रेखा है; (१) अल्प-कालिक, दीघ- 
कालिक तथा सप्ताहान्‍्त कोसी, (२) कम-शालाएँ, गोष्ठियाँ एवं समूह-च्चो, 
(३) शैक्षणिक सप्ताह तथा प्रदर्शिनी, (४) परामर्श तथा निर्देश गोष्ठियाँ, (५) पुस्तका- 
लयीय सुविधाएँ, (६) अव्य-द्य माध्यमों की सहायता एवं (७) प्रकाशन ।| 


विशिष्ट गोष्ठियोँ.--प्रसारण केन्द्रों की स्थापना के अतिरिक्त, केन्द्रीय 
शिक्षण-मन्त्राठझ्य समय-समय पर प्रधान अध्यापकों तथा शिक्षण-प्रशासकों की गोष्ियाँ 
आयोजित करता है। इनका मुख्य उद्देश्य होता है, शिक्षकों तथा प्रशासकों को एकत्र 
करना, तथा शिक्षा के उन पेंचीदे--उलझन-पूण--प्रइनों की चर्चा करना, जिससे 
अध्ययन एवं अध्यापन की उन्नति हो सके | अभी तक ऐसी पन्द्रह गोष्टियां आमन्त्रित 
हुईं हैं । विशेष विषयों की चचो के लिए भी सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है | 
मार्च, १९५७ के अन्त तक ऐसी ग्यारह गोष्ठियाँ सम्पन्न हुई हैं। इनमें विज्ञान, 
समाज शास्त्र, अंग्रेजी-अध्यापन, प्रशासन इत्यादि विशद्‌ विषयों की चचों की गयी है। 
इनके अतिरिक्त परीक्षा-सुधार के लिए. सात कर्म-शालाओं की भी व्यवस्था की 
गयी थी । इस प्रकार मध्य-अध्यापन प्रशिक्षम एक नवीन जीवन भारत में आरम्भ 
हुआ है। ' 


शिक्षक-प्रशिक्षण-समस्याएँ 

भूमिका.--खातन्त्योत्तर-काल में शिक्षक-प्रशिक्षण का यथेष्ट विस्तार हुआ है, 
तथापि वर्तमान स्थिति अभी पूर्णतः सन्तोषप्रद नहीं है। शिक्षा की प्रगति के साथ- 
साथ अध्यापन के नये पेंचीदे प्रश्न खडे हो रहे हैं। इस शीषेक के अन्तगेत दस 
प्रमुख प्रदनों की चचो की जायगी | हमें इस बात से ढाढ़स होता है कि आज शिक्षा- 
जगत्‌ इन मामलों से सुपरिचित है । 


नवीन विचार-चारा,--आजकल इस देश में शिक्षा की यथेष्ट प्रगति हो 
रही है, और समी यह अनुभव कर रहे हैं कि “यह नूतन शिक्षण केवछ शिष्टाचारिक 
अध्यापन पर ही आधारित न रहे, अप्रितु इसका संयोग मानवीय जीवन के देनिक 
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२३२ . भारत में शिक्षा 


कारय-कलाप से हो ।? | अतएव आज अध्यापन-कलछा में विशेष हेर-फेर की 
आवश्यकता है, जब कि नृतन शिक्षक-प्रशिक्षण-पाज्यक्रम का श्म्बन्ध बालकों तथा 
शिक्षकों के सांसारिक जीवन से रहे | 


इस चुनोती का सामना, बुनियादी-प्रशिक्षण-संस्थाएँ, थोड़ा-बहुत कर रही हैं। 
इस शिक्षा में ज्ञान तथा ज्ञान-स्थितियों से अधिकतर गुरुत्व-पूर्ण है. जीवन तथा जीवन- 
स्थिति | हर्ष की बात है कि थोडे ही समय में हमारे देश की सभी प्राथमिक 
अध्यापन संस्थाएँ बुनियादी रूप में परिवर्तित हो जावेंगी । 


यह भावना हमारे बी० टी० तथा बी० एड० प्रशिक्षण, को भी प्रभावित कर रही 
है | बी० एड० पाग्यक्रम-सुधार-समिति को उद्बोधघन भाषण देते हुए श्री सेयदेन ने 
सम्पूर्ण देश का ध्यान निम्नलखित दो मुख्य तत्वों की ओर आकर्षित किया है, 
जिन पर शिक्षक-प्रशिक्षण-सुधार निभर रहना चाहिए : 


१. रिक्षार्थियों के ज्ञान तथा प्रशिक्षण का स्कूलों के दैनिक कार्य- 
कलाप से अटूट सम्बन्ध रहे | 


२. ट्रेनिंग कालिज के प्रत्येक अध्यापक का कर्तव्य है कि उसका 
सैद्धान्तिक कार्य राष्ट्रीय जीवन के नवीन सामाजिक-आशर्थिक विचार-घारा से 
संदिल॒ष्ट रहे | इसके अभाव में प्रशिक्षण निस्तेज होगा तथा शिक्षार्थी का 
ज्ञान अधूरा रहेगा । मंनुष्य-जीवन की सम्पूर्ण समस्याओं का चित्र उसके 
सामने न खिंच सकेगा || 


समिति का विचार-विमर्श उपयुक्त दो तत्वों पर आधारित रहा । समिति-द्वारा 
प्रस्तुत परिवर्तित बी० एड० पाख्यक्रम की रूप-रेखा नीचे दी जाती है: 


१. खेंद्धान्तिक कार्य (चार प्चे) : (१) शिक्षा-सिद्धान्त तथा 
तथा स्कूल-प्रबन्ध, (२) शिक्षा-मनोविज्ञान और आरोग्य-शासत्र, (३) स्कूल 
-शिक्षण-विधि एवं (४) भाग “अ' - भारतीय शिक्षा की वर्तमान समस्याएँ, 
ओर भाग “आ? - किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन : स्कूल पुस्तकालय 
का प्रबन्ध, रेक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देश, स्कूल-प्रशासन, अशक्त बच्चों की 
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शिक्षा, आम्य शिक्षा, अव्य-हश्य-प्रशिक्षण, मानसिक माप, शारीरिक शिक्षा, 
सह-पाज्यक्रमीय कार्य-कछाप, समाज-शिक्षा, आदि | 


४ अध्यापन-अभ्यास, जिसमें शामिल रहेंगे, --(१) अध्यापन- 
पाठ, (२) अवलोकन-पाठ, (३) समाछोचना-पाठ, (४) विभिन्न स्तर 
और प्रकार के स्कूलों का अवछोकन, (५) सह-पाख्यक्रमीय कार्य-कलापों में 
अंश-दान तथा उनका प्रबन्ध, (६) स्कूछ-विद्यार्थियों के गह-का्ये तथा 
स्वाधाय अभ्यासों का संशोधन, (७) श्रव्य-दक्य उपकरण प्रस्तुत करना | 


सुधार के तीन ध्येय थे; (१) प्रचलित सैद्धान्तिक पाख्यकम को धटाना, 
(२) प्रत्येक शिक्षार्थी को एक विशिष्ट क्षेत्र का ज्ञान देना तथा (३) अध्यापन-अभ्यास 
का बहुमुखी प्रसार | उपयुक्त रूप-रेखा के आधार पर, सभी विश्वविद्यालयों ने अपने 
बी? एड० पाउ्यक्रम का सुधार आरम्म कर दिया है। 


बुनियादी तथा गेरबुनियादी पाख्यक्रम में एकीकरण की 
आवश्यकता ,--तीसरे अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि आज भारतीय शिक्षा में 
दो विचार-धाराएँ प्रवाहित हो रही हैं -- बुनियादी तथा गैरबुनियादी | 
इसके अनुरूप शिक्षक-प्रशिक्षण में दो विभिन्न अद्टालिकाएँ खड़ी हैं | इस विषय पर कई 
प्रश्न उठते हैं; (१) क्‍या इस देश में प्रतिद्वन्द्दी स्वरूप दो प्रकार के शिक्षक-प्रशिक्षण 
महाविद्यालयों की आवश्यकता है ! (२) क्‍या इन दो विभिन्न विचार-घाराओं की 
आवश्यकता है! (३) क्‍या इन्हें दो विपरीत दिशाओं में बहने देना चाहिए! 
(४) क्या यह श्रेय नहीं है कि ये दो नि्चरणियाँ मिलकर एक बृहत्‌ रूप में परिणत हो 
जावें, जिससे दोनों सशक्त बनें ! 


अब दोनों पद्धतियों पर विचार किया जाये | गैर-बुनियादी प्रणाली में सैद्धान्तिक 
शान तथा शिक्षण-विधियों का व्यापक ज्ञान पूर्ण रूप से दिया जाता है । लेकिन सैद्धान्तिक 
शान अभ्यास से दूर रहता है। इसमें शहरी वातावरण का ध्यान अधिक रहता है, तथा 
जीवन की वास्तविक स्थिति से इसका सम्बन्ध नहीं रहता है । इसके विपरीत बुनियादी 
पद्धति कार्य-कलाप-विधि पर निर्भर रहती है, अभ्यास तथा सामाजिक जीवन पर विशेष 
जोर देती है, एवं ग्राम्य जीवन से अपना सम्बन्ध अट्टूट रखती है | पर इसका सैद्धान्तिक. 
पाठ्यक्रम बहुमुखी नहीं होता है। यह बुनियादी शिक्षा-सिद्धान्तों पर आधारित होती है। 


तृतीय अखिल-मारतीय-ट्रेनिंग कालिज-सम्मेलन में दोनों प्रकार की पद्धतियों की 
बहुत कुछ नुकता-वीनी हुईं । अन्त में यह खिर हुआ कि देश की भलाई के लिए 
३० 
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एकही प्रकार के उत्तर-स्नातक शिक्षक-प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिसमें दोंनों 
प्रणालियों के विशेष गुणों का समावेश हो । सम्मेलन ने फैसछा किया कि यह एकीकरण 
दो उपायों से हो सकता है 


१, बी० ए.ड० के सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम के बोझ को कुछ कम करना, 
तथा उससे नियमित रूप से सुधार करना; एवं 


२, अध्यापन-अभ्यास का प्रसार करना, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी को 
क्राफ्ट, सामाजिक जीवन एवं समवाय-शिक्षा का ज्ञान मिले || 


परिवर्तित बी० ए० पाठ्यक्रम में इस ओर अवश्य लक्ष्य रखा गया है, पर पूर्ण 
रूप से नहीं | दो-एक ट्रेनिंग कालिज इस ओर चेष्टा कर रहे हैं। उदाहरण-स्वरूप, विश्व- 
भारती के विनय-भवन (ट्रेनिंग-कालिज) में एक पाठ्यक्रम प्रचलित है, जिसकी अवधि 
साधारण बी० एड० की अवधि से कुछ अधिक है। इस पाठथयक्रम में बुनियादी और 
गर-बुनियादी सिद्धान्तों का समावेश है। इसी प्रकार का एक प्रयोग विद्या-मवन, उदयपुर 
भी कर रहा है | 


बी० पदड़० अध्यापन-अभ्यास मे विस्ती्ंता,--अभी तक बी० टी० 
या बी० एड० अभ्यास के अन्तगंत, प्रत्येक शिक्षार्थी को कुछ स्थिर पाठ पढ़ाना पड़ता 
है | आजकल इस पद्धति की काफी नुकता-चीनी हो रही है, क्योंकि इसका दृष्टिकोण 
अति संकीर्ण है। आधुनिक शिक्षक का कर्तव्य केवल स्कूल पाठों तक ही मर्यादित नहीं 
होता है, वरन्‌ उसे स्कूछ के खेल-कूद में भाग लेना पड़ता है, अव्य-दृश्य शिक्षा- 
साधनों का विशद्‌ रूप में उपयोग करना पड़ता है, आधुनिक वस्तुगत परीक्षाओं को 
समझना पड़ता है, विद्याथियों की उन्नति-विषयक रिकाड रखने पड़ते हैं तथा समाज के 
साथ मिल-जुल कर रहना पड़ता है। इसके साथ-साथ यह भी कहा जाता है कि 
शिक्षार्थियों को देहाती स्कूलों का कुछ भी अनुभव नहीं मिलता, जहाँ कि अधिकांश 
व्यक्तियों को अपने ट्रेनिंग के समान्त होने पर काम करना है। इसी कारण, बुनियादी 
अध्यापन-अभ्यास ([ उत्तर-स्नातक डिप्लछोमा। का क्षेत्र यथेष्ट विस्तृत रखा गया है 
तथा समाज एवं देहातों से सम्पक स्थापित रखने के लिए “ सघन क्षेत्र ? 
( काम्पैक्ट एरिया ) में कुछ समय तक लगातार अध्यापन-अमभ्यास का बन्दोबस्त 
रखा गया है। बी० एड० पाव्यक्रम-सुधार-समिति का भी ध्यान प्रचलित अध्यापन- 


[ 7०ककदा वा खवेइल्दमं08 ०छदे 229/000706%9. 'ं०४४०४७४ए, 7988., ७. 284, 


शिक्षक प्रशिक्षण २३५ 


अभ्यास की संकीणता की ओर आकर्षित हुआ था। इसी कारण समिति ने अध्यापन- 
अभ्यास को सर्वोगीण बनाने की कोशिश की थी। इस ओर चेश भी हो रही है, 
पर यह काम यथा-रीति नहीं हो सक रहा है | कारण, बी० एड० प्रशिक्षण का कार्य-काल 
केवल नो महीने ही है । इस कठिनाई को समझते हुए, समिति ने सैद्धान्तिक कोर्स 
बहुत कुछ कम कर दिया है | 


परन्तु अध्यापन-अभ्यास ठीक तौर से तभी दिया जा सकता है, जब कि ट्रेनिंग 
कालिज का प्रत्येक विद्यार्थी कुछ समय तक किसी स्कूल में पद-विद्यार्थी के रूप में काम 
करे, वह स्कूल-कार्य में भाग के, विद्यार्थियों का ग़ह-कार्य-संशोधन करे, रंजन-कार्य- 
परिचालन करे, श्रव्य-हश्य-उपकरण तेंयार करे, स्थानिक समाज के सम्पर्क में आवे, 
इत्यादि । यह अभ्यास दो से चार सप्ताह तक किसी अनुभवी शिक्षक के निरीक्षण में 
दिया जाय । सब से अच्छा तो यह है कि इस कारये के लिए, ग्राम्य स्कूल-चुने जायें, 
ताकि शिक्षार्थ! देहात के सम्पर्क में आ सके | 


तीन-वर्षीय शिक्षा-स्नातक कोखें.--बी० एड़० कोस अब्प-कालिक 
होने के कारण, थोड़े समय में शिक्षार्थियों के मस्तिष्क में बहुत कुछ हँसना पड़ता है। 
इसी कारण माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने इस कोसे की अवधि को दो वर्ष तक बढ़ाने का 
सुझाव दिया था, लेकिन शिक्षकों की कमी को देखते हुए आयोग को पीछे हटना पड़ा | 
उसने अंगीकार किया कि प्रशिक्षण के लिए. हम शिक्षार्थियों को दों वर्ष रोक नहीं 
सकते हैं | 


एक ओर सुझाव दिया जाता है कि उच्चतर माध्यमिक परीक्षा के परचात्‌ एक 
तीन-वर्षीय शिक्षा स्नातक कोसे शुरू किया जावे । इसके अन्तगेत सांस्कृतिक शान के 
साथ-साथ शिक्षक-प्रशिक्षण का बी० ए.ड० स्तरीय ज्ञान दिया जावे | जिस प्रकार कृषि या 
वाणिज्य की व्यवस्था बी० एजी० या बी० काम० कोसे में की गयी है, उसी प्रकार 
“शिक्षा? का अध्यापन प्रस्तावित पाठ्यक्रम में किया जा सकता है। इस सुधार से दो 
मुख्य छामों की सम्भावना है| प्रथमतः , सांस्कृतिक तथा व्यावसायिक ज्ञान का घना 
सम्बन्ध रहेगा | द्वितीयतः , शिक्षक-प्रशिक्षण की अवधि दी्तर होने के कारण, शिक्षा 
का ज्ञान एक विस्तृत समय में फैलाया जा सकेगा। इस विषय पर प्रथम अखिल 
भारतीय-ट्रेनिंग-कालिज-सम्मेलन में विधद रूप से चचों हुईं थी। कतिपय विश्वविद्यालय 
प्रस्तावित पाउयक्रम के सम्बन्ध में सोच-विचार कर रहे हैं। यह योजना कुछ नवीन 


| $७८०७4७/४१ _>260066700. 000070788700'8 . 76907'६, 0. 78, 


२३६ भारत मे शिक्षा 


नहीं है। यह अमेरिका में प्रचलित है तथा कुछ अंग्रेजी विश्वविद्यालयों ने भी इसे 
आरम्म किया है। 


बहुद्देइथीय रकूलों के ट्रेण्ड शिक्षक.--हमारे नये बहुद्देश्यीय स्कूलों 
के लिए, कई विशिष्ट क्षेत्रों के प्रशिक्षित शिक्षकों की विशेष आवश्यकता है- -प्राविधिक, 
कृषि, छलित कला, वाणिज्य एवं गह-विज्ञान | प्रथमतः , इन क्षेत्रों के शिक्षक पयाप्तरूप 
में नहीं मिलते | द्वितीयतः, इनके प्रशिक्षण का कुछ भी बन्दोबस्त आज तक इस 
देश में नहीं है । 


ट्रेनिंग की सबसे अधिक कठिनाई यह है कि हमारे प्रशिक्षण-महाविद्याल्यों में 
इन विशिष्ट क्षेत्रों के प्रशिक्षित अध्यापक नहीं हैं। इस समस्या को हल करने के केबल 
दो उपाय हैं : (१) इन विशिए क्षेत्रों के कुछ काछिजों में शिक्षा-विभाग स्थापित हों, 
या (२) कुछ प्रशिक्षण-महाविद्याल्यों में एक / अधिक विशिष्ट विषय का / के विभाग खोले 
जायें । दोनों प्रसावों का उद्देश्य यह है कि शिक्षा तथा विशिष्ठ क्षेत्र के अध्यापकगण 
कम्घे से कन्धा मिलाकर काम करेंगे--शिक्षा-शासत्री अध्यापन-विधि की ओर ध्यान देगा 
एवं वैशिष्ट्यइ विशिष्ट विषय ज्ञान पर | 


गत वर्ष, राज्यीय शिक्षा-मन्त्रियों के एक सम्मेलन में यह तय हुआ कि चार 
क्षेत्रीय प्रशिक्षण-केन्द्र इस काये के लिए स्थापित हों (२ जुलाई, १९५९) | पर ऐसे 
केन्द्र जल्दी खोले नहीं जा सकते । हमें उपयुक्त किसी भी एक तरीके को अपनाना 
पड़ेगा--या, कुछ ट्रेनिंग कालिजों में विशिष्ठ क्षेत्रों के विभाग खोले जाएँ; या, कतिपय 
व्यावसायिक कालिजों में शिक्षा-विभाग स्थापित हों । 


माध्यमिक ट्रेनिंग रुकूछ.--माध्यमिक ट्रेनिंग स्कूलों का कोर्स कहीं एक वर्ष 
की अवधि का है और कहीं दो वर्ष का है। यह कोर्स सभी राज्यों में दो वर्ष का किया 
जाय, ताकि एक-रूपता आवे तथा ट्रेनिंग सुचारु रूप से दिया जा सके -- प्रथम व में 
साधारण ज्ञान एवं द्वितीय वर्ष में व्यावसायिक शिक्षा । अनिवार्य विषयों के अतिरिक्त, 
प्रत्येक शिक्षार्थी कम-से-कम एक क्षेत्र में विशिष्टता छाम करे ४ (१) पूर्व-प्राथमिक 
शिक्षा, (२) क्राफ्ट शिक्षा ( माध्यमिक शिक्षा-आयोग-द्वारा प्रस्तावित एक क्राफ्ट )| 
. ३) शारीरिक शिक्षा एवं (४) कला तथा सेगीत | 


उत्तर-स्लातक पाठ्यक्रम,--एम० एड० पावध्यक्रम के सुधार की भी विशेष 
जरूरत है । बहुधा देखा जाता है कि ये बी० एड़० कोर्स के विस्तारित संस्करण हैं। 
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इस पाज्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है, शिक्षा-क्षेत्र के उपयुक्त उच्च स्तर के शिक्षक, प्रशासक 
तथा ट्रेनिंग कालिजों के अध्यापक तैयार करना | इस परीक्षा के तीन मुख्य भाग हों : 
(१) अनिवाय--(अ) शिक्षण तत्व-ज्ञान, पाव्यक्रम, शिक्षा मनोविज्ञान, विभिन्न देशों 
के आधुनिक शिक्षण-विधि तथा शिक्षा-प्रशासन नियमों का तुलनात्मक ज्ञान, (आ) 
शैक्षणिक सांख्यिकी एवं अनुसन्धान विधि; (२) वैकल्पिक -- किसी विशेष क्षेत्र का 
ज्ञान तथा उसीसे सम्बन्धित किसी प्रसंग पर एक निबन्ध; एवं (३) मौखिक परीक्षा | 


अनिवार्य विभाग का उद्देश्य हो शिक्षार्थी को शिक्षा के समूचे क्षेत्रों का दिग्दशन 
कराना, पर वैकल्पिक विभाग का लक्ष्य रहे कि उसे एक चुने हुए विषय का विशेषज्ञ 
बनाना तथा अनुसन्धान करने के पश्चात्‌ अपने विचारों को विधिवत्‌ निम्रन्ध रूप में 
प्रकट करना । मौखिक परीक्षा का अभिप्राय है, शिक्षार्थी की समझ की जाँच करना, 
जो कि लिखित परीक्षा-द्वारा कभी नहीं हो सकती है | वैकल्पिक विभाग में कतिपय नये 
विषयों का समावेश हो, जैसे : पाज्यक्रम, बुनियादी शिक्षा, प्रसारण-कार्य, शिक्षक-प्रशिक्षण, 
निर्देश एवं परामर्श, किसी विशेष पाउ्य-विषय की शिक्षण-विधि, विश्वविद्यालय में 
सामान्य ज्ञान, इत्यादि | 


कालिज अध्यापको की तैयारी.--यह देखा गया है कि शिक्षण-विधि के 
शान के अभाव के कारण अनेक कालिज अध्यापकों का अध्यापन सफलीभूत नहीं हो 
पाता है | इस कारण, उनकी पढ़ाई नीरस हो जाती है। इस विषय की चर्चा, एक 
ब्हाईस-चान्सेलर के सम्मेलन में की गई थी । सम्मेलन ने अनुभव किया कि कालिज के 
नये अध्यापकों को शिक्षा-विधि के मूल तत्वों का दिग्दशन कराया जावे ।| ये विषय हैं : 
(१) अपने विषय का यथोचित ज्ञान तथा इसे सुब्यवस्थित रूप में समझाना, (२) स्पष्ट 
भाषण, (३) सुचारुरूप से समझाने की शक्ति, (४) विद्यार्थियों में नवीन विचारों का 
प्रोत्साहन एवं (५) उनमें ज्ञान-पिपासा की इृद्धि | 


इस विषय पर संयुक्त-राज्य अमेरिका में बहुत कुछ चहस हुईं | अन्त में बहु- 
मत से स्वीकार किया गया कि कालिज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों को भी शिक्षा- 
पद्धति जानना आवश्यक है| इसके ज्ञान से पढ़ाना सरल हो जाता है, तथा शिक्षा-विधि 
रोचक बन जाती है। आज अमेरिका के कालिजों तथा विश्वविद्यालयों की पढ़ाई में. 
निम्न-लिखित पद्धतियों का अनुसरण किया जाता है + (१) बक्‍तृता-प्रणाडी, (२) म्वचों 
विधि, (३) प्रायोगिक पद्धति, (४) अ्रव्य और दृश्य साधनों का उपयोग, एवं 
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(५) गोष्ठियों तथा कर्मशाल्लओं का आयोजन । हमारे देश में मी, इस ओर सुधार की 
जरूरत है । 
अनुसन्धान-कार्य.--माध्यमिक-शिक्षा-भायोग ने छिखा है, “ट्रेनिंग कालिज 

केवल शिक्षक-प्रशिक्षण-संस्था ही नहीं है, वरन्‌ यह विभिन्न संशैक्षिकी तत्वों का अनुसन्धान- 
कायोल्य मी है। ” गवेषणा-कार्य प्रशिक्षण-महाविद्यालयों के आचार्यों के तत्वावधान में 
हो। हाँ, वे माध्यमिक शिक्षकों से अवश्य सहायता ले सकते हैं। उनके निरीक्षण में 
कतिपय शोध-शिष्य मी काम कर सकते हैं। आज हमारे देश में निम्न लिखित शिक्षा- 
विषयों पर गवेषणा की अत्यधिक जरूरत है : 

१, पाठ्य-क्रम निर्माण के लिए प्रायोगिक कार्य, 

२. शिक्षा-प्रबन्ध तथा प्रशासन, 

३. शिक्षकों का कार्य-बोझ्, 

४, शिक्षण-पद्धति की उन्नति, 
. भारतीय शिशु का मनोविज्ञान, 

६. निर्देश एवं परामशो, 

७. परीक्षा, 

८, बुद्धि-परीक्षण, एवं 

९, शिक्षण समाज-शास्त्र | 

' खमन्वयता का अभाव.--अन्‍्त में हम शिक्षक-प्रशिक्षण-प्रणाढी में 

समन्वय का अभाव देखते हैं। उदाहरण-स्वरूप डिग्री-डिप्लोमाओं का नामकरण 
ही लीजिए “- एमस०' इंडी०, एम० ए० (शिक्षा), एस० टी०, बी० टी०, बी० 
एड०, एल० टी०, सी० टी०, टी० टी० सी०, डिप० टी०, टी० डी० इत्यादि | फिर 
ट्रेनिंग की अवधि छीजिए.। कहीं एम० ईडी० का कोर्स दो वर्ष है, और कहीं एक 
वर्ष | यही हाल स्नातक पाठय-क्रम का भी है। इसी प्रकार 'कालिज' शब्द का उपयोग 
विविध स्तर की संस्थाओं के लिए आता है। यहाँ तक कि किसी-किसी राज्य में 
" प्राथमिक शिक्षण केन्द्रों के लिए, मी यह शब्द प्रचल्ठित है। इतना ही नहीं, कहीं ये 
संस्थाएँ, 'नामल स्कूल” कही जाती हैं, और कहीं “ ट्रेनिंग कालिज ” | इस अव्यवस्थित 
रूप को दूर करने की विशेष आवश्यकता है| 


>ए 
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हमारे शोध-कार्ये में भी एक सुशंखला की आवश्यकता है। कभी-कभी एक ही 
प्रसंग पर कतिपय विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान चलता रहता है, तथा प्रयोगात्मक कार्य 
होता रहता है | हमारे देश के लिए यह हितकर नहीं है। फारण, हमारा शोघ-कार्य 
पिछड़ा हुआ है | इसी कारण राधाकृष्णन-आयोग ने सिफारिश की थी कि अनुसन्धान- 
कार्य की व्यवस्था अखिल भारतीय आधार पर हो | 


इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रशासन में हम गड़बड़ी देखते हैं। किसी-किसी 
राज्य में तो उत्तर-स्नातक, स्नातक तथा उप-स्नातक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का प्रशासन दो 
विभिन्न निकाय करते हैं; अर्थात्‌, विश्वविद्यालय एवं राज्यीय शिक्षा-विमाग | इस 

अव्यवस्था को दूर करने के लिए, माध्यमिक-शिक्षा-आयोग ने यह अस्ताव किया था : 
स्तातक प्रशिक्षण महाविद्यालयों को स्वीकृति तथा मान्यता विश्वविद्यालय 
देवें और वे ही डिग्रियाँ प्रदान करें । उपस्ातक स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण 
की सुव्यवस्था तथा समुन्नति के लिए एक विशिष्ट मण्डल प्रत्येक राज्य में 

स्थापित किया जाय । | 


शिक्षकों की कतिपय समस्याएँ 

शिक्षकों का स्थान.--किसी भी राष्ट्र की शिक्षा-प्रगाली में सबसे महत्वपूर्ण 
स्थान है शिक्षक का । शिक्षा की उन्नति के लिए, अवश्य उचित पाठ्यक्रम, पाठ्य- 
पुस्तक, शिक्षा-साधन, शाला-ग्रह की जरूरत है। पर उनसे ज्यादा जरूरत है पर्याप्तरूप 
में उपयुक्त शिक्षक तथा शिक्षिकाओं की | वे ही शिक्षा-पद्धति को चलाते हैं, वे ही 
पुस्तक, नक्शों, अव्य-दृश्य उपकरणों का उपयोग करते हैं और उन्हें छात्रों को समझाते 
हैं, वे ही शाला-गह में एक नवीन जीवन डाल देते हैं। देश के भावी नागरिकों का 
निमोण वे ही करते हैं | इस प्रकार किसी भी राष्ट्र का भविष्य शिक्षकों के हाथ में है । 

अस्तु, अच्छे शिक्षकों के अभाव में किसी भी देश की शिक्षा-पद्धति निर्जाब और 
निस्तेज हो जाती है। यही समझ कर, प्राचीन भारतीय समाज में शिक्षकों का एक 
विशिष्ट स्थान था | राजा और रंक, नर और नारी, विद्वान्‌ और निरक्षर-भद्ठाचार्य -- 
सभी गुरु को मान देते थे । समय ने आज पढ्टा खाया है। आज, शिक्षक भारतीय 
समाज का दलित प्राणी है । 


शिक्षको की संख्या.--आज, भारत में ११ छाख से अधिक शिक्षक तथा 
शिक्षिकाएँ क्रियाशील हैं। इनके विभिन्न स्तरों की संख्या का पता तालिका ३० से मिलेगा ; 
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प्रशिक्षित ... -« २२४ १,०१५ १,२५९ 

भप्रशिक्षित.,, . ... १२२ ७५० ८७२ 
व्यावसायिक तथा तकनिकी 

स्कूल : १४,४४२ ३,०४९ १७,४९१ 
विशेष शिक्षावाले स्कूल $ २४,३०३ ३,२०७ २६,५१० 





योग... ... | ९,६७,४६१ | २,०३,१६० । ११,७०,६२१ 








पन्द्रह प्रति शत शिक्षक महिलाएँ हैं, तथा पूर्व-पाथमिक स्कूलों में अधिकतर 
शिक्षक महिलाएँ हैं। ग्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या है -- माध्यमिक स्तर में. ५९०१ 
प्रति शत (पुरुष ५८०६ तथा स्री ७३-१) तथा प्राथमिक स्तर में ५६०६ ( पुरुष ५६०६ 
तथा स्त्री ७१-१) इस प्रकार शिक्षकों की अपेक्षा शिक्षिकाएँ अधिक प्रशिक्षित हैं | 

शिक्षकों का वेतन-क्रम.--शिक्षकों का वेतनक्रम सन्तोषप्रद नहीं है, तथा 
विभिन्न राज्यों की प्रथक्‌ नीति है| हम वर्तमान स्थिति की ओर ध्यान रखते हुए देखते 
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हैं तो किसी-किसी राज्य के शिक्षकों को न्यूनतम वेतन-भोगी पाते हैं, जो अत्यन्त 
हास्यास्पद जान पड़ता है -- प्राथमिक शिक्षक ३०), मैट्रिक-पास शिक्षक ४५], स्नातक 
शिक्षक ७०] एवं हाई स्कूल के ट्वेडमास्टर २००] | अनेक राज्यों में २५ वर्ष नोकरी के 
पश्चात्‌ एक व्यक्ति १००] मासिक वेतन पर प्राथमिक स्कूल का तथा २००] माहवार 
पर हाई स्कूल का हेडमास्टर नियुक्त होता है। इस प्रकार उनके जीवन की उच्चतम 
आकांक्षा पूणे होती है । अवश्य, सभी राज्यों की स्थिति इतनी बुरी नहीं है ।; 


कालिज तथा विश्वविद्यालयीय अध्यापकों की स्थिति भी गिरी हुई है। इन 
अध्यापकों को हम पाँच स्तरों में बॉट सकते हैं -- डीन या प्रेन्सिपाल, प्रोफेसर, रीडर, 
लेक्चरर, टयुटर या डिमोन्‍्स्ट्रेर । विश्वविद्यालयों में तो यह वर्गीकरण निश्चित रूप से 
रहता है, पर सम्बद्ध कालिजों में इसका कोई ठीक हिसात्र नहीं रहता है। बहुधा 
प्रोफेसर! नामकरण अविवेक रूप से व्यवहृत होता है। इसके अतिरिक्त, अध्यापकों के 
वेतन-क्रम भी विभिन्न हैं -- किसी विश्वविद्यालय में कुछ, और किसी में कुछ; किसी 
राज्य में कुछ, तो किसी में कुछ; सरकारी कालिज में कुछ, तो गैर-सरकारी कालिञ में 
कुछ; साधारण कालिजों में कुछ, तो व्यावसायिक कालिजों में कुछ। इस समस्या की 
आलोचना करते हुए राधाकृष्णन आयोग' ने कहा द्वी है, “इस प्रकार समान कार्य 
करते हुए भी, वेतन असमान है।” चित्र १६ से कालिज तथा विश्वविद्याल्यीय 
अध्यापकों के विभिन्न वेतन-स्तर के अनुरूप विभाजन का पता चलेगा | 


इस प्रकार २५ प्रति शत अध्यापकों को १५५] से कम मासिक वेतन मिलता है, 
५० प्रति शत को २२०] से कम तथा ७५ प्रति शत को ३१५] से कम । केवछ १० 
प्रति शत अध्यापकों को ४७२] से अधिक मासिक वेतन मिलता है एवं पाँच प्रति शत को 
६१५] से ज्यादा ।+ 


इस ओर शासकों की दृष्टि थोड़ी-बहुत आकर्षित हुई है। विश्वविद्याल्य-अनुदान- 
आयोग कालिज तथा विश्वविद्यालय के बेतन-स्तर की उन्नति तथा उसमें श्रृंखला 
स्थापना की चेश कर रहा है। शिक्षकों की वेतन-ब्ृद्धि के लिए, मारत सरकार 
राज्यकीय सरकारों को अनुदान भी दे रही है--सन्‌ १९५७-५८ में, केन्द्रीय सरकार ने 
राज्य सरकारों को माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों का वेतनक्रम बढ़ाने के लिए . 
४१३,७२, २५० २० अनुदान देना स्वीकार किया । प्राथमिक स्कूछ के शिक्षकों के वेतन- 
॥ 0%#0७-8// 22000588070 (000098088820॥/3 26४707४, 9. 78. 
| णां४एए ० म67080079,. खंतं४06000 ४४.  ए7808787/288 ४७ %676, 
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वृद्धि के लिए, भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सन्‌ १९५६-५७ में ७६,९५,५०० 
रु, और १९५७-५८ में १,८५,४६,००० रु. दिया था || 


अन्य खुभीते.--वेतन के अतिरिक्त शिक्षकों को अन्य सुभीतों की भी बरूरत 
है ताकि वे अपना अध्यापन-काय ठीक रीति से कर सकें । माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, 
शिक्षकों के लिए निम्नलिखित मुमीतों के आयोजन की सिफारिश की है; (१) उचित 
प्राव्हीडेण्ट फण्ड तथा बीमा, (२) मुक्त चिकित्सा (३) बच्चों की निःशुल्क शिक्षा एवं 
(४) सहकारी प्रथा पर मकान | | हे की वात है कि प्रायः सभी राज्यों में गेर-सरकारी 
शिक्षकों के लिए प्राव्हीडेण्ट फण्ड की व्यवस्था की गई है--शिक्षक अपने बेतन का 
६३ प्रति शत अपने वेतन से देते हैं और उतना ही पैसा परिचाल्कगण अंशदान 
करते हैं | 


शिक्षकों के प्रति व्यवहार.--जीवन में केवछ पैसा या वेतन ही सब कुछ 
नहीं है। संस्था के प्रति शिक्षकों के स्नेह की उत्पत्ति तथा वृद्धि परिचालकगण के 
व्यवहार पर निर्भर रहती है। पर गेर-सरकारी शिक्षकों के प्रति दुव्यंवहार के अनेक 
दृष्टान्त सुने जाते हँ--कहीं बृथा झिड़कियां सुननी पड़ती हैं, कहीं अकारण ही पदच्युत 
होना पड़ता है, कहीं वेतन काट लिया जाता है, तथा कहीं सिर पर कोई भी चढ़ा दिये 
जाते हैं । अवश्य कभी-क्ी, शिक्षकगण भी निदोष नहीं रहते | पर अधिकांश “जिसकी 
लाठी उसकी भेस” वाली कहावत चरितार्थ होती है। परिचालकगण की अंधघाधुन्धी 
चलती है। 


शिक्षकों के बचाव के लिए, प्रत्येक राज्यीय शिक्षा-विभाग ने कायदे-कानून 
अवश्य बनाये हैं। पर उनका यथोचित पालन नहीं होता । शिक्षक तथा परिचाल्कगण 
के झगड़ों के मिटाने के लिए, न्याय-समिति (ट्रिब्युनल की कहीं-कहीं स्थापना हुई है। 
पर जब तक इसे कानूनी स्वीकृति न मिले, तब तक यह कठपुतली के समान हैं। 
इसका एक दृष्टान्त पिछले पन्नों में लिखा गया है ।* 


उपसंद्दार 
गत वर्ष के स्वाधीनता-द््‌विस के उपलक्ष्य में, राष्ट्रति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने 
कुछ शिक्षकों को राष्ट्रीय सम्मान-द्वारा विभूषित किया। यह दिवस वर्तमान शिक्षा- - 


+ भारतीय समाचार, १५ सितम्बर, १९०९, पृष्ठ ५१८ ! 
| ४609467॥ खतर048800 (000770788200'8 72622077., 90- ]84-85, 
क देखिए, पृष्ठ १६१ | 


२४७४ भारत में शिक्षा 


इतिहास में चिर-स्मरणीय रहेगा | कारण सरकार ने प्रकट रूप में, शिक्षकों के महत्व को 
स्वीकार किया है । 


पर इने-गिने पत्र-वितरणों से काम न चलेगा | शिक्षकों को अपने पैरों पर खुद 
खड़े होना पड़ेगा, उन्हें मिल-जुलकर काम करना पड़ेगा, कटिबद्ध होकर शिक्षक-संघ 
स्थापित करने पड़ेंगे । ये संघ विविध स्तर में हों--जिला, राज्यीय, अखिल-मारतीय । 
इनका सम्बन्ध विभिन्न शिक्षा-क्षेत्रों के मुताबिक भी हो--प्राथमिक, माध्यमिक, 
विश्वविद्यालयीय, प्राविधिक, चिकित्सा, शिक्षक-प्रशिक्षण इत्यादि | 'एक़ता से लाभ का 
पाठ केवल कक्षा में ही नहीं, पर उन्हें अपने जीवन तथा व्यावसायिक क्षेत्र में कार्यान्वित 
करना पड़ेगा | उन्हें खुद को न मगवान्‌ के भरोसे ही छोड़ना चाहिए, न दूसरों के 
भरोसे | स्वावलम्बी हुए बिना जीवन में कभी सफलता नहीं मिलती | “ वे अपनी 
समस्याओं पर,” जैसा कि डाक्टर जाकिर हुसैन ने कहा है, “खतः विचार करें तथा 
उनको हल करने का प्रयत्न करें | ?” 


| जाकर हुसैन * “उद्बोधन-भाषण", बिहार राज्याय शिक्षण-गोष्ठी, १७ फरवरी, 
१९५८ | ई | 
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९, पूर्वे-प्राथमिक शिक्षा 


भूमिका,--कुछ वर्षों से छोगों का ध्यान पूर्व-प्राथमिक शिक्षा की ओर आकर्षित 
हुआ है । वे दैशवावस्था के गौरव को, समझने लगे हैं। यह देखा गया है कि मानव- , 
जीवन के प्रारम्मिक छः वर्ष अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। शैशवावस्था में जो. संस्कार बालक में 
डाल दिये जाते हैं, वे ही काछान्तेर में सुबह हो जाते हैं और उसके चरित्र-गठन के; 
आधार बनते हैं। ये संस्कार मनुष्य के आयु-पर्यन्त रहते हैं, क्‍योंकि प्रथम प्रवाह 
अन्तिम या स्थिर प्रवाह होता है। इसके अतिरिक्त यदि शिशु के प्रारभ्म से ही. संवेग 
तथा स्थायी भाव सुचारु रूप से निर्मित हो जावें, तो उसका भविष्य निश्चित ही 
उज्ज्वछतर चन जाता है।. अतएव शैशवावस्था से ही, हमे शिक्षु के.जीवन की ओर 
ध्यान देना चाहिए | 


पूर्वे-प्राथमिक शिक्षा का रूप.---पूर्व-पाथमिक शिक्षा की अवधि मनुष्य- 
जीवन के प्रथम छः वर्ष रहती है, अथॉत्‌ शिक्षु के भूमिष्ठ होने से लेकर प्राथमिक 
शिक्षा के आरम्म होने तक | इसमें शामिल है माता-पिता की शिक्षा, पूर्वजन्म-विषयक 
तथा उत्तर जन्म-विषयक सतर्कता, एवं शैशवावस्था का प्रशिक्षण । यदि वास्तव में पूछा 
जाय तो इस प्रशिक्षण की सीमा स्कूल के निश्चित धण्टों की शिक्षा तक ही मयोदित 
नहीं रहती है | गान्धीजी ने कहा ही है, “यथार्थ शिक्षा मानव-जीवन के गर्भाधान से 
ही आरम्म होती है, क्योंकि इसी समय से माता बच्चे की जिम्मेवारी लेना आरम्भ 
करती है |” भारत पढ़ने से मालूम होता है कि अभिमन्यु ने अस््न-शिक्षा का 
ज्ञान सुभद्रा के गर्भ में अवस्थित रह कर ही अजन किया था । 


पाश्चात्य देशों में पूर्वे-आथमिक शिक्षा की प्रगति.--ह के बाहर 
पूर्व प्राथमिक शिक्षा के आरम्म करने का भय सुप्रसिद्ध जमेन , शिक्षा-शार्री श्री फ्रीबेल ... 
को मिलना चाहिए;। उन्होंने सन्‌ १८३७ में जर्मनी के “ब्लेकनवर्ग ? नामक नगर में- 
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४. अच्छी आदतों का निर्मोण किया जावे; 
५. शिश्षु की कल्पना-शक्ति के विकास का अवसर रहे; 
६. बच्चों के सामाजिक जीवन का संगठन हो; तथा 


७. गह-जीवन के साथ एकता स्थापित की जावे । 


इस प्रकार एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल छोटे बल्चों की शारीरिक, मानसिक तथा 
सामाजिक आवश्यकताओं की ओर ध्यान देता है। यह स्कूल एक आंदश वातावरण में 
हो, ताकि बच्चों को यथेष्ट हवा तथा धूप मिले | उनके'स्वास्थ्य की जॉचच नियमित समय पर 
होनी ही चाहिए, ताकि वे नीरोग बनें; और सहसा वे किसी बीमारी के शिकार न बन 
बैठें। उनके खाने-पीने, उंठाने-बैठने तथा सोने का समय बँधा हुआ-निश्चित्र-होना 
ववाहिए । उन्हें ठीक तरह मुंह धोना पड़ता है, दाँत तथा शरीर साफ़ करना पड़ता है 
तथा प्रत्येक वस्तु को यथोचित स्थान पर रखना सिखाया जाता है। इस प्रकार उनमें 
- अच्छी आदतों की नींव डाछी जाती है। उनको ठीक उच्चारण के साथ किस्से कहना 
तथा अभिनय करना पड़ता है। वे गाते हैं, नाचते हैं, खेलते तथा कूदते हैं, अपने 
हाथों से बालू का पहाड़ बना देते हैं एवं नाछी-के-रूप में नदी बहा देते हैं, चित्र 
खींचते हैं या कागज़ काटते हैं | सार अथ यह है कि एक पूर्व-प्राथमिक स्कूल शिशु के 
व्यक्तित्व के विक्रास की ओर सतर्कता-पूर्ण ध्यान देता है। वह शिक्यु पर कोई. देंबाब * 
नहीं, रहता, वह क्रीड़ा की खच्छन्द प्रवृत्ति से छाम उठाता है। इस स्कूल में 
क्र पपचारिक शिक्षा का नामनिशान नहीं रहता है,. वरन्‌ इसका ध्येय बच्चों को अनिवार्य 
. प्राथमिक रिक्षा के लिए. प्रस्तुत करना होता है, जिसके लिए, अत्यावश्यक हैं--नीरोग 
शरीर, अच्छी आदतें, नियमित जीवन, विशुद्ध उच्चारण, एकाग्रता तथा “समझने की 
बाक्ति। एक सुब्यवस्थित पूर्व-प्राथमिक स्कूछ यह काये बहुत कुछ सम्पादित कर 
सकता है। 


भारत मे पूवे-पआराथमिक शिक्षा.--भारत में पूर्व-प्राथमिक शिक्षा शैशवा- 
वस्था में है। सन्‌ १९५१-५२ में सम्पूर्ण देश में केवल*३३० पूर-प्राथमिक स्कूल ये 
और १९५६-५७ में ,७७३)। इस प्रकार प्रति वर्ष छगमग १०० स्कूल खुलते जा रहे « 
हैं। इन स्कूलों में' ३-६ वयोवर्ग के बच्चे भरती किये जाते. हैं। इनके विभिन्न नाम ' 
हैं; “नर्सरी, किण्डरगार्टन, मोण्टेसरी, चाल-मन्दिर, शिक्षु-विहार, पूंव-प्राथमिय एवं पूवे 
बुनियादी । इनी-गिनी संस्थाओं को छोड़कर प्रायः सभी स्कूलों मे किण्डरगार्टन या 
मोण्टेसरी-पद्धति या इनके साथ मिश्रित क्रीड़ा-पद्धति प्रचलित है । 
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बहुधा ये संस्थाएँ कोरी वक्षाएँ होतीं हैं तथा किसी स्कूल से संल्झ होती हैं। 
प्रायः सभी संस्थाएँ शहरों में स्थित हैं। राजकीय स्कूलों की संख्या बहुत ही कम है । 
सरकार अवश्य स्वसग्वाल्ति स्कूलों को अनुदान देती है। अधिकांश स्कूछों की दशा 
बुरी है। न उनके शाला-गह ही स्वास्थ्यकर स्थान में अंवस्थित हैं, न.उनमें यथोचित 
शिक्षा-उपकरण की व्यवस्था है और न प्रशिक्षित शिक्षकों की | भाज पूर्व-प्राथमिक शिक्षा 
, को इन बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है: शिक्षिकाओं की कमी, पूवे-प्राथमिक 
: प्रशिक्षण की अव्यवस्था, इस देश के लिए उपयुक्त शिक्ष-साहित्य तथा शिक्षण-विधि का 
“ 'अभाव, अनुसन्धान तथा बाल-प्रयोग-शालाओं की अनुपस्थिति | 


नये प्रयत्न : प्रारम्भिक चेष्टाएँ.--आज सभी पूव॑-प्राथमिक शिक्षा की 
' उपयोगिता स्वीकार करते हैं| डॉ० मोण्टेसरी इस देश में सन्‌ १९४०-४८ तक रहीं | 
उन्होंने सैकड़ों शिक्षकों को स्वतः प्रशिक्षित किया । इसके फल-सस्‍्वरूप हमारे देश की 
पूव-प्राथमिक शिक्षा को पयाप्त प्रोत्साहन प्राप्त हुआ | हमारी कुछ आधुनिक सरकारी 
रिपोर्ट ने भी इस शिक्षा की अच्छी क़दर की | उदाहरण-स्वरूप 'केसशिम' की द्वितीय 
बुनियादी समिति ने सुझाव दिया कि अनिवाये शिक्षा की सहायता के, लिए. नसरी स्कूल 
तथा क्लासों की आवश्यकता है ।सा्जेण्ट रिपोर्ट और भी आगे बढ़ी । उसने सिफ़ारिश 
की, “सरकार को चाहिए, कि अपने भावी नागरिकों के लिए 'स्वास्थ्यप्रद नर्सरी स्कूल 
स्थापित करे | इनमें शिक्षिकाओं. तथा शिक्षा-उपकरणों का यथोचित प्रबन्ध हो | | 
इस रिपोट ने.सुझाव दिया कि इस' देश में दस. छाख ३-६ बयोव्ग के बच्चों के लिए 
मुफ्त नंसरी स्कूल शिक्षा का प्रत्रेंध किया जाय | हाल ही में अनुमान-समिति की चौथी 
रिपोर्ट को छोक-सभा में प्रस्तुत करते हुए. श्री बल्वन्तराय मेहता ने कहा, “पूर्व-प्राथमिक 
शिक्षा के विषय मे ऐसी अखिल भारतीय नीति नहीं है, जिससे राज्यों तथा व्यवस्थापकों 
को कुछ निर्देश मिल सके ।'| समिति ने सुझाव दिया कि कुछ शिक्षा-शात्त्रियों तथा 
मनोवैज्ञानिकों से परामश लेकर शिक्षु-शिक्षा के प्रतनन्ध एवं प्रसार के लिए कुछ नियम 
ठीक किये जायें | 


पूर्व-पाथमिक शिक्षा.--पूर्व प्राथमिक शिक्षा-क्षेत्र मं कुछ नये प्रयोग हो 
- रहे हैं। यह शिक्षा गर्भाधोंम से शुरू! होकर सात॑ वर्ष की आशु तक चलती रहती है । 
इसके भुख्य चार प्रक्रम हैं: (१),,गभाघान से जन्म तक, (२) जम से २३ वर्ष की. 
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आयु तक, (३) २३ वे से ४ वर्ष की आयु तक और (४) ४से छः वर्ष की 
आयु तक | प्रथम दो प्रक्रमों का सम्बन्ध केवछ माता तथा बच्चे के साथ रहता है | 
इस कारण, पूर्व-बुनियादी स्कूछ के साथ एक मातृ-कल्याण सदन का रहना आवश्यक है, 
ताकि माताओं को अपने तथा बच्चे के सम्बन्ध में यथोचित सलाह मिल सके | 


अढ्वाई वर्ष की आयु में, बच्चा एक पूर्व-बुनियादी स्कूल में भरती होता है तथा 
वहाँ सात वर्ष की आयु तक रहता है। शिश्ले के प्रशिक्षण में इन बातों की ओर ध्यान: 
दिया जाता है; (१) पालन-पोषण, (२) डाक्टरी निरीक्षण, (३) भात्म-विश्वास, 
(४) सामाजिक प्रशिक्षण, (५) शिक्षणीय सजनात्मक कार्य-कलछाप, (६) गीत, कहानी 
तथा अभिनय द्वारा -उच्चारण-विकास, (७) अंक-सम्बन्धी ज्ञान की बृद्धि, 
(८) वैज्ञानिक इच्छा का विकास, (९) संगीत एवं छय और (१०) कला | शिक्षा 
जीवन-स्थिति या शिश्षु के स्वाभाविक वातावरण की परिस्थितियों से सम्बन्धित 
हृती है । 


समनन्‍चय पद्धति.-- आज, पूर्व-बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्त हमारे देश की 
पूर्व-प्रारम्मिक शिक्षा को प्रभावित कर रहे हैं। कुछ तो किण्डरगार्टन पद्धति या 
मोण्टेसरी पद्धति का ही अनुकरण करना चाहते हैं, कुछ पूर्व-बुनियादी शिक्षा को अपना 
रहे हैँ तथा कुछ मोण्टेसरी एवं पूर्व-बुनियादी शिक्षा में एक समन्वय स्थापना की चेष्टा 
कर रहे हैं| तृतीय वर्ग की संस्थाओं में नूतन बाल-शिक्षण-संघ, भावनगर प्रधान है | 
इसके कार्य-कतोंगण मोण्टेसरी तथा पूर्व-बुनियादी पद्धति के अच्छे गुणों के आधार पर 
एक नंवीन प्रयोग चला रहे हैं। सम्मवतः यह पद्धति हमारे देश के पूर्व-प्राथमिक 
स्कूलों के लिए अनुकूछ तथा उपकृृत सिद्ध होगी | 
उपसहार,-पू्व-प्राथमिक शिक्षा का प्रसारं आाज सभी चाहते हैं, ओर 
इसका जितना अधिक प्रसार होगा, उतना ही वह राष्ट्र के लिए. हितकर होगा | «पूरे 
इसे दो बाधाओं का सामना करना पड़ेगा : अथामाव तथा' शिक्षकों की कमी। आज 
"देश के सामने सबसे कठिन प्रश्न अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का है। हम इसे ही हल 
नहीं कर पा रहे हैं। तब्न हम पूर्व-प्राथमिक शिक्षा विस्तार का बीड़ा किस बूते उठा 
सकते हैं ! लेकिन हमें हतोत्साह नहीं होना चाहिए | प्रत्येक देश की निजी समस्याएँ 
हुआ करती हैं। हमें मारत की शिक्षा-समस्याओं का समाधान विभिन्न रीतियों से 
करना पड़ेगा । 
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प्रथमतः , हमारे देश में इने-गिने शहर हैं, और समूचे देश में गाँवों का मानो 
जाल बिछा हुआ है । इन गाँवों में पहुँचने के लिए लम्बे मार्गों को तय करना पड़ता 
है। मार्गों की यह दूरी पूर्व-प्राथमिक स्कूलों की खापना में बाधा पहुँचाती है । अतण्व 
कुछ समय तक गाँवों को ठहरना पड़ेगा, और हमें अभी शहरों की ओर ही अधिक ध्यान 
देना उचित है| शहर में भी हमें अमीर, मध्यम वर्ग तथा गरीबों का ख्याल करना पड़ेगा | 
अमीर तो निस्सन्देह अपने परों पर खड़े हो सकते हैं। वे अपने बच्चों के लिए. 
अध्यापिकाएँ नियुक्त कर सकते हैं, या, सर्वोत्तम पूर्व-प्राथमिक स्कूल खोल सकते हैं। 
उन्हें पैसों के लिए पराया मुख ताकना नहीं पड़ता है | परन्तु वस्तुतः ऐसी संस्थाओं की 
सर्वाधिक आवश्यकता है उन गरीब बच्चों के लिए, जिनके मॉ-बापों की दिन भर काम 
करना पडता है, जिनके पेट में कठिनाई से दाना पडता है, और जो गन्दी गलियों में 
निवास करते हैं | ऐसे ही बालक-बालिकाओं के लिए मुक्त-वायु स्थित नसरी स्कूलों की 
आवश्यकता है । जब तक इन असहाय बच्चों की ओर हम उचित ध्यान न देंगे, तब तक 
हम इस राष्ट्र को उन्नत मस्तक न कर सकेंगे। 


मध्यम वर्ग के लिए, हमें माता-पिता सम्बन्धी एवं पारिवारिक शिक्षा का 
आयोजन करना पड़ेगा । कारण, शिशु के सबब प्रथम शिक्षक हैं उसके माता-पिता। 
अतएव उन्हें शिक्षुओं के पालन-पोषण का यथोचित ज्ञान होना चाहिए। यह विक्षा, 
ः उन्हें विवाद के पूर्व, स्कूल तथा काछिज में देना उचित है। प्रोढ़ों को भी उत्तर जन्म- 
विषयक तथा बाल मनोविज्ञान का ज्ञान हितकर सिद्ध होता है । अपह प्रौढ़ों के साथ भी 


परिवार-योजना की च्चों करनी चाहिए | 

इस प्रकार हमें अपने घरों की स्थिति ठीक करनी चाहिए। कारण, देश की 
समृद्धि शह-ण्ह की उन्नति पर निभर रहती है| मनुष्य-जीवन की उन्नति का बीज घर में 
ही बोया जाता है | उचित वातावरण में वह पल्लकवित होकर शाज्राएँ' प्रशाखाएँ फैलाने 
लगता है | यदि वातावरण अनुकूल न हुआ तो वह अडकुरित होने के पश्चात्‌ 
कुम्दलाने लगता हैं | 


९, प्रोढ (समाज) शिक्षा 
प्रस्तावना 


विशेषता. -- सन्‌ १९५१ की जन-गणना के अनुसार देश की कुछ जन-संख्या 
३५०७ करोढ़ थी, अथात्‌ प्रथ्वी की संपूर्ण जन-संख्या की १०-१ प्रति शत जन-संख्या 
इस देश में वास करती थी। इस जन संख्या में १६-६ व्यक्ति साक्षर थे--२४-९ 
पुरुष एवं ७-९ स्री, अथवा ३४-६ प्रति शत शहरी छोग और १२.१ ग्राम-वासी | 
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' अतणएव, आज ग्रोढ़ शिक्षा की बहुत आवश्यकता है /विकाका डे जी अ श की उन्नति 
में पग-पग पर बाधा डालती है| चाहे हम कोई भी जीवन-क्षेत्र, लें, आध्िक, रोज़- 
्मैतिक या सीमाजिक | इन सबमें प्रो तजन|ही समाज के मुखिया के रूप में इमारे 
सामने आते है कह उन्नति भी उन्हीं पर निमर रहती है। अपदू मनुष्य 
शिक्षा का बहुधा कट्टर शत्रू होता है | वास्तव में वह शिक्षा के महत्व को समझ नहीं" 
पांता है, फछतः वह अपने बच्चों को भी शिक्षा नहीं देना चाहता। अशिक्षित प्रौढ़ ही 
बच्चों की शिक्षा में बाधा डालते हैं। अस्तु, अनिवाय प्राथमिक शिक्षा के यथोचित 


प्रसार के लिए ग्रोढ़ शिक्षा के विस्तार की आवश्यकता है | 


प्रोढ़ कोन हैं ?-- प्रोढ”' तथा “प्रो शिक्षा' का उपयोग विभिन्न देशों में 
विभिन्न प्रकार का होता है | “इंग्लैण्ड के सन्‌ १९४४ के शिक्षा-कानून के अनुसार, , 
पन्द्रह वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए अनिवाय शिक्षा का बन्दोबस्त किया गया है, तथा 
अठारह वर्ष की आयु तक उन्हें आंशिक सातत्य शिक्षा मिलती है। अठारह वर्ष की 
ऊपर की भायु के व्यक्ति ही इंग्लैण्ड में प्रो गिने जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में 
बीस वर्ष से अधिक आयु के पुरुष ओर स्त्री वयस्क (प्री) कहे जाते हैं। हमारे 


देश का लक्ष्य ६-१४ वयोवगे के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना है, अतएवं १४ वर्ष से 
ऊपर के. व्यक्तियों को हम ग्रोढ़ कह सकते हैं। 


घोढ शिक्षा के रूप.--प्रौढ़ शिक्षा क्या है (?--इस विषय पर भी मतभेद 
है। प्रसिद्ध अमरीकी विद्वान ब्राइसन का कथन है, “इस शिक्षा के अन्तगंत हम मनुष्य 
के उन शक्षणिक कार्य-कछापों को गिन सकते हैं, जिनका उपयोग वह अपने दैनिक 
जीवन में करता है और जिनसे उसके ज्ञान की अभिव्वद्धि होती है ।” इसी प्रकार अंग्रेज 
विद्वान श्री अनेस्ट बार्कर का मत है, “अपने जीविकोपाजन के ताथ-साथ यह शिक्षा 
प्रोढों को अंश-कालिक रूप में मिलती है। अतएव इस शिक्षा के अन्तर्गत वे समी 
औपचारिक तथा अनोपचारिक उपदेश आ सकते हैं, जिन्हें हम वयस्कों को दे सकते हैं।?? 


हमारे देश में इस शिक्षा के दो रूप हैं: (१) प्रोढ़-साक्षरता, अर्थात्‌ उन 
बयस्‍्कों की शिक्षा, जो 'निरे अपडहे हैं, एवं (२)*शिक्षित प्रीढ़ों की सातत्य शिक्षा । 


प्रोढ-साक्षरता से समाज शिक्षा 


पू्थ-पृष्ठिका---भारत में कभी ऐसा समय नहीं रहा है, जब कि जन-समाज 
को शिक्षित करके उसके जीवन को उद्नत करने के साधन नहीं अपनाये गये हों | 
वैदिक काल में प्रत्येक परिब्राजक या संन्यासी का कतंव्य था कि वह नगर-नगर और 


९५२ भारत में शिक्षा 


ग्राम-परम घूम कर अध्यात्म-नीति तथा सदाचार का प्रचार करे। तत्पस्चात्‌ हमारे 
सामाजिक जीवन के उन्नयन का प्रेरक एक और साधन था, बह था कथाओं, कीते॑नों, 
रामलीछाओं, नाटकों आदि की परम्परा | मध्य युग में हमारे भाठ, चारण, जोगी ओर 
बाऊल द्वार-द्वार पर घूम-धूम कर मिक्षा का पात्र लिये, सारंगी अथवा अन्य वाद्य की 
सुमधुर ध्वनि के साथ उपदेशात्मक पद्म सुनाया करते थे। पर आजकल मभिक्षा वृत्ति 
एक व्यवसाय-मान्र है | 


ब्रिटिश युग.--त्रिविश युग में हम प्रौढ़ शिक्षा के विकास को दो मुख्य कालों में 
बाट सकते हैं। प्रथम काल की अवधि सन्‌ १८५७ से १९१९ ई० तक समझी जाती है, 
अर्थात्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनी के पतन से सन्‌ १९१९ ई० के गवर्नमेण्ट ऑफ इंडिया 
कानून तक । इस अवधि में प्रोढ़ शिक्षा के लिए कुछ छिट-पुट प्रयत्न अवश्य किये गये । 
इन सबका उद्देश्य निम्न-श्रेणी के वयस्कों तथा बच्चों को साक्षर बनाना था। इसी 
उद्देश्य से, मिशनरी मण्डलों ने कुछ प्रोढ़ पाठशालाएँ खोलीं तथा ओद्योगिक केन्द्रों में 
कतिपय रात्रि शाल्मएँ सद्बालित हुईं | बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों का आरम्भ 
सन्‌ १९१० में हुआ | इस अवधि के अन्त में कुछ रात्रि पाठशाल्मएँ मद्रास, 
बम्बई, बंगाल, मैसूर तथा बड़ोदा में चल रही थीं, पर उनमें उचित व्यवस्था न थी | 


प्रोद् शिक्षा विकास का द्वितीय युग सन्‌ १९१९ से १९४७ तक माना गया है, 
अ्थात्‌ गवनमेण्ट ऑफ इंडिया कानून, १९१९ से स्वतन्त्रता-प्राप्ति तक । इसी 
अवधि में भारतीय प्रोद शिक्षा का क्रमबद्ध इतिहास आरंभ होता है। माण्टफो्ड 
सुधार तथा प्रथम विश्व युद्ध ने लोगों में एक नवीन चेतना आरंभ कर दी। सुधार के 
कारण, मत-दान का क्षेत्र विस्तृत हो गया; इस कारण यह आवश्यक हो गया कि जनता 
अपने हक को सोचे-समझे । प्रथम विश्व-युद्ध के कारण, अप सिपाही अन्य 
देशों के सम्पर्क में आये | वे हमारे देश में नये बिच।र छाये और उनमें ज्ञान की 
पिपासा उत्पन्न हुई | इसके अतिरिक्त माण्टफोड सुधार के फलस्वरूप मारतीय शिक्षा 
की बागडोर भारतीय शिक्षा-मन्त्रियों के हाथ में आयी। उन्होंने प्रोढ़ शिक्षा की ओर 
विशेष ध्यान दिया | 


इस प्रकार ग्रोढ़-साक्षरता का आन्दोलन पूरे देश में आरम्म हुआ। प्रौढ़ 

. शालाएँ तथा रात्रि पाठशालूएँ खुलीं, कई प्रान्तों में ग्रामीण पुस्तकाछलय तथा चलते- 

फिरते पुस्तकालय स्थापित हुए,। साक्षरता-प्रसार के उद्देश्य से, अनेक स्थानों में, गैर- 

सरकारी संस्थाएँ मी खोली गयीं | सरकार ने उन्हें अनुदान अवश्य दिया | सन्‌ १९३८ 

में भारतीय ग्रोढ़-शिक्षा-समिति दिल्ली में स्थापित हुईं | यह संस्था क्रमशः भारत की 
केन्द्रीय सेस्था बनने की ओर अग्रसर होने छगी | 
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सन्‌ १९४२ ई० के राजनैतिक आन्दोलन और ब्रिटिश दमन नीति का विधमय 
प्रभाव साक्षरता आन्दोलन पर भी पड। | इस नीति के फछ-स्वरूप सन्‌ १९४२ से सन्‌ 
१९४७ तक सभी प्रान्तों की प्रोढ़ शिक्षा-प्रगति में शिथिक्ता आ गयी। मभिन्न-मिन्र 
राज्य सरकारों ने अपने आय-व्यय की एकम को घटाकर सीमित क्षेत्र में तथा 
सीमित ढंग पर साक्षरता प्रसार के कार्य को जीवित रहने दिया। 


प्रोढ शिक्षा को नया रूप,--सन १९४७ तक प्रौद शिक्षा का एक मात्र 
ध्येय केबल साक्षरता था, पर स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ प्रीौद् शिक्षा के इतिहास में 
एक नवीन युग का अवतरण हुआ |- किसशिप”! के पत्द्वहर्वें अधिवेशन के समय 
(जनवरी, १९४४) शिक्षा+मन्त्रीभीौछाना अबुल कलाम थाज्ञाद ने घोषणा की कि 
स्वाचीन भारत में प्रौढ़ शिक्षा का ध्येय केवल साक्षरता नहीं हो सकता है। इस शिक्षा 
को समाज शिक्षा का ब्यापंक रूप दिया जाय, जिसमें न केवल साक्षरता का स्थान 
हो बल्कि स्वास्थ्य, सामाजिक चेतना, उन्नत कृषि तथा कछा आदि सवोदय के सभी 
अंगों का समावेश हो | 3 

समाज-शिक्षा का कार्यक्रम---प्रमाज-शिक्षा के अन्तर्गत एक पदु्च- 
सत्री कार्य-क्रम बनाया गया हैं, जिसके उद्देश्य ये हैं: (१) साक्षरता प्रसार, (२) 
स्वास्थ्य तथा सफ़ाई के नियमों के ज्ञान का प्रसार, (३) वयस्क व्यक्तियों के आशिक 
स्तर की उन्नति, (४) नागरिकता की भावना, अधिकारों तथा कतेब्यों के प्रति जनता 
में जागरूकता को प्रोत्साहन देना, और (५) समाज तथा व्यक्ति की आवश्यकताओं 
के अनुरूप स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था करना । 7 


समाज शिक्षा भानदोरून 


भूमिका.---मौछाना आज़ाद की धोषणा के परचात्‌, प्रौढ़ शिक्षा में एक नयी 
जान आयी । सन्‌ १९४८-४९ के बाद समाज-शिक्षा-प्रसार के लिए यथेष्ट चेशएँ की 
जा रही हैं। इन सबको हम पॉच भागों में बॉट सकते हैं; (१) प्रशासन, (२) समाज 
शिक्षा संस्थाएँ, (३) समाज शिक्षा व्यवस्थापक और कार्य-कर्ताओं का प्रशिक्षण, (४) 
गोष्टियोँ, और (५) उत्तर-साक्षरता का प्रबन्ध | 

प्रशासन---केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राठय अखिल भारतीय स्तर पर समाज शिक्षा 
आयोजित करता है। यह कार्य योजना-आयोग तथा सामुदायिक विकास मन्ज्ालय के सहयोर्ग 
से चलाया जाता है। अपने कर्मचारियों के लिए, भारत सरकार के कतिपय मन्च्रालय -- 
श्रम, परिवहन एवं प्रतिरक्षा--स्वतः कुछ प्रोग्राम चलाते हैं । 


. भारत १९५५०, एछ 29७ ।, 
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केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्रा5्य के मुख्य कर्तव्य हैं; संयोजन, निर्देशन एवं आर्थिक 
सहायता । प्रथमतः , मन्त्राढ्य उन योजनाओं का विचार करता है, जिन्हें वह स्वतः 
सुझाता है और जिन्हें विभिन्न राज्य-सरकारें चलती हैं | द्वितीयः, केसशिम? अथवा 
अन्य परिषदों की बैठकों में भारत के विभिन्न समाज शिक्षा विषयक कार्य-कलापों पर 
बिचार विमरी हुआ करता है | इन सामूहिक बैठकों का निर्णय देश के लिए हितकर 
सिद्ध होता है । 


समाज शिक्षा की समस्याओं पर बिचार करने के लिए कई समितियां हैं। प्रथम 
निकाय है 'केसशिम” की समाज शिक्षा स्थायी समिति, जो सन्‌ १९४८ में स्थापित 
हुईं थी | यह समिति केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को वयस्कों की शिक्षा समस्याओं पर 
परामश देता है। द्वितीय निकाय है केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल” | इस स्वायत्त- 
शाली संस्था की स्थापना अगस्त, १९५३ में हुई थी। इसके द्वारा समाज कल्याण 
सम्बन्धी कार्यों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वेच्छिक समाज्ञ सेवा संगठनों को 
सहायता-अनुदान दिये जाते हैं। समाज शिक्षा इस मण्डल का एक मुख्य काम है। 
तृतीय निकाय है राष्ट्रीय मूलभूत शिक्षा-केन्द्र' | उच्च कर्मचारियों को समाज शिक्षा के 
काय का प्रशिक्षण देने तथा चुनी हुईं समस्याओं पर उपयुक्त शोध-कार्य करने के लिए, 
इस संस्था की स्थापना हुई है । 


केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा गैरसरकारी संस्थाओं को अनुदान प्रदान 
करती है । शोध-कार्य तथा नव-साक्षरों के साहित्य के प्रकाशन के प्रोत्साइन के छिए. 
भी वह आर्थिक सहायता देती है। इसके अतिरिक्त समाज शिक्षा की कुछ गोष्ठियों 
को पा वह खये चलती है, अथवा अन्य संस्थाओं की इस कार्य के लिए अनुदान 
देती है | | 


सामाजिक शिक्षा के प्रसार का उत्तरदायित्व प्रधानतः राज्य-सरकारों पर ही है, पर 
इस विषय पर द्वैध शाप है। शिक्षा विभाग, अपना पुराना काये चलाते हैं; पर समाज 
शिक्षा के नवीन अंगों का परिचालन सामुदायिक विकास विभाग करता है | अनेक राज्यों 
ने इस देध शासन का वहिष्कार किया है। उसका अधिकार एक ही निकाय की 
अधीनता में रहता है, चाहे सम्पूर्ण प्रशासन न हो | 


सम्पूर्ण राज्य का प्रशासन एक विश्थ्टि अफ़सर करते हैं, और उनके नीचे क्षेत्रीय 
ओऔर/वबा ज़िला-व्यवस्थापक रहते हैँ | विभिन्न स्तर के अधिकरारीगण सलाहकारों समितियों 
की सहायता से काम करते हैं: राज्य, क्षेत्र, ज्ञिका या नगर | राज्यीय तथा क्षेत्रीय 
समितियों का कर्तव्य केवछ परामश देना ही रहता है, पर ज्ञिकछा या नगर समितियों को 
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जनता क घनिष्ठ सम्पर्क में आना पड़ता है, समाज सेवा के कार्य-कछापों को चलाना 
पड़ता है, और यदि हेर-फेर की आवश्यकता पड़े तो सरकार को सलाह देना पड़ता है । 


संस्थाएं --समाज-सेवा के पंचमुखी उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए, 
विविध प्रकार का संस्थाओं की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक वयस्क अपनी तथा देश की 
आवश्यकताओं को समझ सके ओर समाज के निक्रट्तम सम्बन्ध में आ सके। नीचे 
कतिपय मुख्य संस्थाओं का विवरण दिया जाता है । 


साक्षरता-कक्षाएँ.--- प्रारम्भिक संस्थाओं का उद्देश्य वयस्कों की निरक्षरता का 
निवारण करना था | सन १९५३ तक इन संस्थाओं की संख्या ४०,००० थी | इसका 
लाभ प्रति वर्ष प्रायः चार छाख वयस्क उठाते थे। सामुदायिक विकास की कार्यवाही के 
कारण, इस काये को विश प्रोत्ताइन मिला | इस विकास के आरम्म होने के प्रथम 
वर्ष ही ७,००० नयी कक्षाएँ खुलीं, जिनकी छात्र सेख्या ९८,००० थी। सन १९५५ 
के अन्त तक सामुदायिक विकास-खण्ड ७५,००० कक्षाएँ चत्मा रहे थे, जिनमें छः 
छाख से अधिक ग्रीढ़ समाज-शिक्षा पा रहे थे। निरक्षरता-निवारण योजना का यह 
ज्वल्न्त दृष्टाग्त है | 

ससाज-सदन, - कभी-कभी साक्षरता-कक्षाएं विकसित होकर समाज-सदन का 
रूप धारण करती हैं | इस संस्था में गाव के छोग इक्ट्ठे होते हैं। इसमें आमोद-प्रमोद 
एवं खेल का प्रबन्ध रहता है तथा छोग विविध विषयों की चचो भी करते हैं। किसी- 
किसी सदन में तो व्यायाम-शाल्ा, उद्योग-कक्षा, जलपान-गरह, आदि की व्यवस्था 
रहती है । । 

तरुण संघ---खेल-कूद तरुणों को प्रिय होते हैं। इस कायें के लिए, वे संघ 
स्थापित करते हैं। धीरे-धीरे संघ अन्य कार्य भी आरम्भ करते हैं, जैसे : नाटकामिनय, 
निरुद्देश्य परिभ्रमण, स्काउटिंग, सेवा-समिति, सुरक्षा-दल, हस्तोद्योग एबं प्रदार्शिनी | 
गाँवों में कमी-करमी तरुण-कृषक-संघ की स्थापना होती है। इसका मुख्य उद्देश्य रहता 
है ग्राम-विकास एवं खेती की उन्नति | अधिकतर ऐसे संघों की स्थापना पंजाब राज्य में 
हुई है। 

महिला-समिति.-- प्रत्येक सामुदायिक विकास-खण्ड में एक व्यवस्थापिका रहती 
है। उसका काम ही महिला-संस्थाओं की स्थापना करना होता है। इन समितियों में” 
ये कार्य होते हैं: (१) भजन तथा गीत के लिए, देहाती ओरतों का सम्मेलन, (२) 
उत्सवों तथा व्योह्दारों का संगठन, (३) ग्रह-उन्नति तथा शिश्षु-पालन, (४) सूतिका- 
गृह सेवा, (५) पाक-विशान और. भोजन-विज्ञान, (६) बुनाई, सिलाई, दर्जीगिरी या 
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कोई अन्य हस्तोद्योग, (७) वाती, भाषण, प्रदार्शनी, आदि, (८) खेल-कूद शिबिरों 


आदि का संघटन, (९) साग-सब्जी की बाड़िया छगाना, (१०) साक्षरता, इत्यादि । 


विस्तार.--गत कुछ वर्षों में समाज शिक्षा का काफी विस्तार हो रहा है। विस्तार 
का अनुमान निम्नलिखित तालिका से किया जा सकता है | 


तालिका २७ 


समाज शिक्षा का विस्तार, १९०१-५२ से १९५५-५६ 





सम | शबकला | का हल प्रमाण- |. खर्च 
पत्र वितरण ((छाख रुपये) 


असतवीयविकसिय-+ किक बम, 


४,८९, ११५ ७१०८३ 


ए 


व कक्षा, केन्द्र, 


स्कूल छात्र-संख्या 
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सन्‌ १९५५-५६ में कुल संस्थाओं की संख्या ४,०९१ थी। जिनमें १३,२७४ 
सरकारी, ४५८ जिला-मंडढ की, २८२ नगर-पालिका की एवं ३२,०७७ स्वसंचालित 
थीं | खर्च का आवण्टन इस प्रकार था: सरकारी ९२-२ प्रति शत, स्थानीय मण्डल 
३०० प्रति शत एवं अन्य खोत ४०८ प्रति शत । 


संस्थाओं के प्रोग्रामों में निम्नलिखित कार्य-क्रम शामिल थे ; 


3. शेक्षणिक.--साक्षरता-कक्षा, वाचनाछ्य, समाचार-सूचना-पट, 
पुस्तक-आलोचना, प्रवचन, वाद-विवाद, गोष्ठी, प्रदर्शिनी, भाषण, प्रारम्मिक 
तथा अत्यावश्यक चिकित्सा, इत्यादि । 
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२. सांस्कातिक.--अ्रव्य-हश्य उपकरणों का उपयोग, नाटकाभिनय, 
लोक-गीत, छोक-नृत्य, कवि-सम्मेलन, मुशायरा, प्रीति-मोज, इत्यादि । 


३. आमोद-प्रमोद्‌,.--कथा, मजन, खेल-कूद, प्रीति-यात्रा, तैरना, 
निरुद्देश्य परिभ्रमण, इत्यादि । 

४, कला और हस्तोद्योग.--बुनाई, सिलाई, दर्जागिरी, कशीदे 
का काम, बागवानी, बढ़ईगिरी, साबुनसाजी, पाक-क्रिया, कागज़ बनाना, 
इत्यादि | 


७५, समाज-सेचबा.--प्रमात फेरी, नागरिक आन्दोलन, सफाई 
कार्य-क्रम, गंदे मुहछों की सफाई, पाखानों आदि का निर्माण, साक्षरता- 
आन्दोलन, इत्यादि । 

समाज शशिक्षा-कार्य-कर्तताओं का प्रशिक्षण.--समाज शिक्षा एक कल्य 
है, और इसकी विशेषज्ञता प्रशिक्षण के बिना सम्भव नहीं है। समाज-शिक्षा-कार्य करने- 
वाले मुख्यतः तीन कोटियों में बिभक्त हो सकते हैं ः (१) ब्यवस्थापक, (२) कार्य-कर्ता 
शिक्षक तथा बहुमुख ग्राम-स्तर कार्य-कत्ता (ग्राम-स्तर पर समाज शिक्षा का संगठन 
करनेवाल्य, समाज-सेवक, शिविर-ब्यवस्थापक, समाज-केन्द्रों का संचालक, ग्रामीण युवक- 
कस्याण व्यवस्थापक) एवं (३) संगठन-कर्चा | ये वैतनिक और अवैतनिक--दोनों-- 
हो सकते हैं । 

ब्यवस्थापक तो उत्तर-स्नातक प्रशिक्षित होते है| उन्हें व्यावसायिक शिक्षा 
शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालयों तथा समाज-सेवा महाविद्यालयों में मिलती है। 
काय-कत्तोंगण किसी समाज शिक्षा-केद्ध या जनता कालिज में प्रशिक्षित होते हैं। 
भारत में इन केन्द्रों की संख्या प्रायः बीस है। इन केन्द्रों में तीन से एक वर्ष के 
पाख्यक्रम की ब्यवंस्था रहती है। पाज्यक्रम की रूप-रेखा नीचे दी गयी है : 


१. सेद्धान्तिक (सात प्चे) : (१) समाज-आाखञ्र के सिद्धान्त 
तथा समाज-शाज्त्र के प्रतिपाद्य विषय, और समाज-रशिक्षा का इतिहास ; 
(२) शिक्षण मनोविज्ञान और समाज शिक्षा-विधि; (३) समाज शिक्षा और 
समाज सेवा का संगठन तथा व्यवस्था एवं स्वास्थ्य-शिक्षा; (४) कृषि एर्ब 
'... गृह-उद्योग एवं ग्रामीण अर्थशात्र; (५) अ्रव्य-दृश्य शिक्षा और लोक साहित्य 
तथा छोक कलछा; (६) ग्राम-पंचायत, सहकार, सामुदायिक विकास योजना 

एवं (७) सामान्य जानकारी | 

डरे रे 
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२, व्यावहारिक : सामूहिक जीवन का अभ्यास, गाँव का सर्वेक्षण, 
श्रव्य-टश्य यन्त्रों का प्रशिक्षण, सांस्कृतिक संस्थाओं में भाग, प्रदर्शिनी, उत्सव 
तथा त्योहारों का संगठन, आदि । 


उपर्युक्त प्रशिक्षण-शिक्षा के अतिरिक्त आम-सुधार कार्यकर्ताओं की सहकारिता 
तथा कृषि-सुधार की शिक्षा दी जाती है | गॉबों की सर्वतोमुखी उन्नति ओर सुधार के 
लिए ग्राम-सेवकगण भी प्रायः इसी दक्क से प्रशिक्षित किये जाते हैं | 


गोष्ठियाँ---स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पच्चात्‌ प्रोढ़ शिक्षा-आन्दोलन एक महत्वपूर्ण 
अभियान है | विभिन्न एशियाई देशों की अन्तरीष्ट्रीय गोष्ठी इस दिशा में एक उल्लेखनीय 
धदना है। यह गोष्ठी सन्‌ १९४९ में मेप्तुर में भरी थी। उसमें अनेक एशियाई 
देशों ने भाग लिया था तथा वयस्क शिक्षा की अनेक समस्याओं पर महत्वपूर्ण निर्णय 
हुए थे । तब्र से हमारे देश में विभिन्न स्तरों पर गोष्टियों का आयोजन हुआ ही करता 
है --- अखिल भारतीय, राज्यीय, क्षेत्रीय एवं स्थानीय | गोष्ठियों में समाज शिक्षा के 
व्यवथापकगण, संगठन कार्य-कर्तागण तथा अन्य कार्य-कत्तोगण एकत्र होते हैं, ओर 
. सामूहिक रूप से इस शिक्षा विषयक तथ्यों की आलोचना करते हैं, जैसे : प्रशासन, 
अनुदान, पाव्य-क्रम, प्रशिक्षण, नवसाक्षर-साहित्य, श्रव्य-हश्य-उपकरण, इत्यादि । 


जत्तर-लाक्ष रता का प्रबन्ध.-- सामाजिक शिक्षा की जिम्मेवारी साक्षरता 
प्रमाण-पत्र बितरण के साथ ही समाप्त नहीं हो जाती है, वरन यह भी देखना पड़ता है 
कि नवशिक्षित वयस्क अपनी साक्षरता स्थिर रख सकें | अतएव उत्तर-साक्षरता का 
प्रनन्ध करना चाहिए, ताकि समाज शिक्षा-द्वारा जो कुछ एक प्रौढ़ ने सीला हो, उसकी 
थोड़ी बहुत चर्चा प्रोढ़ों में परस्पर हुआ करे। इसके लिए. तीन विषयों की व्यवस्था 
चाहिए: (१) नव साक्षर-साहित्य प्रकाशन, (२) श्रव्य-दहह्य उपकरणों का निर्माण एवं 
(३) पुस्तकालयों का प्रबन्ध । । 


राज्य सरकारों के सहयोग से केन्द्रीय सरकार ने नव-साक्षर साहित्य प्रकाशन की 
थोड़ी-बहुत व्यवस्था की है। प्रथमतः, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित उत्तम वयस्कोपयोगी 
पुस्तकों के लेखक को इनाम दिया जाता है तथा प्रकाशकों को प्रोत्साहित करने के लिए 
उन पुस्तकों की अनेक प्रतियाँ सरकार खरीदती है । द्वितीयतः, नव-साक्षरों के उपयोग 
की हिन्दी पुस्तकें भी सरकार खरीदती है, जिनका आधा खर्चे भारत सरकार देती है 
और आधा राज्यीय सरकार | इसके अतिरिक्त पैकिंग और यातायात का पूरा ब्यय केन्द्रीय . 
सरकार स्वयं ही बहन करती है। तृतीयतः, समय-समय पर सरकार विशिष्ट कर्मशाल्ाओं 
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की आयोजना करती है । इनमें लेखकों को इस नवीन साहित्य पर लिखने का प्रशिक्षण 
दिया जाता है। चत॒र्थतः, सरकार स्वयं नव-साक्षर साहित्य का प्रकाशन करती है, और 
कुछ खीकृत संस्थाओं को इस कार्य के लिए. अनुदान देती है। हाल ही में एक 
“राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट” की स्थापना हुई है। इसका मुख्य उद्देश्य कम खर्च में भारत की 
विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में आादझोें पुस्तकों का प्रकाशन है। 


दिल्ली मं “केन्द्रीय श्रव्य-दश्य शिक्षा-सेस्था' स्थापित हो चुकी है। यह संस्था 
मारत एवं राज्यीय सरकारों को अव्य-दृश्य शिक्षा के विषय में परामश देती हे। केन्द्रीय 
चल-चितन्र-संग्राइलय में शिक्षा तथा संस्कृति-सम्बन्धी विभिन्न विषयों पर ४,९७४ चल- 
चित्र आदि हैं, जो संग्रह्दलय की 'सदस्य-शिक्षा-संस्थाओं' को निःशुल्क दिये ज्ञाते हैं । 
१,००५ शिक्षा-संस्थान तथा सामाजिक संगठन इस संग्रह्मलय के सदस्य हैं।। “भशव्य- 
दृश्य शिक्षा शीषक एक त्रेमासिक पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है । समय-समय. पर 
केन्द्रीय तथा राज्यीय सरकारें श्रब्य-हश्य कार्य-कर्चाओं की प्रशिक्षण गोष्छियों का भी 
आयोजन करती रहती हैं। 

पुस्तकालय उत्तर-साक्षरता का प्रधान अज्ञ है पर हमारे देश में सार्वजनिक 
पुस्तकालयों की स्थिति सम्तोषप्रद नहीं है। सम्पूर्ण देश में छगभग ३२,००० पुस्तकाछय 
हैं। ये समाज-शिक्षा-केन्द्रों या अन्य संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं। औसतन प्रति 
व्यक्ति पीछे पचास पुस्तकें हैं और अति वर्ष शायद ही दस मनुष्य एक से अधिक 
पुस्तक पढ़ते हों ! ! 
साठल्य शिक्षा 


भूमिका.--खेद की बात है कि हमारें देश में एक शिक्षित व्यक्ति की शिक्षा 
स्कूल या कालिज की पढ़ाई के साथ समाप्त हो जाती है। स्कूल शिक्षा की समाप्ति होने 
पर भी, प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति को चाहिए कि वह विद्या की कुछ-न-कुछ चर्चों करे | 
थार्नडाइक, वुडवर्थ इत्यादि मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिखाया है कि वयस्क भी मुस्तैदी 
के साथ सीख सकते हैं। जीवन का कोई भी क्षेत्र छिया जाय-- सामाजिक, व्यावसायिक, 
नागरिक, कीटुम्बिक -- सभी जगह कुछ-न-कुछ सीखने की गुंजाइश रहती है। 
सतत परिवर्तन संसार का नियम है । जो व्यक्ति इस बदलते हुए. ज्ञान के सम्पर्क में 
न रहेगा, वह सदा असन्तोधी तथा शिकायती रहेगा | 


शिक्षित वयस्कों की जरूरतों को देखते हुए सातत्य शिक्षा तीन स्तर में दी 
जा सकती है; (१) उच्च शिक्षित, (२) साधारण शिक्षित और (३) अब्प शिक्षित । 
$-े सारत, १९७५९, पृष्ठ <४। 
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उच्च शिक्षित.--उच्च शिक्षित व्यक्तियों के लिए. कालिज तथा विश्वविद्यालय 
प्रसारण वकतृता का बन्दोबस्त करते हैं | भारत में यह आन्दोलन सन्‌ १९१५ में आरम्भ 
हुआ था । कुछ प्रशिक्षण महाविद्यालयों के प्रसारण केन्द्र शिक्षकों के लिए. अच्छा काम 
: कर रहे हैं, पर यह यथेष्ट नहीं है। प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक प्रसारण-विभाग की 
आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य हो, उच्च शिक्षित व्यक्तियों में सुचारु रूप से प्रसारण-कार्य 
करना । इनकी चर्चा छठे अध्याय में की गयी है || 


साधारण शिक्षित.--पैसे के अभाव के कारण, अनेक भारतवासियों की 
शिक्षा -- सांस्कृतिक या औद्योगिक -- पूरी नहीं हो पाती है | ऐसे व्यक्तियों के हितार्थ 
सायड्ञालीन कक्षाएँ चलानी चाहिए] यह प्रथा अनेक सभ्य देशों में प्रचलित है | 
इंग्लैण्ड का उदाहरण लीजिए । यहाँ हजारों नेश-कक्षाएँ चलती हैं, जिनका छाम लाखों 
बयस्क उठाते हैं| इन कक्षाओं में अनेक विषयों की अंश-कालिक शिक्षा दी जाती है । 
विशेषकर ओद्योगिक क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। पर ये कक्षाएँ निरे 
शिक्षा-केन्द्र नहीं हैं। वरन्‌ इनका वातावरण बहुत कुछ सामाजिक छूबों के समान होता 
है, जहाँ कि बयस्कगण अपने अवकाश के समय का सदुपयोग कर लाभान्वित होते हैं । 


उच्च शिक्षा की मौग को पूरा करने के लिए. तथा नोकरी में स्थित व्यक्तियों की 
सहायता के लिए, हमारे देश के केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राल्य पत्र-व्यवहार द्वारा कतिपय 
विषयों के कोर्स का प्रबन्ध करनेवाले हैं। मन्त्राव्य विश्वविद्यालयों को नेश-कक्षाएँ 
चलाने का भी सुझाव देनेवाले हैं, ताकि दिवा-कक्षाओ में भीड़ की कमी हो तथा 
नौकरी में स्थित व्यक्तियों को अध्ययन का सुअवसर मिले | शिक्षित वयस्कों के सातत्य 
शिक्षा का यह पहला कदम होगा | 


#7 
श्र 


अदप शिक्षित.--माध्यमिक शिक्षा-आयोग ने कहा है : 
यद्रपि संविधान यह निर्देश देता है कि चोदह वर्ष के बाछक-बालिकाओं 
के लिए अंश-कालिक शिक्षा का आयोजन किया जाय, तिस पर भी वर्तमान 
परिस्थिति को देखते हुए यह निर्देश कार्योन्वित करना, कुछ समय तक 
असम्भव ग्रतीत होता है ।| 


आयोग ने सिफ़ारिश की है कि ११-१४ वर्षीय (वयोबर्ग के ) बच्चों के 
लिए, मिडिल तथा हाई स्कूलों में निःशुल्क, अंश-कालिक सातत्य शिक्षा की व्यवस्था की 


+ देखिए पृष्ठ १७६। 
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जावे । इनके लिए विशेष पाउ्यक्रम का आयोजन किया जाय तथा चोदह वर्ष की 
आयु प्रात करते-करते किशोर-किशोरी इस व्यवस्था क। छाभ उठा सकें । 


हमारी तृतीय एवं चतठुथ पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य इस सिफारिश को 
कार्यान्बित करना है। शिक्षक तथा विद्यार्थियों की सुविधा के अनुसार, यह सातत्य शिक्षा 
दिवस या रात्रि में दी जायगी | इनका ध्येय छात्रों को प्रवर बुनियादी या मिडिल स्कूल 
शाल्वन्त परीक्षा के लिए तैयार करना है । 


हमारे देश में २०-३५ बयोवर्ग के अनेक वयस्क हैं, जिन्हें २-३ वर्ष की 
शिक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा था, और जो अब अध्ययन करना चाहते हैं। इनके 
लिए दो-तीन वष की अवधि के अंश-कालिक पाव्यक्रम की व्यवस्था करनी चाहिए। 
कुछ वर्ष पहले केन्द्रीय समाज-कल्याण मण्डल ने इस वयोवंग की महिलाओं के लिए 
कुछ कोस चलाये थे | जिनमें पढुकर कुछ शिक्षार्थिनियों वनोक्युछर फाइनल परीक्षा में 
बेठीं, और कुछ मैट्रिक परीक्षा मे | इन परीक्षाओं में उत्तीणें होने के पश्चात्‌ जीविको- 
पाजन के अनेक द्वार खुल जाते हैं, जैसे : ग्राम-सेविका, धात्री, शिक्षिका, मुहृरिर, 
इत्यादि । पुरुष तथा र्री, दोनों के लिए, ऐसे प्रयासों की आवश्यकता इस देश में 
इस समय अनुभव की जा रही है | 


इस प्रकार हमारे देश में सातत्य शिक्षा की समुचित व्यवस्था की विशेष आव- 
इयकता है । . यह शिक्षा उन बयरकों की कमियों को दूर करती है, जिनकी शिक्षा 
अथोमाव या अन्य कारणों से अधूरी ही रह गयी है। यह शिक्षा न केवढ उनके 
व्यक्तित्व का विकास करती है, वरन्‌ उनके आर्थिक जीवन को उन्नततर करती है। 
विशिष्ट क्षेत्रों के लिए, छोगों को तैयार. कर वह देश की जरूरतों को पूर्ण करती है तथा 
बेकारी-समस्या के उन्मूलन में योग देती है। देखिए, चीन ने क्या कर दिखाया है : 


चीन के विश्वविद्यालय उन युवक-युवतियों के लिए भी सदा खुले 
रहते हैं, जो अद्धे शिक्षित होते हैं; या, जिनकी शिक्षा मिडिल स्कूछ तक ही 
रहती है। सन्‌ १९५४ की प्रवेश-परीक्षा में जो विद्यार्थीगण बैठे, उनमें १६ 
प्रति शत ऐसे ही छात्र-इन्द थे और उनका कार्य कोई असन्तोषप्रद न था। 


यह सुभवसर अन्य विद्यार्थियों को भी दिया गया। वे थे ३,००० 
प्रायमरी शिक्षक एवं विविध उद्योगों के ६,००० ऐसे व्यक्ति, जिन्हें उच्च 
तकनीकी शिक्षा नहीं मिली थी। इनका प्रवरण सरकार ने किया था। 
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तत्पश्चात्‌ ये विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए थे। ये नियमित परीक्षा में नहीं 
बैठे । इनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया गया था || 


“३, मजबूरों की शिक्षा 
मजबूरों का वर्गीकरण : भूमिका.--बीसवीं शताब्दी बच्चों का युग गिना 
जाता है। यद्यपि बच्चों की देख-माल के विषय में भारत अन्य सभ्य देशों से पिछड़ा 
हुआ है, तथापि इस देश में शिक्ष-पालन काल का उदय हुआ है। वर्तमान मशीन युग में 
मानव-कब्याण तथा बच्चों की मलाई की ओर ध्यान देना विशेष आवश्यक हों गया है । 
श्री नेहरु ने कहा ही है 
राष्ट्र की प्रगति में मनुष्य का अ्रधान स्थान है। मानव विकास की 
मित्ति शैशवावस्था में कायम होती है। इस कारण, वयस्क की अपेक्षा शिक्षु 
अधिकतर महत्वपूर्ण है । 
मज़बूर बच्चे.--मजबूरी दो प्रकार की होती है -- कारणात्मक तथा छक्षण- 
सम्बन्धी । वैयक्तिक या आत्मगत अवरोधन के कारण, प्रथम प्रकार की मजबूरी आ जाती 
है। क्योंकि ये शिशु के स्वाभाविक सामझस्य में बाधक सिद्ध होते हैं | द्वितीय वर्गीकरण 
का लक्षण होता है कोई असामान्य या भद्‌दा आचार-व्यवहार | किसी आन्तरिक अवरोधन 
के कारण, ये लक्षण प्रकग होते हैं | 
कारणात्मक वर्गीकरण.--इस मजबूरी की तीन श्रेणियाँ हैं : शारीरिक, 
मानसिक एवं सामाजिक | 
आरीरि मजबूर या विकलाज्ञ तीन प्रकार के होते हैं--अन्घे, बहरे ओर 
तथा दले-लेगड़े । 
' लिन लोगों की बुद्धि औसत में कम होती है, वे द्वितीय अणी में गिने जाते हैं। 
बुद्धि-परीक्षाओं के आधार पर, ये व्यक्ति दो, भागों में बाटे जा सकते हैं : 


१, सीमा-रेखा स्थित अपूर्ण ब्यक्ति...बोध-छब्धि :... ७०-८० | 


२, मानसिक दुरबल 
(१) मुख ... कल बोध-लब्धि : ५०-७० | 
(२) मूह - िध् का ४ २५०५७ | 
(३) जड़... कफ ».. १ २५ से निम्न । 
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. सामाजिक मजबूर अनाथ या निराभ्रित बच्चे होते हैं । ये घर-द्वार-रहित होते 
हैं तथा इनके कोई अमिमावक नहीं रहते । 


लक्षण-सम्बन्धी चर्गीकरण.-- जन्म लेने के साथ ही प्रत्येक बच्चे की अनेक 
विषयों की जरूरतें रहती है--शारोरिक, दैहिक या सामाजिक । उसे भोजन, शारीरिक 
आराम, सामाजिक अभिस्वीकृति, प्यार एवं संरक्षता चाहिए । परंतु जीवन में ऐसी 
अनेक बाधाएँ आ जाती हैं, जिनके कारण, इन आबकांक्षाओं की तृप्ति के साधन 
पा रहते हैं। इन समस्या-असामज्जत्यों के कारण, मानसिक रोगों की सुष्टि 
होती है । 


कुछ खाभाविक अभाव के कारण, मनुष्य अपने प्रकृत वातावरण एवं अवस्था में 
सामञ्जस्य स्थापित नहीं कर पाता है--थोड़ी-सी कठिनाई पड़ी ओर उसका असन्तोष 
जाग उठा । वातावरण का अभाव भझुलाया नहीं जा सकता है। वातावरण में मुख्य है: 

“अशिक्षा, निधनता, बाल्यावस्था में माता-पिता का दुर्व्यवहार। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक 

श्री एडलर के कथनानुसार समाज में निम्न स्थान, व्यवसाय में असफलता, वैवाहिक 
जीवन में अशान्ति -- ये असामञ्जस्यथ के प्रमुख कारण हैं। परन्तु यह स्वाभाविक 
अभाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए. सम्भव नहीं होता, तथापि कुछ इनके लक्ष्य बन ही 
बैठते हैं। ऐसे बदनसीबर अपने जीवन को निष्फछ गिनते हैं और अचेतना-बश उनमें 
कुछ-न-कुछ असामान्य आचार फैल्ते हैं। कोई हठीछा बन बैठता है, तो कोई 
पिछड़ा हुआ होता है, कोह उदासीन तो कोई अपराधी | कई-कई तो अत्यधिक 
परावलम्बी या शिरा-व्यापि-अस्त हो जाते हैं | 


इन साधारण अवस्थाओं में से तीन मुख्य हैं: (१) "अपराध, (२) शिरा- 
व्याधि से. होने वाछे मानसिक रोग, एवं (३) 'स्कूली विषयों मे पिछड़ना । बहुधा 
ये तीनों अवस्थाएँ आपस में मिली-जुली रहती हैं, ओर तीनों की प्रतिक्रिया एक साथ 
करना उचित है । 


मजबूरों का शैक्षणिक पाठ्यक्रम : उद्देश्य---मजबूरों के पाव्यक्रम में 
उनके अवरोधन तथा आवश्यकता की ओर ध्यान देना पड़ेगा, अथीौत्‌ हमें देखना 
पड़ेगा कि उसकी शारीरिक' तथा मानसिक ख्िति कहाँ तक उसकी शिक्षा में बाधक 
सिद्ध होती है। इसीके अनुकूछ उसका पाख्यक्रम भी होगा। जहाँ तक बने, हमें 
रुकावटों को दूर करना चाहिए । प्रत्येक मजबूर व्यक्ति की निजी ज़रूरतें होती हैं और 
उन्हींके अनुसार उसका पाख्यक्रम भी होना चाहिए | 


२६४ भारत मे शिक्षा 


रोग-नि्णेय.--लक्षण-सम्बन्धी अवरोधित व्यक्तियों को समझना बहुत ही ज़रूरी 
रहता है। इनका रोग-निर्णय प्रायः मजबूरी का आविष्कार कहा जा सकता है। इनकी 
डाक्टरी परीक्षा आवश्यक है । इन्हें निर्देश तथा परामर्श चाहिए। इनके रोग-निर्णय 
की जिम्मेवारी शिशु-निर्देश तथा उपचार-गहों को सौंप देना उचित है | 


शिक्षण-संस्थाएँ.-- रोग-निर्णय के पश्चात्‌ बच्चों की आवश्यकता के अनुसार 
इन तीनों. में से किसी भी एक प्रकार की व्यवस्था हो सकती है: (१) बच्चों को 
किसी उपचार-यह या मानसिक अस्पताल में रखना, (२) बच्चे को एक साधारण 
स्कूल में भरती करना और उसके अनुरूप किड्चित्‌ परिवर्तित पाठ्यक्रम की व्यवस्था 
करना, एवं (३) उसे एक विशेष स्कूल या संस्था में दाखिल करना । विशेष संस्थाएँ, 
सात प्रकार की हैं : (१) अन्ध-विद्याल्य, (२) मूक-बधिर-विद्यालय, (३) दूले-ढेंगड़ों के 
शिक्षाहय, (४) मानसिक्र मजबूरों के संस्थान, (५) अनाथालूय, (६) बाल-अपराधियों 
की संस्थाएँ, एवं (७) उपचार-गह तथा निर्देश-केन्द्र । 


भारत में मजबूरों की शिक्षा-व्यवस्था : मजबूरों की संख्या.-- खेद 
के साथ कहना पड़ता है कि हमारे देश की जन-गणना में मजबूर बच्चों का वर्गीकरण 
अभी तक नहीं किया गया है यहाँ तक कि मिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के विकलाज्ञो तक की संख्या 
का ठीक-ठीक पता नहीं मिलता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मजबूरों की संख्या 
प्रति इज्ञार 'बीस” हैं। इसी गणना के आधार पर, भारत में मजदूरों की संख्या ७० 
छाख निधारित की गयी है| इस आनुमानिक गणना का हम कुछ मी भरोसा नहीं 
करते हैं। सार अर्थ यह है कि मजबबूरों के लिए कोई भी शिक्षा-योजना प्रस्तुत करते 
समय इनकी भिन्‍्न-मिन्‍्न श्रेणियों की संख्या जानना आवश्यकीय है | 


प्रारम्भिक चेष्टाएँ,.-- अंग्रेज सरकार मजबूरों की शिक्षा के प्रति नि्चेष्ठ एवं 
उदासीन रही । प्रारम्भ में इस ओर ईसाई मण्डलियों ने कुछ ध्यान दिया | सन १८८३ में 
कुमारी एनी शाप नामक एक प्रोठेस्टेण्य महिा ने अमृतसर में एक स्कूल अंन्धी 
लड़कियों के लिए खोछा | सन्‌ १९०३ में यह संस्था देहरादून स्थानान्तरित की गयी । 
सन्‌ १८९० में कुमारी एस्कविथ ने पाल्यम-कोट्टाय में एक दूसरा स्कूल अन्धों के लिए 
' खोला | तत्पश्चात्‌ कलकत्ता अन्ध-विद्यालय का नम्बर आता है, जिसे सन्‌ १८८७ में 
श्री लालबिहारी शाह नामक एक भारतीय ईसाई ने स्थापित किया थां। सन्‌ १९०० 
में कुमारी एन्‍ना मिलाडड ने बम्बई में अन्धों के लिए एक स्कूल खोला, जिसका 
बतेमान नाम दादर स्कूल फार ब्लाइण्ड गढ्स' है | । 


३१७ 
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स्वातन्भ्योत्तर काल में प्रगति.--स्वाधीनता-अजेन के पश्चात्‌ भी इस क्षेत्र में 
विशेष उन्नति नहीं हुईं | यह अवश्य है कि केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राठय तथा राज्यीय 
शिक्षा-विभाग मजबूरों की शिक्षा के लिए अनुदान देते हैं। सन्‌ १९५२ में 'राष्ट्रीय 
शिक्यु-मंगल परिषद” की स्थापना हुई है। इसका उद्देश्य है, बच्चों के मंगलार्थ कार्य का 
संयोजन एवं शोध, आध्िक सहायता तथा समाखार-प्रदान | सन्‌ १९५५-५६ में एक 
अन्य राष्ट्रपरिषद स्थापित की गयी है । यह परिषद सरकार को विकलांगों की शिक्षा, 
प्रशिक्षण तथा नियोजन-सम्बन्धी समस्याओं पर परामश देती है | 


शिक्षा-संस्थाएँ, -- निम्नांकित तालिका से मजबूरों की भिन्न-मिन्न प्रकार की 
शिक्षा-संस्थाओं तथा उनकी छात्र-संख्या का पता चलेगा : 


तालिका २८ 


मजबूरों की शिक्षा-संस्थाएँ, १९५०-०६ [ 














कसा... | सस्यारजा | छाकरक्‍ण.. संस्था-संख्या छात्र-संख्या 

विकलाज्ञ : 
अन्चे ... न ४९ २,२४५ 
मृक-बधिर 225 हः ३४ २,२९० 
लूले-लंगड़े ३8५ ८ ५५२ 
मानसिक मजबूर ३ २२७ 





योग ... केग | ९४ ५,३१४ 


हि अभी मिल िशिफक न नमक जि ॒'॒/ललल_ुुलहबब अल ब बाबा इनाम ॥८ए््शणणणणशणणणणणा 


 मतह067700 ४8 2%689, 988-86, ५०), 7, #9. 98-99. 
३४ 





श्ाश्षा 


तड 


भारत म 


बा] 


२६६ 





शिक्षा 


त द्वारा 


हि 


द्धां 


नेल-प 


चजश्र | १७ हाल 


न 


न्‍ लु 


विविध विषय . २६७ 


अन्ध-विद्याकय.--हमारे देश में ब्रीस छाख से अधिक अन्धे हैं, पर इस संख्या 
के किड्चित्‌ अंश को ही शिक्षा मिलती है।। अधिकांश संस्थाएँ स्व-सब्चाल्ति हैं| 
इन्हें हम अनाथाल्य भी कह सकते हैं । उन्हें सरकार से थोड़ा-बहुत अनुदान मिलता है, 
पर उनकी आयिक स्थिति शोचनीय है । ब्रेल-पद्धति पर बच्चों को अपनी मातृ-भाषा के 


'पढ़ने तथा लिखने का ज्ञान दिया जाता है। प्रत्येक बच्चा एक दस्तकारी भी सीखता 


है। मुख्य उद्योग हैं::'बेंत की बुनाई, टोकरी बनाना, “निवार या ठाद बुनना 
मोमबत्ती का काम, ज़िल्दसाजी, बढ़ईगिरी, बुनाई-कताई, इत्यादि | अन्धें: प्रायः संगीत- 
पढ़ होते हैं। कई संस्थाओं में इन्हें संगीत मी सिखाया जाता है। 


अन्धों की शिक्षा की विशेष ज़रूरतों की ओर भारत सरकार ध्यान दे रही है । 
हाल ही में भारतीय ब्रेल' की सृष्टि हुई है। अक्टूबर, १९५० ई० में,.. देहरावृत् में 


, केन्द्रीय अ्रेल-मुद्रणाल्य' स्थपित हुआ है, जिसके द्वारा भारतीय ब्रेल-साहित्य प्रकाशित 


किया जाता है । सन्‌ १९५० में केन्द्रीय सरकार ने देहरादून में “अन्ध (प्रोढ़) प्रद्चिक्षण- 
केन्द्र! स्थापित किया है| .इस संस्था के अन्तर्गत दो वें का पाञ्यक्रम रखा गया है, , 
तथा प्रशिक्षणार्थियों को भाशु-लिप्रि तथा टाइप-राइटिंग में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। 
इस संस्था का एक और भी महत्वपूर्ण अद्गभ है “संगीत-शिक्षा' । सन्‌ १९५८ में 
इस संस्था के अन्तर्गत एक महिल्ा-विभाग भी खोला गया है । 


देश में अभी तक नेत्र-हीन बालकों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध नहीं है। 
लेकिन सन्‌ १९५१ में अजमेर तथा बांदाय (कच्छ) में इन बालकों के लिए पाठश/लाएँ 
स्थापित हो जाने के बाद, यह कमी कुछ हृद तक दूर हो गुग्नी है। इसके अतिरिक्त 


. आारत-सरकार नेत्र-हीन बालकों के लिए. देहरादून) में एक आदश पाठशाला स्थापित 


करनेवाली है । आशा है कि निकट भविष्य में यह कार्य पूरा हो जायगा । 


नेत्र-हीनों के प्रशिक्षण तथा पुनर्वास कार्य को गति प्रदान करने के लिए भारत 
सरकार ने १९४७ ई० में शिक्षा-मन्त्राछ्य के अन्तर्गत एक विशेष युनिद (इकाई) 
स्थापित की है, जिसका संचालन एक उप शिक्षा-सलाहफार के अधीन है। भारत-सरकार 
के समक्ष प्रशिक्षित नेन्न-हीनों को नोकरी दिछाने की समस्या पर्यात विकट रूप में 
विद्यमान थी । इस समस्या को हल करने के लिए .१ ९५ ५ म॑ सरकार ने मद्रास मे एक 
विभाग की स्थापना की, जिसका कार्स ही विभिन्न उद्योग-धन्धों में नेत्र-हीनों के लिए 
समुचित कार्य की तछाश करना तथा उन्हें नोकरी दिलाना है। 
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२६८ भारत में शिक्ष 


सूक-बाधिर विद्यालय.--बहुधा अधिर, मूक-बधिर तथा अन्य विकछांगों की 
शिक्षा का आयोजन अन्धों के साथ-साथ होता है। इनका पाख्यक्रम अन्धों. की नाई 
होता है। इन्हें कोई-न-कोई दस्तकारी सिखायी जाती है। पढ़ना और बोलना, ओए- 
वाचन और उच्चारण पर निर्भर रहता है। संगीत के बदले इन्हें “चित्रकारी तथा मिट्टी 
का काम सिखाया जाता हैं | 


लूले-लूंगडा की शिक्षा.--अन्धों तथा मूक-बघिरों के लिए तो विशेष. 
शिक्षा-संस्थाओं की आभावष्यकंता रहती है, पर ढूले-ढँगड़े तो साधारंग स्कूलों में शिक्षा 
पा. सकते हैं। इनके प्रशिक्षण में सबसे अधिक ध्यान देना पड़ता है कि ये किस प्रकार 
अग्रागाम-सम्बन्धी उपकरणों का ठीक रीति से उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक को 
अपने नामुओं का उपकरण के साथ इस प्रकार नियमित करना पडता है कि वह उनका 
यथा रीति व्यवहार कर सके | यह अभ्यास बुनना, बढ़ईगिरी, इत्यादि द्वारा कराया 
जाता है। यह काम केवल विशेषज्ञों की देख-रेख में ही दिया जा सकता है। इस 
प्रकार, इन अपाहिजों को शिक्षा के अतिरिक्त इलाज की जरूरत रहती है। यह 
बन्दोबस्त अस्पतालों में ही करना पड़ता हैं, पर शिक्षा साधारण बच्चों के साथ 
ही दी जाती है | 
मानसिक मजबूरों के संस्थान.--अधिकांश मनोवेज्ञानिकों की धारणा है कि 
( बोह्चे और अन्तजगत़ में असामञ्जस्य ही मौनसिक रोग का मूठ कारण होता है। इस 
कारण, इन मानसिक मजबूरों का »मनोवैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहता है। इन 
“ रोगियों को अपनी!-रुचि. तथा अपनी गंति के अनुसार सीखने दिया जाता है । खेद की 
बात है कि हमारे देश में ऐसे बच्चों के लिए. केवल-तीन॑ संस्थान, ही हैं। कुछ 
मानसिक अस्पताल हैं, पर इनमें मानसिक रोगी बच्चों के इलाज की विशेष व्यवस्था 
नहीं रहती है । 
अनाथारूय,--देश में हजारों अनाथाल्य अनाथ तथा आंबारां बच्चों के लिए 
स्थापित हैं । मुख्यतः ये गैंरसरकारी संस्थाएँ हैं। रामकृष्ण मिशन्न, 'क्रिश्वियन ईसाई- 
मण्डल, 'कस्तूरबां अनुदान समिति, सेल्वेशन-आर्मी, इत्यादि कुछ आदशे मण्डलियों ने 
बाल-कल्याणाथ अनेक अनाथाश्रमों की स्थापना की है। यह एक खेदजनक बात है कि 
इमारे देश में स्थित कुछ ऐसी अनुमोदित संस्थाएँ भी हैं जो कि निरसहाय बालक- 
बालिकाओं का अनुचित उपयोग मी करती हैं ! 
ल्‍ बारू-अपराधियों की संस्थाएँ.--बाल-अपराध की समस्या मुख्यतः राज्य-सरकारों 
के उत्तरदायित्व में आती है। इस विषय में तीन प्रकार के कायदे हैं। प्रथम है 
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“बराल-अधिनियम' । यह नियम आन्ध्न-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, केरछ, पंजाब, पश्चिम बंगाल 
बम्बई, मद्रास, मध्य:प्रदेश तथा मैसूर राज्यों और दिल्ली के संघीय क्षेत्र में छागू है | 
इसके अनुसार'बालापराधी न्यायालय स्थापित किये गये हैं। जहाँ इनकी व्यवस्था नहीं 
है, वहाँ बालापराधियों का न्याय साधारण. अदालतों में होता है। अपराधीगण बालापराधी 
कैदखानों मे निरीक्षित रखे जाते हैं। आमनन्‍्म्र-प्रदेश, उत्तर-प्रदेश, केरछ, पंजाब, पश्चिम; *.,': 
बगाल, बम्बई, मद्रास तथा मैसूर में/ किशोर बन्दी' (बोस्टर्ल स्कूल) अधिनियम छागू' .-« 
है। सन्‌ १८९७ का* सुधार-विद्यालय अधिनियम! सभी बंड़े राज्यों तथा कुछ संघीय . , ' 
क्षेत्रों में लागू है । 
सामान्य शिक्षा के अतिरिक्त तीनों प्रकार की संस्थाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण - 
भी दिया जाता है। इनमें से कुछ संस्थाएँ शिक्षा प्रात कके निकलनेवाले ब्राल-अप- 
राधियों को उपकरण तथा घन-सम्बन्धी सहायता भी देती हैं, जिससे वे सीखे हुए : 
व्यवसाय में छग सकें। इन संस्थाओं में अच्छे नागरिक बनने की शिक्षा देने के साथ- 
साथ क्रीड़ा (खेल-कूद), माट्क, संगीत आदि की भी शिक्षा दी जाती है । 
सम्पति केन्द्रीय सरकार ने एक पालन-पोंषण ।देख-भालछ) कार्यक्रम छागू किया 
है, जिसके अनुसार राज्यों को सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 
“बिहार, मद्रास, मध्य-प्रदेश, मैसूर तथा त्रिपुरा में सुघार-विद्यालयों आदि के लिए. 
स्वीकृति दी जा चुकी है । 
उपचार-ग्रृह तथा निर्देश-केन्द्र.--इन केन्द्रों में बच्चों तथा वयस्कों की 
मानसिक चिकित्सा उच्च स्तर पर होती है। हमारे देश में ऐसे केन्द्र बहुंत कम हैं। 
बहुधा ये मानसिक अस्पतालों एवं बाल रक्षा-णहों से संलग्न होते. हैं.। २ मार्च, १९५५ 
के दिन, केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्राल्यु ने एक प्लाल-निर्देश केन्द्र'्दिल्ली नर्सिंग महाविद्याल्य में 
स्थापित किया है। भारत में यह सब प्रथम सरकारी संस्था है, जिसमें बच्चों की 
मानसिक चिकित्सा की व्यवस्था की गयी है । 
..प्रशासन.--मजबूरों की शिक्षा के लिए, प्रत्येक राज्य की निजी शासन 
व्यवस्था है। कहीं पर प्रधान अधिकारी को 'चीफ इन्सपेक्टर ऑफ सर्णफाइड स्कृल्स' 
कहते हैं, और कहीं 'प्रावेशन अफसर! | किसी-किसी राज्य में तो प्रावेशन अफसर को 
बैंधा हुआ वेतन भी नहीं मिलता है। पर उसके सिपुर्द जितने बच्चे किये जाते हैं, . 
उनकी संख्या के अनुसार उसे मेहनताना मिलता है । हु 
»” मजबूरों की संस्थाओं के खचे के लिए. चार ल्लोतों से "आय आती. है: (१) 
/सरकार, (२) स्थानीय निकाय, (३) विद्यार्थियों से आय, अर्थात्‌ उनकी. फी तथा उनके 
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२७० भारत में शिक्षा 


द्वारा प्रंस्तुत सामग्रियों से आय एवं (४) देन, चन्दां, आदि | सन्‌ १९५५-५६ में 
इस शिक्षा पर २३-९६ लाख झुपये व्यय हुए थे । 
सम्प्रति केन्द्रीय सरकार ने मद्रास! तथा बम्बई/में मजबूरों के लिए दो नौकरी 


; “विनिमय केंद्र स्थापित किये हैं। उच्चतर शिक्षा अथवा प्राविधिक या “ब्यावसायिक 


प्रशिक्षण के लिए अन्घे, बहरे तथा विकलांग विद्यार्थियों को छात्र-बृत्तियाँ दी जाती हैं | 


कतिपय समसस्‍्याएँ..-.इस प्रकार मजबूरों की शिक्षा का आयोजन इस 
देश में किया गया है। मजबूरों की मजबूरियों की ओर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट 
हुआ है, पर पैसे' की मजबूरी के कारण, सभी मजबूर हैं | कतिपय ऐसी समस्याएँ हैं 
जिनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है 


१. मजबूरों की सख्या का निर्णय,-- मजबूर विभिन्न प्रकार 
के हैं । कोई भी शिक्षा-योजना इन विभिन्न सतरों के व्यक्तियों की संख्या पर 
निर्भर रहेगी | पर हमारे देश की जन-गणना रिपोर्टों से इसका पता नहीं 
चलता है । हमारे देश की भावी जन-गणना रिपोर्ट इस ओर ध्यान दें | 


२. उत्तम तथा खुव्यस्थित संस्थाओं की आवद्यकता.- 
हमारे देश में मजबूर बच्चों के लिए. शिक्यु-शालाएँ, वृद्ध-बृद्धाओं के लिए 
कल्याण-यह तथा मजबूरों के लिए. पुस्तकालय, दस्तकारी-शिक्षा तथा उच्च 
शिक्षा की यथोचित व्यवस्था होनी चाहिए | 


३. देहाती पाठ्य-क्रम की ओर झुकाव,--बहु संख्यक 
मजबूर गाँवों में रहते हैं। इस कारण उनके पाउ्य-क्रम में देहाती एवं 
कृषि-शिक्षा की ओर अधिक ध्यान रहे, ताकि यह शिक्षा मजबूरों को 
उपयुक्त ग्राम-वासी बनावे | 


४. यथेष्ट अथें की आवश्यकता.--अथोमाव के कारण, 
मजबूरों की शिक्षा की ओर, उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आशा की 
जाती है कि हमारा पंचवर्षीय योजनाएँ इस ओर ध्यान देवेंगी | स्वसंचालित 
संस्थाओं के लिए सरकारी अनुदान-नीति निश्चित होनी चाहिए | 

७, प्रशिक्षित व्यक्तियों की जरूरत.- सन्‌ १९५५-५६ में 
केवछ ६७५ शिक्षक मजबूर बच्चों के विद्यालयों में काम कर रहे थे | इनमें 
से अधिकांश व्यक्तियों को किसी प्रकार का विद्येष प्रशिक्षण नहीं मिला था | 
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६. प्रशाखन की कमजोरियो.--बाल-अधिनियम अभी पूरे 
देश में क्रियान्वित नहीं हुए हैं; और जहाँ हुए भी हैं, वहाँ भी उनका 
यथोचित पालन नहीं किया जा रह्य है। सभी राज्यों में अफ़सरों की कमी है । 


४. स्वास्थ्य एवं अनुशासन 


भूमिका.--किसी भी देश की शक्ति, जनता के विकास पर निभर रहती है, 
न कि बाह्य शान-शोकत पर | बनता के विकास के लिए सब्ससे अधिक आवश्यक है, 
शारीरिक स्वास्थ्य तथा अनुशासन | इतिहात साक्षी है कि जो देश स्वयं अपने पैरों पर 
खड़ा नहीं रहता है तथा अन्य देशों से सहायता की अपेक्षा रखता है, उसकी स्वतंत्रता 
क॒दापि स्थायी नहीं रही है। 


यथेष्ट परिश्रम के पश्चात्‌ हर्मे स्वाधीनता प्राप्त हुई है । हम फिर से पराधीनता 
की बेड्ियाँ नहीं पहनना चाहते हैं | पर यदि हममें वीरता की चिनगारी प्रज्ज्यलित न 
रही, यदि हमारे देशवासी शारीरिक दौर्ज॑ल्य के लक्ष्य रहे, यदि हम उचित अनुशासन 
न रहा, तो शायद हम फिर से अपनी नवार्जित स्वाधीनता को खो बैठें | अतएव हमारी 
प्रत्येक राष्ट्रीय योजना का एक अनिवायें अंग होगा स्वास्थ्य एवं अनुशासन । स्कूल 
तथा कालिज के विद्यार्थियों की ओर विशेष कर ध्यान देना पडेगा | ये ही हमारे देश के 
भावी नागरिक हैं | इस विषय के अन्तर्गत आते हैं : (१) शारीरिक शिक्षा तथा खेल- 
कूद, (२) विद्यार्थियों की सैनिक शिक्षा, (३) युवक-कल्याण तथा (४) राष्ट्रीय अनु- 
शासन योजना । 


शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कुद ः भूमिकाः--स्कूछ तथा कालिकों में 
कवायद तथा खेल-कूद की कुछ-न-कुछ व्यवस्था अंग्रेजों के शासन-काछ से ही थी। 
प्रशिक्षित शिक्षकों के अभाव के कारण, कवायद या ड्रिल निद्वत्त सैनिकों, अखाड़ियों 
या पहलवानों द्वारा सिखलायी जाती थी। पाश्चात्य खेलों का प्रचलन अधिक था, एवं 
: देशी खेलों की उपेक्षा की जाती थी | 


नवीन जाग्रति.--खाधीनता-प्राप्ति के पश्चात्‌ हमारे स्कूलों तथा कालिजों में 
'ड्रिल” के बदके शारीरिक शिक्षा' का उदय हुआ प्राथमिक स्कूल के प्रथम वर्ग से 
लेकर स्नातक-शिक्षा की समाप्ति पर्यन्त, शारीरिक शिक्षा हमारे स्कूल तथा कालिजों में. 
एक अनिवार्य विषय है। प्रत्येक विश्वविद्यालय तथा राज्यीय शिक्षा-विभाग के निजी 
पाख्यक्रम हैं, पर ये पाठ्यक्रम सुचारुरूप से चलाये नहीं जा रहे हैं। उपयुक्त प्रशिक्षित 
शिक्षक पर्यातरूप में नहीं मिलते, ७५ प्रति शत शिक्षा-संस्थानों के खेल-कूद के निजी 
मैदान नहीं हैं, ओर ६० प्रति शत संस्थानों के स्कूल-ग्रह अस्वास्थ्यकर हैं । 
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केन्द्रीप सरकार की चेष्टाएँ.--केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राल्य का ध्यान शारीरिक शिक्षा 
की ओर सम्पति आकर्षित हुआ है | मन्त्राल्य का एक संविमाग व्यायाम तथा मनोरंजन! की 
देखरेख करता है। विभिन्न कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित करने के प्रइन पर 
सरकार को परामश देने के लिए एक केन्द्रीय शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन-परामर्श 
मण्डल” स्थापित किया जा चुका है। हाल ही में मण्डल ने 'राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा 
तथा मनोरंजन-योजना” तेयार की है। शारीरिक शिक्षावाले संस्थानों तथा कालिजों के 
विक्रास के लिए यह योजना तैयार की गयी है | इसका उद्देश्य अखाड़ों एवं व्यायाम-शाल्ाओं 
आदि को सभी प्रकार की सहायता देना है। यह योजना कार्यान्वित की जा रही है | 


इस मण्डल ने अपनी १० नवम्बर, १९५९ की बेठक में ठहराव किया : (१) 
किशोरों की शारीरिक उन्नति के लिए एक शारीरिक मान-दण्ड स्थिर किया जाय, जिसमें 
पहुँचे बिना विद्यार्थियों को शाल्गन्त परीक्षा पास न होने दिया जाय; (२) प्रत्येक 
शिक्षण-संस्था में प्रति २५० विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षक हो; एवं (३) जिन संस्थाओं 
की छात्र संख्या ७५० से अधिक हो, वहाँ एक उत्तर-ख्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की 
आवश्यकता है | वह संस्था की शारीरिक शिक्षा का मुख्य अधिकारी गिना जावे ।! 


खेल-कूद का भायोजन, “-खेल-कूद के कार्यो को प्रोत्साहन देने के लिए, 
भारत-सरकार ने निम्न-लिखित उपाय किये, हैं : 


१, अखिल भारतीय खेल-कूद-परिषद की स्थापना; 
२. विभिन्न राज्यों में राज्य खेल-कूट-परिषदों की स्थापना; एवं 


, राजकुमारी खेल-कूद शिक्षण योजना' के अन्तर्गत देश में १९५३ 
से भारतीय तथा विदेशी खेल-कूद विशेषज्ञों की देखरेख में शिक्षण केन्द्र 
स्थापित किये जा चुके हैं। 


, विद्यार्थियों की सेनिक शिक्षा: भूमिका.--भारत के स्वतन्त्र होने पर इसमें 
अपने सैनिक प्रबन्ध का काये अपने कन्घों पर उठाना पड़ा है | सैनिक शिक्षा प्रत्येक देश 
के लिए आवश्यक एवं गोरव की वस्तु है। जहाँ देश के नवयुवकों को पुस्तकीय शिक्षा 
दी जाती है, वहाँ इसका होना भी आवश्यक है | इससे नवयुवकों में अनुशासन, आत्म- 
निर्मरता, स्वाभिमान, स्वदेश-प्रेम ओर आशाकारिता की भावना का उदय होता है | आज 
'हमारे स्कूलों एवं कालिजों में राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दछ (एन० सी० सी०) एवं सह्लयक 
सैन्य शिक्षार्थी दल ए.० सी० सी०) की ट्रेनिंग दी जाती है। शिक्षा-संस्थानों के बाहर 
'लछोक-सहायक सेना” का आयोजन किया जा रहा है | 


| [४४68 रा 7१685. १०ए९७॥०।७७ 0, 3989., 
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राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दछ.---इस दल की स्थापना १५ जुलाई, १ ९४४ में हुई 
थी । इसमें स्कूल तथा कालिजों के १३-२६ वयोवग के छात्र और छात्राएँ भरती हो 
सकती हैं। इसमें तीन ठुकड़ियाँ होती हैं : उच्च, निम्न और बालिका । प्रथम दोनों 


हुकड़ियों की जल, स्थल तथा वायु-शाखाएँ होती हैँ। दल की प्रगति का पता 
अधो-लिखित तालिका से चलेगा ; 


तालिका २८ 
राष्ट्रीय सेन्‍्य शिक्षार्थी दुछ की प्रगति। 
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सहायक सेन्य शिक्षार्थी दछ---स्कूलों के उन छात्रों तथा छात्राओं के 
सैनिक प्रशिक्षण के लिए, जो राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल में प्रवेश नहों पाते, सहायक 
सैन्य शिक्षार्थी दल” की स्थापना की गयी है। इसके सैनिक १२-२३ 'वयोवर्ग के 
होते हैं। प्रशिक्षण में सैनिक्र की अपेक्षा शैक्षणिक आवश्यक्राओं की ओर अधिक 
ध्यान दिया जाता है। शिक्षक्र स्कूलों से चुने जाते हैं, और इन्हें सेना तथा राष्ट्रीय 
सैन्य शिक्षार्थी दल के कमचारीगण ट्रेनिंग देते हैं। सन्‌ १९५२ में इस दल का 
आयोजन किया गया था, जब्च कि शिक्षाथियों की संख्या ७०,००० थी। सन्‌ १९५८ 
के अन्त में इनकी संख्या ८,५७,९४७ पहुँची || 


,छोक-सहायक सेना.-- सहायक क्षेत्रीय सेना, जो १९५४ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 
रूप में पुनस्तंगठित हुईं थी, अब “लछोक-सहायक-सेना' कहछाती है । इसका उद्ृश्य पाँच 
वर्षों में छगझमग पाच छाख व्यक्तियों को प्रारम्मिक सैनिक शिक्षा देना है | इस सेना में, 
भूतपूर्व सैनिकों तथा भूतपूर्व सन्‍य शिक्षार्थियों को छोड़कर १८ से ४० वर्ष तक के 
सभी स्वस्थ पुरुष भरती हो सकते हैं | 


नये रंगरूटों को तीस दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण काल में 
प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए, भोजन तथा वसच्त्र' आदि की निःशुल्क व्यवस्था रहती है। 
तथा शिविर की समाप्ति पर जेब खर्च के लिए उनको पन्द्रह रुपये दिये जाते हैं | 


युवक-कल्‍्याण.--खतन्‍त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ थुवक-कल्याण की ओर सभी 
का ध्यान आकर्षित हुआ है। प्रायः प्रत्येक स्कूल, कालिज और विश्वविद्यालय में 
कम से कम एक युवक-कल्याण समिति” रहती है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों के 
पाठान्तर कार्यों का आयोजन एवं संयोजन है। संस्थानिक समितियों के अतिरिक्त 
अनेक जगह क्षेत्रीय कंमिटियां भी होती हैं, जो विद्यार्थियों के खेल-कूछ, समारोह, 
रहने की व्यवस्था, आदि की देख-माल करती हैं | 


सन्‌ १९५१ में संयुक्त राष्ट्र-संघ ने शिमला में एक गोष्ठी का आयोजन किया था। 
इंस गोष्ठी ने युवक-कल्याण के प्रसार के लिए. विविध योजनाओं पर विचार ' किया । 
मई, १९५५ में केंद्रीय शिक्षा-मंत्राठ्य में एक युवक-कल्याण संविभाग स्थापित हुआ | 
युवक-कल्याण के क्षेत्र के मुख्य गति-विधियों का उल्लेख इस प्रकार किया जा 
सकता है. । | 


भारत, १९५९, पृष्ठ ७७ | 
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१, सन्‌ १९५४ से अमन्तर्विश्वविद्याल्य समारोह का आयोजन तथा 
अन्तकालिज समारोहों के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता का दिया 
जाना; 


२, युवक-नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का संगठन किया जाना; 


३२, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के लिए युवक्ष 
यात्राओं के सम्बन्ध में किराये के सुभीते; 


४ युवकों के लिए छात्रावासों का बन्दोत्रस्त; 


५, विश्वविद्यालय तथा राज्य-सरकारों को युवक-कल्याण मण्डल 
स्थापित करने के लिए तथा यथोचित कार्यों के सम्पादन के निमित्त अनुदान; 


६. कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों के छात्रों के रहन सहन का सर्वेक्षण; 
७. छात्रेतर युवक-कल्याण मण्डलों की स्थापना; 


45४ ० ४७७ 


८, विद्यार्थियों में शरीरश्नम की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पैदा करने के 
लिए, श्रम-दान तथा समाज-सेवा योजना का छागू किया जाना; तथा 


९, अन्तकोालिञ समारोह योजना, - प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं अन्य 
शिक्षा संखानों में व्यायाम-शाल्ा, सन्तरण-जलाशय, खुले रंगमंच, आदि की 
व्यवस्था | 


उपर्युक्त कार्यकछापों की बदौलत इमारे देश के युवकों में नवीन जागृति हुई है। 
हमारे विश्वविद्याल्यों में छलित कछा, संगीत, नास्यामिनय का नवीन जन्म हो रहा है । 
विद्या्थीगण समाज-सेवा में दिलचस्पी ले रहे हैं, उनको नेतृत्व का प्रशिक्षण मिल रहा 
है तथा उनमें शरीर श्रम की प्रतिष्ठा के प्रति भावना पेदा हो रही है। केकिन 
विद्यार्थियों के अम-दान का ध्येय आर्थिक न हो। इसका उद्देश्य सदा शैक्षणिक रहे | 


राष्ट्रीय अनुशासन योजना : पूवे-पएष्ठिका.--हाल ही में, इस देश में. 
एक नवीन योजना आरम्भ हुई है। इसका उद्देश्य है, विद्यार्थियों की वर्तमान उद्दण्डता, 
एव उच्छुखंछता को रोकना तथा उन्हें अनुशासित करना। इस योजना की भावनों 
श्री जवाहरलाल नेहरू के एक अमि-माषण से शुरू होती है। सन्‌ १९५४ में उन्होंने 
दिल्ली के एक राष्ट्रीय सैनिक दछ को संकट काल में देश की रक्षा के लिए; प्रोत्साहित 
किया | इस अवसर पर उन्होंने एक राष्ट्रीय अनुशासन-योजना की चर्चा की। इसे 





कल्पाण प्रएझहञ्ल / का सर्वेक्षण 


चित्र १८ 


विविध विषय २७७ 


कार्यानिवित करने की जिम्मेवारी तत्काछीन पुनर्वास उप-मन्त्री श्री० जे० के० मोंसले 


को सौंपी गयी। जापान तथा अन्य देशों के अनुभवों के आधार पर, श्री भोंसले ने 
इस नवीन योजना की एक रूप-रेखा तैयार की । 


इसका श्रीगणेश दिली के 'कस्तूरज्ा निकेतन' में हुआ। सन्‌ १९५४ के अंत में 
भी नेहरू ने इस संखा के शिक्षा्थियों के कार्यरछाप का परिदर्ेन किया | वे इससे 


इतने संतुष्ट हुए कि उन्होंने इस योजना को पूरे भारत में छागू करने का आदेश 
दिया । 


विरुतार--- योजना का कार्यक्रम सम्पूर्ण दिल्ली, फरीदाबाद, राजपुरा, उल्ास- 
नगर, जलन्धर में विस्तारित हुआ | प्रथम वर्ष अर्थात्‌ १९५४-५५ में इस कार्यक्रम 
के लिए सिफ़्े एक लाख रुपये खर्च किये गये। इस वर्ष यह योजना १९ शिक्षा- 
संखानों में छागू हुईं, तथा २४,८८१ विद्यार्थी प्रशिक्षित किये गये। सन्‌ १९५६ के 
अंत में ६९,००० छात्र-छात्राओं ने इस योजना का लाम उठाया । द्वितीय पंच-बधीय 
योजना में इस कार्यक्रम के लिए पाँच करोड़ रुपयों की मौग है | 


केन्द्रीय शिक्षा-सन्‍्त्राल्य का व्यायाम और मनोरंजन संविभाग' इस योजना का 
परिचालन करता है । इस योजना को १९५९-६० में छागू करने के लिए, आय-व्ययक में 
बीस छाख रुपयों की व्यवस्था की गयी है। इस साल जित नयी संस्थाओं में योजना 
चालू की गयी / या की जायगी, उनकी संख्या इस प्रकार है; 
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ु भारतीय समाचार, १५ सितम्बर, +९५५९, पृष्ठ ५१९ । 


२७८ भारत में शिक्षा 


११ और १२ जुलाई, सन्‌ १९५९ की एक राष्ट्रीय अनुशासन-योजना के वरिष्ठ 
निरीक्षकों की बैठक में यह सुझाव रखा गया कि या तो जिन स्थानों पर अनुशासन- 
योजना चल रही है, वहाँ उनका काम बढ़ाया जाय, अथवा कुछ और राज्यों में भी 
इसका काम शुरू किया जाय | एक सुझाव यह मी रखा गया कि सब राज्यों के कुछ 
स्कूलों में यह योजना चालू की जाय । 

योजना के अज्ञ--योजना में शारीरिक शिक्षा, ड्रिठ तथा खेल-कूद-द्वारा दी 
जाती है। नेतिक शिक्षा की ओर काफी ध्यान दिया जाता है ताकि विद्यार्थियों में अनु- 
शासन, आत्म-निर्मरता, अभिमान, स्वदेश-प्रेम ओर आजाकारिता की भावना का 
उदय हो। यह प्रशिक्षण विद्यार्थियों की कम उप्र में ही दिया जाता है, ताकि इन 
भावनाओं की नींव पक्की हो | 

शिक्षकों का प्रशिक्षण--शिक्षकों के ट्रेनिंग के लिए प्रशिक्षण शिविर चलाये जाते 
है, जिनमें त्रैमासिक ठोस कोर्सों की व्यवस्था रहती है | अभी तक एक हजार से अधिक 
शिक्षक प्रशिक्षित हो चुके हैं। आशा की जाती हैं कि सन्‌ १९६१ के पद्चात्‌ यह 
कोस शिक्षक-प्रशिक्षण पाज्यक्रम का एक अनिवाय अज्ञ रहेगा । केन्द्रीय शिक्षा मंत्राहूय 
कुशल निरीक्षकों की एक केन्द्रीय सूची तैयार कर रहा है । 

उपसंहार--२८ मई, १९५९ में केन्द्रीय शिक्षा-मंत्रालय ने नो व्यक्तियों की एक 
समिति नियुक्त की है। श्री हृदयनाथ .कुजरू इस समिति के भध्यक्ष हैं। समिति को 
एक ऐसी योजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें मुख्यतः निम्न-लिखित बातों की जान 
करनी होगी 

१, देश में बतमान प्रचलित शारोरिक शिक्षा, मनोरंजन, चरित्र-गठन 
एवं अनुशासन विषयक विभिन्न योजनाओं की परीक्षा करना । 
ऐसे सुझाव देना, जिनसे उपयुक्त क्षेत्रों में दोहराव बन्द हो 
तथा एक समन्वय स्थापित हो | 
२. उपयुक्त क्षेत्रों के उत्तरोत्तर विकास तथा उन्नति के लिए एक 
उपयुक्त योजना प्रस्तुत करना । 


समिति इन विपष्रयों की जॉच करेगी : बाढचर तथा गढ्स गाईड, राष्ट्रीय सन्य 
दिक्षा्थी दछ एवं सहायक सैन्य शिक्षार्थी दछ, अनुशासन एवं घरित्र संगठन योजना, 
शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन, तथा युवक-कल्याण की विविध योजनाएँ । 


कलम ननन न नील कल न्‍ कक 


त भारतीय समाचार, ९ अगस्त १९५९, पृष्ठ ४०८ । 


ग्यारहवां अध्याय 


कातिपय राष्ट्रीय संस्थान 


प्रस्तावतता 


पिछले पन्नों में हमारे देश की मुख्य समस्याओं की आलोचना की गयी है। 
बीसवीं शताब्दी के आरम्म में अंग्रजी शिक्षा के विरुद्ध काफी असन्तोष था | भारत के 
विभिन्न भागों में कुछ संख्थाएँ स्थापित हुईं, जिनका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय पद्धति पर 
, शिक्षा देना । अधिकतर संस्थाएँ अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध खड़ी न रह सकी, वे विरीन 
हो गई | पर कुछ अभी भी अपना सिर ऊँचा किए खड़ी हैं। इनमें से मुख्य हैं : 
गुरुकुल कौंगड़ी, एस० एन० डी० टी० महिला विश्वविद्यालय, विश्व-भारती, विद्यापीठ, 
दिल्ली जामिया मिलिया, एवं हिन्दुस्थानी तालीमी संघ, सेवाग्राम | इनका संक्षिप्त विवरण 
नीचे दिया जाता है । 


गुरुकुछ 'कॉगड़ी 
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में, हिन्द-धर्म-सधार का आन्दोलन आरम्म हुआ | 
स्वामी दयानुद्भ सरस्वती ने घोषणा की, “हमें वेद का पुनरुद्धार करना है ।” इसके 
अनुसार, गुरुकुछ प्रणाली का प्रचार भी आवश्यक समझा गया | बीसवीं शताब्दी के 
आरम्मं में कई गुरुकुल स्थापित हुए | निनमें गुरुकुछ कॉगड़ी मुख्य है। इसकी स्थापना 
स्वामी श्रद्धानन्द ने सन्‌ १९०३ भे हरिद्वार के पास कॉगड़ी मे की । 


संस्था का उद्देश्य है संस्कृत साहित्य के साथ-साथ वैदिक साहित्य का. अध्ययन 
प्राचीन. राष्ट्रीय शिक्षण, भारत के प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व का अध्ययन । इसीलिए 
हूँ सांगोपांग वेद और अंग्रेजी साहित्य के साथ अंग्रेजी, रसायन, भोतिक विज्ञान, 
जीव विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, भू-विज्ञान, कृषि, पास्वात्य दर्शन, अअथ-शासत्र तथा. 


आयुर्वेद पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा का माध्यम हिन्दी है | 


'- शहर के कोलाइल से दूर, प्रकृति देवी की गोद में यह संस्था स्थित है। य 
सावास प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती है, विद्यार्थी और शिक्षक साथ-साथ रहते हैं । 


२८० भारत में शिक्षा 


छः से आठ वर्ष की उम्र में, यहाँ बालक प्रविष्ट होता है; चोदह वर्ष के अध्ययन के बाद, 
बह स्लातक तथा दो वर्ष पश्चात्‌ वाचस्पति होता है। गुरुकुछ का आयुर्वेदिक विभाग 
विख्यात है। यहाँ विविध प्रकार की दवाइयाँ प्रस्तुत होती हैं। यहाँ का पाज्य-क्रम 
पैंच-वर्षीय होता है, और १५-१९ बयोवग के विद्यार्थी भर्ती किये जाते हैं । 


गुरुकुल में सहशिक्षा निषिद्ध है। बालकों को च्ोबीस वर्ष की आयु तक ब्रह्मचर्य- 
पालन करने की प्रतिशञा लेनी पड़ती है। उन्हें निरामिष भोजन करना पड़ता है। 
विद्यार्थियों की दिनचया प्राचीन गुरुकुछों की नाई होती है! प्रातःकाल उठना, शारीरिक 
परिश्रम, हवन, इत्यादि | आश्रम को साफ-सुथरा उन्हें ही रखना पड़ता है। 


एस० एन० डी० दी० महिला विश्वविद्यालय 


इस विश्वविद्यालय का विकास पूना के एक सामान्य स्कूल से हुआ, जिसकी 
स्थापना सन्‌ १८९६ में आचायें के ने हिन्दू विधवाओं के लिए की थी। धीरे-धीरे 
इस छोटे से स्कूल में कई संस्थाएँ संछग्न हुईं, जसे ; एक छात्रावास, एक प्रायमरी 
स्कूल तथा एक प्राथमिक शिक्षक-प्रशिक्षण केन्द्र | संस्था इतनी लोकप्रिय हुईं कि अनेक 
माता-पिता अपनी कुआरी कन्याओं को छात्रावास में रखने छगे। 


इससे आचार्य क्वे का उत्साह बढ़ा और उन्होंने भारतीय छात्राओं के लिए एक 
उच्च शिक्षा योजना आरम्म की । उनका कथन है कि नर और भारियों का पाख्य-क्रम 
समान नहीं हो सकता, कारण दोनों के जीवन-क्षेत्र ही विभिन्न है। इसीलिए उन्होंने 
महिलाओं की आवश्यकता के अनुकूछ उच्च शिक्षा का एक पाज्यक्रम तैयार किया | 
उन्होंने यह भी तय किया कि यह शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाय । 
कारण, प्रत्येक मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास निज भाषा के द्वारा ही हो सकता है। 


सन्‌ १९१६ में आचार करे ने भारतीय महिल्ला विश्वविद्यालय की स्थापना की । 
यह एक राष्ट्रीय सस्थान है। कारण, यहाँ भारत के कोने-कोने से छात्राएँ. अध्ययन के 
लिए आती हैं । विश्वविद्यालय की अधोलिखित विशेषताएँ हैं, जो अन्य विश्वविद्यालयों 
में नहीं पायी जातीं : 
१, विश्वविद्यालय केबल महित्यओं के लिए. है; 
२. इसके स्वीकृत कालिज देश के विभिन्न भागों में ख्ित हैं; 


रे, पाठ्य-क्रम में स्त्रियों के छिए उपयोगी अनेक विषयों का समावेश 
है, जैसे : संगीत, चित्रकला, नाव्य शास्त्र; एह विज्ञान, आदि; 


कतिपय राष्ट्रीय संस्थान २८१ 


४. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है; एवं 


५, पराक्षाओं में वाह्य छात्राए मी बेठ सकती हैं। इसका लाभ 
अनेक महिलाएँ उठाती हैं, ज्ञो कि कालिज्ों मे नियमित रूप से सदा अध्ययन 
नहीं कर सकतीं । 


सन्‌ १९३० में विश्वविद्यालय का सदर मुकाम अम्बई में स्थानान्तरित हुआ। 
क्योंकि बम्बई के एक करोडपति ले अपनी माता, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी, 
की पुण्य स्मृति में छाखों रुपये दान दिये । इसी कारण इस विश्वविद्यालय का वर्तमान 
नामकरण हुआ । सन्‌ १९५१ में, इसे वैधानिक स्वीकृति दी गयी है । विश्वविद्याल्य के 
मान्यता-प्राप्त कालित्र अम्बई, बड़ोदा, पूना, सुरत, भावनगर तथा अहमदाबाद में स्थित 
हैं। गत चाढीस वर्षों से यह संस्थान हमारे देश की महिछाओं की जाग्रति और 
सामाजिक क्रान्ति में बड़ा योग दे रहा है। 


बिहब-भारती 


सन्‌ १८६३ मे कवि रवीद्धनाथ ठाकुर के पिता, महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर, ने 
परमाथ साधकों के लिए एक आश्रम की स्थापना कलकतते के पास बोलपूर ग्राम में की 
थी | इसका नामकरण उन्होंने शान्ति-निकेतन किया । जिस स्थान में वे साधना किया 
करते थे, वहा एक संगममेर-शिल्ला पर बैंगला-भाषा में खुदा हुआ है : 


तिनि आमार प्राणेर आराम, मनेर आनंद, जात्मार शांति || 


सन्‌ १९०१ में गुरुदेव ने इसी स्थान में बच्चों के लिए एक प्रायोगिक विद्यालय 
स्थापित किया, जिसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना था जो प्राकृतिक हो जहाँ बच्चे परिवार 
के वातावरण का अनुभव करें ओर वे पारस्परिक विश्वास और उत्साह के साथ 
स्व॒तन्त्रतापूरषंक अध्ययन करें । सन्‌ १९२१ में यही विद्यालय विश्व-भारती के नाम से 
अन्तरराष्टीय विश्वविद्यालय के रूप में परिणत हुआ | कविवर ने सरकारी स्वीकृति 
की परवाह न की | क्योंकि वे अपनी संस्था को सरकारी कायदों से शृंखलाबद्ध नहीं 
रखना चाहते थे । अथामाव के कारण उन्हें मट्कना पड़ा, पर उन्होंने अपने आदशों 
का बलिदान न करना चाहा | खाधीन भारत में ही इस विश्वविद्यालय को भारतीय 
संसद द्वारा सन्‌ १९५१ में वैधानिक स्वीकृति दी गई। विश्वविद्यालय के उद्देश्य 
इस प्रकार हैं : 


| प.] 


अर्थात वे भेरे प्राण के आराम, मन के आनन्द एवं आत्मा को शान्ति हैं | 
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चित्र १९--सप्त-पर्ण की छाया में गुरुदेव (शान्ति-नि 
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१, विभिन्न दृष्टिकाण से मनुष्य-जीवन का अध्ययन; 
२, पूव की विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन एवं अनुसन्धान; 
३. पूर्व की विभिन्न संस्कृतियों को उनकी मौलिक एकता के आधार 
पर पर्चिम के विद्वानों और संस्कृति के निकट पहुँचाना; एवं 
सहबन्धुत्व का अनुभव करते हुए पूषे और पश्चिम का समन्वय 
करना, जिससे विश्व-बन्धुत्व ओर विश्व-एकता सम्भव हो सके || 


: विश्व-भारती एक सावास विश्वविद्यालय है, जहाँ भारत के विभिन्न भागों से 
विद्यार्थगण आते हैं तथा प्राध्यापकाण काम करते हैं । इसके अतिरिक्त अन्य देशों 
के छात्र तथा दशक्गण यहाँ सदा आाते-जाते ही रहते हैं। विदेशी छात्रगण भी यहा 
नियमित या अनियमित विद्यार्थी रूप से अध्ययन कर सकते हैं। अनियमित छात्रों के 
लिए विशेष उत्तर-स्नातक पाख्यक्रम का प्रबंध किया जाता है, जैसे ः बंगछा, हिंदी, 
संस्कृत, पाली, चीनी और तिब्बती माषाएँ, प्राचीन भारत का इतिहास, भारतीय 
दरशन-शास्त्र, प्राचीन भारतीय संस्कृति, इत्यादि | भारतीय कछा तथा नृत्य की शिक्षा 
का भी यहाँ विशेष्‌ प्रबंध है! इसके अतिरिक्त इस विश्वविद्यालय में बिना कुछ 
अतिरिक्त फी (शुल्क) दिये कोई भी विद्यार्थी किसी भी कोर्स का अध्ययन नियमित या 
अनियमित छात्र के रूप में कर सकता है, बशते कि वह उस विषय की ओर विशेष 
अभिरुचि ठिखलावे | 
विश्वविद्यालय के मुख्य निजी कालिज ये हैं: विद्याममवन (उप-स्नातक एवं 
उत्तर-स्नातक कक्षाएं तथा अनुसंघान), शिक्षा-मवन (उच्चतर माध्यमिक्र स्कूल), कला 
भवन (छलित कला एवं क्राफ्ट), संगीत-मवन (संगीत एवं दृत्य), विनय-सवन (शिक्षक 
प्रशिक्षण महाविद्यालय), शिल्प-सदन (कुटीर-शिव्प प्रशिक्षण-केंद्र) । विश्वविद्यालय 
का पुस्तकालय विख्यात है जहाँ छगभग दो छाख पाण्डुलिपियों का संग्रह है | 
है दुनिया के रगड़े-झगडे से दूर, शान्ति-निकेतन में पूर्ण शन्ति विराजती दे 
नीछ-गगन के नीचे आवश्यक्रतानुसार कक्षाएं लगती हैं। शिक्षा में विद्यार्थियों के स 
व्यक्तित्व की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। पाठ्यक्रम में अनेक विषयों का समावेश 
है, ताकि प्रत्येक छात्र अपनी इच्छा के अनुकूल विषय का चुनाव कर सके | चित्रकत् 
व्थ, संगीत, काष्ट-कछा, खुदाई का काम, भास्कये-काय, इत्यादि विषयों की शिक्षा की 
यहाँ व्यवस्था है-। यह व्यवस्था अनेक व्श्विविद्यालियों में नहीं रहती है। विशेषज्ञ 
इनका अध्यापन करते हैं। 
विद्यार्थियों में समाज-सेवा की _ावना जाग्रत करना विश्व-मारती का एक महान 
उद्देश्य है | दूले-ढैँगढ़े, अन्धे-गूंगे तथा अन्य अपाहिजों की सेवा का बीडा इस विश्व- 
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विद्यालय ने उठाया है| विद्यार्थियों को आसपास के गाँवों में जाना पड़ता है तथा उन्हें 
दलितों या पंतितों की उन्नति की ओर लक्ष्य रखना पड़ता है, ताकि इन गरीबों का जीवन 
किड्चित्‌ सुखप्रद हो । 

शान्ति-निकेतन से एक मील दूरी पर पश्चिम की ओर “श्रीनिकेतन' है । यह 
एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-संस्था है, और विश्रमभारती का एक भाग है | श्रीनिकेतन की 
स्थापना गुरुदेव ने सन्‌ १९२१ में की थी। तभी से यह ग्राम-सुधार तथा-ग्राम-शिक्षा 
का. मुख्य केन्द्र रहा है । 

गुरुदेव के देहावसान को आज दस से अधिक वर्ष बीत गये हैं, पर विश्व-भारती 
के रोम-रोम में उनके व्यक्तित्व की छाप विद्यमान है। संस्था के वातावरण से कवित्व 
जैसे फूट उठता है -- गाँव की सादगी, कोपई नदी का कछ-कल रब, बाग-बगीचे की 
सुरम्य हरीतिमा, शुष्क पत्रों की ममेर ध्वनि तथा पक्षियों का गजल करणै-मधुर संगीत ! 
हम कह सकते हैं कि शांति-निकेतन को प्रकृति का वरदान है। विश्व-भारती मारतीय 
संस्कृति का केन्द्र है तथा अन्तरॉष्ट्रीय ज्ञात का .विद्याप्रीठ. है.। इस संस्था के जन-हित 


एक ४>०-नकी 


तथा समाजसेवा-सम्बन्धी कार्य स्तुत्य एवं खछाष्य हैं। 
बविद्यापीठ 

सन्‌ १९२० के असहयोग आन्दोछन के समय, कतिपय राष्ट्रीय विद्यापीठ 
भारत के मिन्न-मिन्न स्थानों में स्थापित हुए, जैसे : पूना, अहमदाबाद, बनारस, छाहोर, 
पटना, अलीगढ़, (बाद में दिल्ली में स्थानान्तरित) । इनका मुख्य उद्देश्य था हमारे 
देश के नौजवानों को एसी उच्च शिक्षा देना कि उनके हृदय में राष्ट्रीय भाव प्रस्फुदित हो 
उठे और वे देशोद्धार के संग्राम में जुट पड़े। अंग्रेजी कालिजों तथा विश्वविद्यालयों 
द्वारा यह शिक्षा सम्भव न थी । 

इस उद्देश्य को सामने रखते हुए विद्यापीठों का पाव्यक्रम तैयार किया गया । 
इसमें भारतीय भाषाओं तथा संस्कृति को प्रमुख स्थान दिया गया, तथा हिन्दी एक 
अनिवाय विषय रखा गया। इनमें शिक्षा मातृ-भाषा के माध्यम से दी जाती थी। 
विद्यापीठ निजी डिग्रियां तथा डिप्लोमा प्रदान करते थे। अनेक देश-भक्तों ने अब्प 
बेतन स्वीकार कर विद्यापीठों में अध्यापन का कार्य स्वीकार किया, पर असहयोग आन्दोलन 
की शिथिकता के साथ-साथ दिल्ली की जामिया-मिलिया के सिवा सभी विद्यापीठ बन्द 
हो गये। नोकरी के लिए इन विद्यापीठों के डिग्री-डिप्लोमाओं को मान्यता नहीं दी गयी । 
तब्च फिर बहाँ विद्यार्थीगण केसे अध्ययन कर सकते थे ! दाल-रोटी की समस्या जीवन में ' 
सबसे अधिक महत्व-पूर्ण होती है । 
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कतिपय विद्यापीठ कुछ-न-कुछ कार्य अवश्यमेव चलाते रहे, जैसे : ख्वादी-प्रचार, 
बुनियादी शिक्षा, आम-सुधार आादि। स्वातम्व्योत्तर-काल में इनका पुनरुद्धार हुआ । 
उदाहरण-स्वरूप, आज गुजरातविद्यापीठ, अहमदाबाद, निम्न-लिखित संस्थाएं या कार्यक्रम 
चला रहा है; | . | 
१, बुनियादी प्रयोगिक हाईस्कूछ--यह एक उत्तर-बुनियादी द्वाईस्कूल है | 
२, महादेव देसाई समाज-सेवा महाविद्यालय--मैट्रिक पास विद्यार्थियों 
के लिए तीनवर्षीय पाख्यक्रम | 
३, बुनियादी प्रशिक्षण विद्यालय--प्राथमिक शिक्षकों के लिए । 
४. राष्ट्र भाषा-प्रचार--तीन सुख्य कार्य, : 
(१) कक्षाएँ चलाना, (२) गुजरात में राष्ट्रटमापा परीक्षाओं का 
संचालन, एवं (३) पुस्तक-प्रकाशन । 
५, पुस्तालय--जहां करीब एक छाख पुस्तकें हैं । 
६. वल्लभ विद्यालय, बोचासन सेवा-केन्द्र--अनुसूचित जातियों में 
काम करने के लिए प्राम-सेवकों को तैयार करना । 
७. अम्बेठी शुक्ल-केन्द्र--आदिवासी बच्चों के लिए, एक आश्रम स्कूल 
तथा समाज-शिक्षा-केन्द्र ।/ 


जामिया मिलिया, दिल्ली 


जामिया मिलिया की स्थापना असहयोग आन्दोलन के समय सन्‌ १९२० में 
हुईं थी। आरम्म से ही यह विद्यापीठ अपना सिर ऊँचा किये हुए सेवा-रत है । इसकी 
स्थापना अलीगढ़ में हुईं थी, पर पॉच वर्ष पद्चात्‌ यह संस्था दिल्ली म॑ स्थानान्तरित हुई | 


जामिया मिलिया का ध्येय नौजवानों को सरकारी नौकरी के लिए. तैयार करना 
नहीं था। इसका उद्देश्य नवयुवकों को आदर्श नागरिक बनाना है -- ऐसे नागरिक, 
जिनका अपनी राष्ट्रीय संस्कृति के प्रति प्रेम हो, जिनके हृढय में देश-भक्ति भरी पड़ी हो 
और जो देशोन्नति के लिए सदा भरसक प्रयक्ञ किया करें। पाज्यक्रम में भारतीय 
सांस्कृतिक विषय कूठ-कूट कर भरे गये हैं , पर उसमें पाश्चात्य विषयों का मी समावेश 
है। यहां सभी कौम के विद्यार्थी--मुसव्मान तथा गैर-मुसल्मान-- अध्ययन करते हैं, 
पर उनकी शिक्षा में उनके व्यक्तित्व के विकास की ओर पूर्ण ध्यान दिया जाता है । 
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आँधी-तूफानों को झेलते हुए भी, जामिया ने अपनी स्वाधीनता कायम रखी । 
इसने सरकारी मान्यता की परवा न की, और तत्कालीन पाव्यक्रम को स्वीकार नहीं 
किया । इसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा तथा इसकी डिग्रियाँ भी स्वीकृत 
नहीं हुईं । पर मिखारियों को सदा अपनी स्वाधीनता खोनी पड़ती है, इसके कारण 
जामिया ने सरकारों अनुदान की तनिक भी अपेक्षा नहीं की | उसने सदा अपने आदशों 
को सामने रखा | दान और चन्दे पर ही यह संस्था चलती रही । छोगों ने इस संस्था 
के प्रति सहानुभूति भी दिखलायी | कारण, उन्होंने जामिया के आदशों को समझा । 


आज जामिया निम्न-लिखित संस्थाओं की चला रही है ; 


१, एक सावास कालिज,--इसमें कला, विज्ञान तथा, सामाजिक 
शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। 


२. एक सावास बहुद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक शाला | 
३, एक सावास प्राथमिक स्कूल.--यहाँ पर प्रोजेक्ट पद्धति-द्वारा 


शिक्षा दी जाती है । 
४, प्रोढ़ शिक्षण-संस्था-जो प्रयोगिक समाज-शिक्षा-केन्द्रों का परिचालन 
करती है | 


५, शिक्षक-प्रशिक्षण महाविद्यालय.--इसमें बुनियादी शिक्षक प्रशि- 
क्षित होते हैं। अवबर पावग्यक्रम के लिए डिप्लोमा तथा प्रवर पाग्यक्रम के 
लिए. बी० एड० डिग्री मिलती है | 

६. मकतत्रा.--यहाँ से स्कूली पाव्यपुस्तकें प्रकाशित होती हैं । 

७, पुस्तकाल्य,--यहाँ बीस हज़ार से अधिक पुस्तकें हैं | 

८, कल्ा-प्रशिक्षण-केन्द्र,--क्राफ्ट शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए | 

९, ग्राम्य अथेशात्र तथा समाज-शात्र केन्द्र--यहाँ उत्तर-स्नातक 
स्तर पर अनुसन्धान-कार्य होता है | 

१०, इतिहास एवं राजनीति शोध-संस्था,--यहाँ इन विषयों की 
शिक्षण-विधियों में समन्वय स्थापित करने के लिए शोध-कार्य हो रहा है। 
तथा यह से सहायक शिक्षण-सामग्री तैयार होती है । 

११, एक ग्रामीण उच्चतर शिक्षा-संस्था | 

१२, एक पूर्वे-प्राथमिक स्कूल | 
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१३, समाज-शिक्षा प्रकाशन-केन्द्र--यहाँ नवशिक्षित वयस्कों की 
शिक्षा के विषय में अनुसन्धान किया जाता है, तथा उनके उपयोगी 
साहित्य का प्रकाशन किया जाता है । 


आत्मत्याग-ब्रत लेनेवाले व्यक्तियों के द्वारा, इस संस्था का सञ्चालन होता है । 
ये केवछ २००-५०० २० मासिक वेतन लेते हैं तथा संस्था की ब्रीस वे तक़ सेवा 
करना अंगीकार करते हैं। ऐसे ही महानुभाव इस संस्था के सदस्य हो सकते हैं। यही 
सदस्य संस्था की देख-माल करते हैं तथा उसकी प्रबंधकारिणी सभा के सदस्य होते हैं। 


हिन्दुस्थानी तालीमी संघ, सेवाग्राम 


भूमिका.--बुनियादी शिक्षा की विस्तृत चर्चा इस पुस्तक के तीसरे अध्याय में 
की गयी है । हिन्दुस्थानी तालीमी संत्र, सेवाग्राम इस नवीन शिक्षा का प्रधान केन्द्र है। 
इसकी स्थापना सन्‌ १९३० में हुई थी | 


इस काये के लिए सेवाग्राम सर्वोत्तम स्थल गिना जा -सकता है। इस केन्द्र के 
द॒र्द-गिर्द लगभग तीस गाँव हैं । परन्तु कोई भी गाँव यहाँ से अधिक दूर नहीं है | वर्धा 
रेलवे स्टेशन यहाँ से केवल पाँच मीछ की दूरी पर स्थित है। सेवाग्राम प्राम-सुधार, 
खादी-प्रचार तथा पशु-पालन का एक प्रधान केन्द्र है। 


शुरू-शुरू में संघ ने एक पूर्ण बुनियादी स्कूछ कायम किया। इनमें आठवर्धीय 
प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। नयी तालीम के विस्तार के साथ-साथ संघ को भी अपने 
कार्यकछाप बढ़ाने पड़े । कारण, नयी ताछीम के अन्तगत अब शामिल हैं; (१ पग्रोढ़ 
शिक्षा, (३) पूर्व-बुनियादी शिक्षा | (३) बुनियादी शिक्षा एवं, (४) उत्तर-बुनियादी शिक्षा 


विभिन्न विभाग.--आज यह संघ अधोलिखित विभागों का संचालन कर रहा हैः 
१. पूर्व-प्राथमिक स्कूल या 'बालवाड़ी' | 


२, बुनियादी स्कूछ (७-१४ वयोवगे के बच्चों के लिए)। संघ स्वये 
“आनन्द निकेतन' नामक एक स्कूल चलाता है, और आसपास के गाँवों में 
स्थित लगभग बीस गाँवो के बुनियादी स्कूलों की देखरेख करता है । 


३ उत्तर-बुनियादी स्कूल--इस संस्था में बुनियादी शिक्षा समास किये 
विद्यार्थियों को ३-४ वर्ष अभ्यास करना पड़ता है। पाउ्यक्रम में इन बिषयों 
का समावेश है । (१) कृषि, (२) बागवानी, २) पद्म पालन, (४) तेल- 


जी । 


(८ 
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उत्पादन, ५) काष्ठ एबं धातु काय, (६) ग्राम इंजीनियरिंग एवं गरह- 
निर्माण, (६ बुनाई, (८) दर्जीगिरी, (९) ग्रह-विज्ञान (लड़कियों के लिए) । 
नयी तालीम के सिद्धान्तों के अनुसार विद्यार्थियों की स्वावलम्बी बनाया 
जाता है | 

४. विश्वविद्याठ्यीय शिक्षा--कृषि, पशु-पालकन, आम इंजीनिरिंग, 
स्वास्थ्य एवं शिक्षा का या तो प्रबंध किया जा रहा है या किया जानेवाला है । 


७५, प्रसार -कार्य--यह काये विश्वविद्यालय कार्य से सम्बन्धित है | 
मुख्य कायकलाप इस प्रकार हैं; (१) सेवाग्राम से ७ मील के अधव्यास में 
स्थत सघन क्षेत्रों मे प्रसार-कार्य, ताकि छोग सर्वोदय-समाज के हेतु को 


समझा सकें। (२) १९ वर्ष से ऊपर के युबक एवं युवतियों को न्री तालीम 
की ग्राम सवना पद्धति में प्रशिक्षित करना, ताकि वे मूदान आन्दोलन 


आन ६] 


में भाग ले सकें | (३. नयी तालीम शिक्षा के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण-कार्य | 


कक 


उत्तग-बुनियादी, विश्वविद्याल्यीय तथा प्रसार-कार्य शिक्षा के लिए भारत के 
विभिन्न भागों से विद्यार्थीगण यहा आते हैं। थोडे-बहुत अतिथि विदेशों से भी आते 





चित्र २०--सेवाग्राम में गान्थीजी की कुटिया 
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हैं। इनके लिए अल्प-कालिक (दो सप्ताह से लेकर कई महीने) प्रशिक्षण का विशेष 
प्रबन्ध किया जाता है| 


उपसंहार--यह संघ बीस वष्र से सी अधिक काल से अपना काये सतत 
कर रहा है। इसे अनेक विश्न-बाघाओं का सामना करना पड़ा, पर इसने अपना 
कार्य प्रत्येक स्थिति में जारी रखा | संब ने भारत के शिक्षा जगत में एक नयी क्रांति 
उम्रन्न की है | संघ का उद्देश्य एक ऐसे समाज की सृष्टि करना है, जिसके जन समुदाय 
स्वावलम्बी हों, जो अपने हाथ से स्वयं श्रम कर स्वाश्रित होवें, और उन्हें दूसरों की 
सहायता कदापि न लेनी पड़े | अपने हृढ़ संकल्प को कार्यानिवत करने में संघ को 
बहुत कुछ सफलता भी मिली है। आश्रम में स्थित गान्धीजी की कुटिया उसे ज्योति 
दिखाती रही है, और आगे दिखाती ही रहेगी | 


बारहवों अध्याय 


उपसंहार 


स्वतन्त्रता-उपलब्धि के अनन्तर, शिक्षा की प्रगति एवं उन्नति के लिए अनेक योजनाएँ 
इस देश में चलायी गयी हैं, और चलायी जा रही हैं। तिस पर भी अभी शिक्षा का 
विस्तार आशानुरूप नहीं हुआ है। सो वप्षों से अधिक समय से वर्तमान शिक्षा-पद्धति 
चली आ रही है। इस पद्धति की अकरमण्यता का पता इसीसे चल सकता है कि 
आज ७० प्रति शत से अधिक स्त्री-पुरुष निरक्षर ही हैं। इतना ही नहीं, शिक्षित 
व्यक्तियों को उनके अनुकूल शिक्षा नहीं मिली । इस शिक्षा के द्वारा देश का यथोचित 
आर्थिक और सांस्कृतिक विकास भी न हुआ । इन खामियों की काफी नुकताचीनी हुई 
है, और हो भी रही है। पर इनका विशेष रूप से प्रतिकार नहीं किया गया | खेद के 
साथ कहना पडता है कि स्वातन्त्योत्तर-काल में भी इस चुनोती का सामना विधिवत्‌ 
नहीं किया गया | 

हमारे शिक्षा-सम्मेललनों तथा परिषदों में, -एवं विश्वविद्यालयीय दीक्षान्त भाषणों 
में, हमारे देश के गण्यमान्य महानुभाव ठम्बी-चौड़ी हकते हैं और शिक्षा के दोषों की 
टीका-टिप्पणी करते हैं । इन्हें सुनकर हताश हो जाना पड़ता है। जैसा कि स्वर्गीय 
मोलाना अबुछ कलाम आजाद ने कहा ही है, “वे नहीं समझ पाते हैं कि ऐसी 
समालोचना के कारण, भलाई के बदले बुराई ही होती है। इस निन्दा के विषाक्त 
फल-स्वरूप शिक्षकगण ढीले पड़ जाते हैं, विद्यार्थीगण निरुत्साह हो जाते हैं एबं जनता 
शिक्षा का अनादर करने लगती है |” | हम इन उच्च-पदस्थ दिग्गज महारथियों से 
पूछना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने स्वयं शिक्षा के पुनरुद्धार के लिए क्या किया ! 

भारतीय शिक्षा को अनेक समस्याओं का सामना करना है। इनकी चर्चा पिछले 
अध्यायों में की गयी है| फिर भी हम तीन समस्याओं के सम्बन्ध में, इस अध्याय में, 
थोड़ा-बहुत कहना चाहेंगे | ये समस्याएँ ये हैं: (१) प्रशासन, (२) शिक्षा का गिरता 
हुआ मान-दण्ड एवं (३) विद्यार्थीवंग की अनुशासन-हीनता । 
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प्रशासन की कमजोरियों के कारण, शिक्षा के दोष दूर नहीं हो रहे हैं। सरकार 
को किसी भी समय परामर्श का अभाव नहीं रहा | समय-समय पर अनेक समितियों 
तथा आयोगों की नियुक्तियाँ हुईं हैं। उन्होंने विशद्‌ रूप से शिक्षा-समस्याओं का 
अध्ययन किया तथा उपयुक्त प्रस्ताव भी किये | वर्तमान काछ में शिक्षा के प्रायः प्रत्येक 
अज्भ पर पूर्णतः विचार करके तथा सम्यक्‌ सुझाव देने के लिए. स्थायी समितियों एवं 
परिषदों की नियुक्तियां की गयी हैं। प्रति वर्ष कतिपय कर्म-शालाएँ एवं गोष्टियों 
भरती हैं | इन सबका परिणाम क्या निकला ! कहना नहीं होगा कि निराशा और 
हाथ मलने के सिवा कोई सुफल हृग्गोचर नहीं हुआ | कोई भी क्षेत्र हम लेते हैं तो 
हमें वहाँ सर्वत्र मृगतृष्णा की सृष्टि साकार दिखायी पड़ती है, चाहे हम अनिवायये 
प्राथमिक शिक्षा ले या माध्यमिक शिक्षा में बहूद्ेश्यीय पाउ्यक्रम की योजना को ही लें, 
अथवा अनुसन्धान या विश्वविद्याल्यीय शिक्षा का सुधार लें। बड़ी-बडी योजनाओं में 
तब दूरदशिता के अमाव का अनुभव प्रत्यक्ष होता है। उनके अनुसार व्यय की 
व्यवस्था नहीं हो पाती, और हममें उनको कार्यान्वित करने की क्षमता भी नहीं रहती 
है। कोई भी आइचय की बात नहीं है कि केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्री, डॉ० कालूछाल 
श्रीमाली, को छोक-सभा में खेद के साथ यह स्वीकार करना पड़ा कि अनिवाय प्राथमिक 
शिक्षा भारत-संविधान के निर्देशानुसार नियत समय में कायोन्वित नहीं की जा 
सकती है। | 


दूसरों के दोप-दशन एवं नुकताचीनी में हमें आनन्द मिलता है, पर हम यह 
कभी भी विचार नहीं करते हैं कि हम ख्ये क्या कर सकते हैं ! उदाहरण-स्वरूप, 
साजेण्ट योजना का उद्देश्य कम-से-कम ४० वर्षों में शिक्षा के उस स्तर की प्राप्ति करना 
रखा गया जो तत्काछीन इंग्लैण्ड में पहुँच चुक! था। इसकी खूब टीका-टिप्पणी हुई, 
और स्वर्गीय मौलाना आजाद ने कहा कि स्वाधीन मारत चालीस वर्ष ठहर नहीं सकता । 
सन्‌ १९४८ की खेर-समिति ने सुझाव दिया कि सर्वव्यापी अनिवार्य बेसिक शिक्षा 
देश में सोलह वर्षों के भीतर ही छागू की जा सकती है। पर “जो की जा सकती है', 
बह की नहीं गयी । हम छोग प्रसिद्धतम प्रतिवेदन लिख सकते हैं, पर उसे कार्यान्वित 
करने का हममें कोई दम-खम नहीं । हम मजे में खरोंटे लेते रहे । अब तो सोलह 
वर्षों अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है, और हम ख़याली पुछाव ही पकाते चले 
जा रहे हैं। केन्द्रीय शिक्षा-मन्त्राल्य का ध्येय अब सन्‌ १९७५ में इस लक्ष्य तक पहुंचने 
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का है | पर हम इतने धक्के खा चुके हैं कि हमारा विश्वास किसी भी योजना पर नहीं 
रहा | भगवान्‌ कम-से-कम इस योजना को तो सफल बनाते ! 

यह मानना ही पड़ेगा कि सरकार शिक्षा के लिए. पर्याप अथ की व्यवस्था नहीं 
कर रही है। तिस पर मी गत दस वर्षों में हमारे देश का शिक्षा-विमागीय व्यय तिशुना 
हो गया है। पर यह शिक्षा-व्यय यथोचित नहीं हो रहा है। इस समय तो केन्द्रीय 
मन्त्राल्य की हालत उस गधेवाले बूढ़े के समान है, जो कि सबको सन्तुष्ट करने की 
चेष्टाओं में असफल हुआ | मन्त्राठ्य आज इधर हाथ मार रहा है तो कछ उधर | -- 
आज “जनता कालिज', तो कछ 'संस्कृत-विश्वविद्यालय', तो परसों ग्रामीण उच्चतर 
संखथा! | हाल ही, उक्त मन्त्राल्य एक नवीन योजना की परिकत्पना कर रहा है, जिसके 
अनुसार स्नातक होने के पूर्व प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष आम-सेवा करनी पड़ेगी | इस 
अनिवार्य भरती पर वार्षिक व्यय पांच करोड़ रुपये होगा, अथात्‌ प्रति व्यक्ति पर एक 
हज़ार रुपये। न कभी बलात्‌ कोई कार्य सफल हो सकता है, ओर न डण्डे की मार से 
समाज-सेवा का भाव ही उदित हो सकता है। यह तो 'धर-बांध सती करना! रहा । 
हमें पसे की बरबादी को भी रोकना चाहिए। कमभी-कमी हम अन्धा-धुन्ध अथे-नाश 
देखते हैं। फरवरी या मार्ख में धड़ाधड़ नवीन योत्ननाओं को स्वीकृति दी जाती है; 
सोच-विचार किये बिना ही, अब्प काल में द्रव्य का व्यय कर दिया जाता है और यह 
ख्याल भी नहीं किया जाता कि पैसे का उचित उपयोग हुआ भी है या नहीं !! इस 
विषय में हम हारटंग समिति की अधो-लिखित चेतावनी कभी विस्मृत नहीं कर सकते : 


छोगों का ख्याल है कि शिक्षा-विस्तार केवछ पैसे का सबाल है। यह 
ठीक नहीं है। हम यह अवद्य स्वीकार करते हैं कि सबेठ पेसे की 
आवश्यकता होती है; पर इससे भी अधिक आवश्यकता एक दृह॒ एवं स्थिर 
संकल्प की होती है, जिसके अनुसार शिक्षा-नीति को कार्यान्वित करने का 
निरन्तर प्रयत्न किया जाय और उसीके अनुरूप अर्थव्यय हो | + 


आज, हमारे देश की सबसे अधिक आवश्यकता है जन-शिक्षा, और उसी ओर 
हमें अपने प्रयत्नों को केन्द्रीभूत करने की भी आवश्यकता है। एक सर्वेक्षण से ज्ञात 
होता है कि भारत की ५ प्रति शत जनता, याने, दो करोड़ व्यक्तियों की मासिक आय 
३५२ रुपये है, १० प्रति शत याने ३ ८ करोड़ जनता की आय ६-२ रुपये है तथा 
५० प्रति शत अर्थात्‌ बीस करोड़ लोगों की आमदनी १४-६ रुपये है। भारत की 
एक चतुर्थाश जनता को चार आने के खच पर दैनिक जीवन गुजरना पड़ता है। 
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हमारी शिक्षा-योजनाओं को छोगों की आर्थिक उन्नति की ओर ध्यान देना होगा | शिक्षा 
के द्वारा ही जनता की गरीबी दूर हो सकती है; जैसा कि श्री सैयदन ने कहा है, “उचित 
शिक्षा के अभाव में यह निर्धनता चिरस्थायी रहेगी |” 


आज हम ऐसे गण-तांत्रिक समाज के सूजन मे संल्म हैं जो कि न्याय, स्वतन्त्रता 
समता तथा बन्धुत्व पर आधारित है। पर इस भावना का अभाव हम अपनी शिक्षा- 
योजनाओं में अनुभव कर रहे हैं | हम देखते हैं कि अर्थाभाव के कारण, हमारे कितने 
ही नवयुवकों को यथोचित शिक्षा नहीं मिल पाती है। यदि पिता या अमिमाबक के 
पास सम्पति हुई तो बच्चे को शिक्षा मिल सकी, अन्यथा योग्यता एवं पिपासा रहते। 
हुए भी उसे सरस्वती देवी से नमस्कार कर लेना पड़ता है। हम यह अवश्य मानते हैं 
कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने वृत्ति-दान तथा मुफ्त शिक्षा का थोड़ा-बहुत बन्दोतस्त 
अवश्यमेव किया है, पर यह यथेष्ट नहीं है। इस ओर बम्बई राज्य का प्रयास सराहनीय 
है। गत वर्ष से इस राज्य में, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल रही है, जिनके 
अभिमाबकों की वार्षिक आय नव सी रुपये से अधिक नहीं है। शिक्षा को लछोक- 
तन्त्रीय बनाने का इस देश में यह सर्वप्रथम प्रयास है। आशा की जाती है कि अन्य 
राज्य भी इस आदश का अनुसरण कर शिक्षा को लोक-तन्त्रीयता प्रदान करने में 

हायक होंगे | 


किसी भी शिक्षा-पुनर्योजना में सबसे अधिक आवश्यकता रहती है सशक्त 
शासकीय प्रबन्ध की ) खेद के साथ कहना पड़ता है कि मौछाना अबुरू कलाम आजाद के 
द "केन्द्रीय शिक्षा तथा वैज्ञानिक शोध मन्त्राल्य! दो भागों में विभक्त हुआ । मौलाना 
दत्न की मृत्यु पयन्त, शिक्षा-मन्त्राठ्य की बागडोर एक मन्त्री-मण्डल के सदस्य के हाथ में 
थी | पर इस विभाजन के कारण, दो राज्य-मन्त्री दो भिन्न विभागों के छिए नियुक्त 
हुए। यदि काम बढ़ जाने के कारण, इन दो प्रथक्‌ मन्त्राल्यों की सृष्टि हुईं हो तो 
हमें कुछ कहना नहीं है; पर यदि इस विभाजन का कोई वैयक्तिक कारण हो, तो यह 
निस्सन्देह खेद का विषय है। इस नीति का प्रत्यक्ष फल होता है, कतिपय कार्यकलापों 
का दोहरावा, अर्थ तथा श्रम की कुछ-न-कुछ बर्बादी । 


शिक्षा-प्रशासन में अभी यथेष्ट अलगाव है || राज्यीय शिक्षा-विभाग पर शिक्षा 
की अधिकतर जिम्मेवारी रहती है, और शिक्षा मन्त्राठ्य ही अधिकांश शिक्षा-संस्थाओं 
को चलाता है। पर कुछ विशेष स्कूलों तथा कालिजों को अन्य मन्त्राल्य (केन्द्रीय त॑था 
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गज्यीय) मी चलते हैं, जैसे : कृषि, रेछ, श्रम, परिवहन, स्वास्थ्य, उद्योग, सामुदायिक 
विकास, आदि | ये मन्त्राछ्य अपनी-अपनी डाफडी, अपना अपना राग अछापा करते हैं 
तथा ये बहुत ही कम एक दूसरे के संस्पश में आते हैं। इनके कार्यकल्पों में समन्वय 
स्थापित करने की विशेष आवश्यकता है । 

हमारे शिक्षा-कार्याल्यों की फाइलों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जा रही है । 
किसी भी सामान्य विषय पर आदेश निकलने के लिए महीनों छग जाते हैं। इस 
प्रकार शिक्षा-प्रसार में लकवा छग जाता है| इस शोचनीय स्थिति के दो कारण हो सकते 
हैं; (१) निरथक पत्र-व्यवहार तथा दफ्तरो परिपाठी और (२) अफसरों की शिथिल्ता 
या अकर्मण्यता | शिक्षा-विभागों को प्रथम कारण की तहकीकात करनी चाहिए,। जो प्रथाएं 
अनावश्यक मालूम पड़े, उन्हें तत्काछ उठा देना चाहिए। पर शिथिलता या अकर्मण्यता 
तो सख्ती से ही रोकी जा सकती है। इसे दूर करने के लिए, पश्नाब सरकार ने एक 
विवेक-पू्णे मांगे निकाछा है। इसके अनुसार सरकारी अफसरों की एक टोली किसी भी 
दफ्तर की एकाएक तलाशी लेती है और जॉच करती है कि अफसरगण अपना काम 
कह तक सुचारु रूप से करते हैं। हाल ही में एक ऐसी जाँच शिक्षा-विभाग की हुईं थी; 
और देखा गया है कि २,६०० अनिर्णीत कागजात पड़े हुए थे। एक यह दृष्टान्त ही 
हमारे दफ्तरों की वर्तमान स्थिति पर यथेष्ट प्रकाश डाल्ता है | 


अन्त में हम यह कहना चाहते हैं कि हमारे देश की शिक्षा-नीति शिक्षा-विदों 
द्वारा निधोरित हो, न कि राजनीतिशों या अधिकरारी-दलछ-द्वारा | खेद के साथ कहना 
पड़ता है कि अधिकारी-दल के नियमों के आधार पर अनेक राज्यीय सरकारें अपनी 
भिक्षा-नीति स्थिर करती है। शिक्षा एक अत्यन्त तकनीकी विष्रय है, जिसका प्रबन्ध 
सुचारु रूपेण शिक्षा-शास्त्री ही कर सकते हैं। शिक्षा को सबसे अधिक क्षति पहुँचती 
है प्रयास ओर भूल पद्धति? द्वारा | हम राजनीतिज्ञों से विनम्न प्रार्थना करते हैं कि वे 
कृपया शिक्षा-क्षेत्र में अपना पैर पसारने की अनाधिकार चेष्टा न किया करें | 


हमारी शिक्षा की दूसरी जटिल समस्या है शिक्षा का गिरता हुआ मान-दण्ड-- 
शिक्षा-स्तर का क्रमागत हास | इस विषय पर दो मिन्न मत नहीं हैं | लेकिन हमें हताश 
नहीं होना चाहिए.। हमें समझना होगा कि शिक्षा के विस्तार के कारण, अच्च सभी 
प्रकार के विद्याथी विद्याध्ययन कर रहे हैं। पच्चीस या पचास वर्ष पहले ज्यादातर 
उच्च स्तर के छात्रगण स्कूल या कालिज में प्रविष्ठ. होते थे । पर अब तो समस्त शिक्षा- 
संस्थाएँ छात्र-समूह से खाखच भर रही हैं | हमें यह भी मानना पडेगा कि आजकल के 
श्रष्ठतम विद्यार्थीगण, भूतपूर्व भ्रष्ठतम छात्रों से अच्छा काम कर दिखा रहे हैं | 
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अनेक देशों में भी शिक्षा के मान-दण्ड में अवनति दृष्टिगोचर हो रही है । 
आक्सफोड या केम्त्रिज सरीखे विश्वविद्यालयों का ही हाल लीजिए । वहाँ छात्र-इृत्ति या 
शिष्य-द्त्ति के लिए यथेष्ट योग्य छात्र नहीं मिल रहे हैं | पिछले वर्ष उपयुक्त विद्यार्थियों 
के अभाव के कारण, कतिपय विश्वविद्यालयीय-बृत्ति रोक रखनी पड़ी थी । 

इस सब चर्चा का यह अथे कदापि नहीं है कि हम अकमेण्य बनकर बैठे रहें और 
निश्चेष्टता के नाम पर आँसू बहाया करें । हमें शिक्षा-स्तर के उन्नयन की भरपूर चेष्टा 
करनी चाहिए | इस सम्बन्ध में कुछ सुझावों की चर्चा पहले ही की गयी है, जैसे : 
शिक्षा संस्थाओं की छात्र-बृद्धि रोकना, शिक्षक-विद्यार्थी-अनुपात की उन्नति, निर्देश- 
परामश योजना, बहुद्देश्यीय पाठ्यक्रम का प्रबंध, शिक्षा-विधि की उन्नति, उपकक्षा-प्रणाली 
का प्रसार, विश्वविद्यालयों में चुनिन्दे विद्यार्थियों का प्रवेश, इत्यादि | हमें यह भी 
मानना पड़ेगा कि शिक्षा-संस्थाओं की बृद्धि के कारण, अत्र सभी प्रकार के व्यक्ति शिक्षक 
या प्राध्यापक नियुक्त हो रहे हैं। इस कारण भी अभध्यापन-स्तर आज वैसा नहीं है, 
जैसा दस वर्ष पूर्व था। विद्यार्थंगण भी आजकछ अधिक चंचल पक्कति के हो रहे हैं | 
अधिकांश छात्र मन लगाकर विद्याध्ययन करते ही नहीं हैं। अतएव कोई आइचर्य नहीं 
है कि शिक्षा-स्तर लगातार गिरता ही जा रहा है । 


परन्तु भारतीय शिक्षा की सबसे दुःखप्रद एवं चिन्तनीय समस्या है “विद्यार्थियों 
में अनुशासन-हीनता” होना। यह विपत्ति द्वोपदी की साडी की भाँति दिन-पर-दिन 
बढ़ती ही चली जा रही है ओर इसके कारण सारे देश-वासी गहरी सौंसें भर रहे हैं। 
इस शोचनीय स्थिति पर बढ़ी-बड़ी किताबें लिखी जा सकती हैं। तथापि इसके प्रमुख 
कारणों का यहाँ उल्लेख किया जाता है। वे कारण ये हैं : (१) स्कूल तथा कालिज के 
प्रशासन में शिथिलता, (२) सुयोग्य या उपयुक्त अध्यापकों का अभाव, (३) शिक्षा- 
सस्थाओं में अत्यन्त छात्र-बवृद्धि, (४) क्लास की पढ़ाई के सिवा, विद्यार्थियों में, 
स्वास्थ्य-रक्षा, शारीरिक शिक्षा तथा अन्य कार्यों का अभाव, (५) विद्यार्थी-संघों की 
अव्यवस्था, (६) शिक्षा-संस्थाओं में घार्मिक तथा नैतिक शिक्षा का अभाव, (७) अथ- 
समस्याएँ, (८) निर्देश तथा परामशै-झून्यता, (९) यथोचित पारिवारिक प्रभाव का 
अभाव, (१०) दूषित शिक्षा-प्रणाठी, (११) राजनीतिशों का शिक्षा पर हस्तक्षेप, 
(१२) आधुनिक विश्व-व्यापी अस्थिरता का विद्यार्थियों पर प्रभाव, (१३) भविष्य के 
विषय में बेचेनी एवं (१४) मानव-जीवन में आदरश की अवनति । 

प्रथम दस कारणों का उछेख इस पुस्तक के पूर्वाध्यायों में हो चुका है हम यहाँ 
पर केवल अन्तिम चार कारणों की चर्चा करेंगे। हमें मानना ही पड़ेगा कि हमारे 
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देश की वर्तमान राजनैतिक स्थिति कुछ-कुछ विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता के लिए. 
जिभ्मेवार है। हमारे नेताओं ने अंग्रेजों के विरूद्ध आन्दोलन चलांने के लिए. विद्या- 
थियों का उपयोग किया, और असहयोग तथा सत्याग्रह के आन्दोंलनों में विद्यार्थियों ने 
अच्छा हाथ बटाया। नवयुवकों के ओज के कांरण, अंग्रेजों के उत्पीडन, अत्याचार 
आदि का वेग उनके आवेशमय ज्वार में तिनके की भाँति बह गया। फल-स्वरूप वे 
आज उन्हीं अजछ्त्रों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण, अंग्रेजों को यह देश छोड़ना 
पडा ) बात ही बात में स्ट्राईंक का तांता छगा ही रहता है, स्कूल-कालिजों पर धावा 
बोल दिया जाता है, असबाब इत्यादि तोड़-फोड़ डाले जाते हैं। इस तरह कभी कभी 
राजनतिक दलों की भाँति विद्याथी-संघों की सृष्टि होती है। सबसे आपत्तिजनक बात 
यह है, जब कि बालकों का उपयोग चुनाव के लिए किया जाता है। उत्तर भारत के कुछ 
नगरों के चुनाव का एक दृष्टान्त नीचे दिया जाता है: 


चुनावों के कई दिन पहले से ही छोटे-छोटे ऋच्चों (जिनकी अवस्था 
सात-आठ वर्ष से लेकर चोदइ-पन्द्रह वर्ष की थी) की टोलिया गलियों में 
तरह-तरह के नारे छगाती हुईं घूमती थीं। ये नारे बड़े विचित्र थे | उदाहरण 
के लिये - एक लड़का कहता--“ कौन जीतेगा ! ” इसके उत्तर में पूरी 
टोछी समवेत स्वर में कहती--“ अमुक जीतेगा । ” किन्तु ऐसे भी नारे थे; 
ओऔर दुभाग्य से वे ही अधिक थे, जो आपत्ति-जनक थे, जैसे : 


गलीगली में शोर है--श्षत्रज्ञ चोर है । 
गली-गली में जोर है-क्षत्रज्ञ डाकू है । 
क्षत्रज्ञ गुंडे की यही पहचान-- 
हाथ में लकडी, पुँह में पान ॥ | 


क्षत्रज्ष के स्थान पर विरोधी उम्मेदबार का नाम लिया जाता था | इन बालकों 
की टोलियों ने बड़े-बड़े नेताओं, प्रोफेसरों, जन-सेवकों आदि को गछी-गलछी उच्च स्वर से 
चोर और डाक घोषित करके जनता को सचेत करने का उद्योग किया |--ब्रालकों को 
आचरण, शिष्टता और नैतिकता से भ्रष्ट करना राष्ट्रीय दृष्टि से अत्यन्त आपत्तिजनक है | 
सभी दल के नेताओं को उण्डे दिछ से विचार करना चाहिए कि छोटे बच्चों का इस 
प्रकार उपयोग करना कहाँ तक औचित्यपूर्ण है ! व्यावहारिक राजनीति में विद्यार्थियों का 
उपयोग करना स्वभावतः अनुपयुक्त है, तिस पर छोटे-छोटे बच्चों को इस प्रकार गाली- 
गलज सिखाना हमें कहाँ ले जायगा ! 


सरस्वती, अप्रैल, १९५७, पृष्ठ १३३१। 
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अपनी सन्‌ १९५७-५८ की रिपोर्ट में विश्वविद्याल्य-अनुदान-आयोग ने स्वीकार 
किया है कि विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता का सुख्य कारण है सामाजिक जीवन में 
अनुशासन का अभाव एवं बाहरी कारणों का प्रभाव | इसे रोकने के मुख्य तीन उपाय 
हैं। प्रथमत: , कायदे-कानूनों के द्वारा बच्चों एवं विद्यार्थियों का उपयोग चुनाव था 
किसी भी राजनैतिक प्रचार के लिए बन्द कर दिया जावे। इसके साथ हमारे 
नेतागण यह घोषणा करें कि वे विद्यार्थियों का उपयोग स्वार्थ-सिद्धि के लिए 
नहीं करेंगे। हमारे देश में पुरातन काल से धर्म-युद्ध का ही महत्व था। क्या चुनाव 
जीतने के लिए यह आवश्यक है कि हम बालकों की एक पूरी पीढ़ी की नैतिकता और 
शिष्टता का बलिदान कर दें ! द्वितीयतः , शिक्षा-संस्थानों को भी सतर्क रहना चाहिए कि 
संस्था मे विद्यार्थी-संघ क्षेत्रीय या राजनैतिक आधार पर संगठित न होवें | विद्यार्थियों का 
वास्तविक लक्ष्य शिक्षा प्राप्त करना है। उनका यह उद्देश्य तभी सिद्ध होगा जब वे दत्त- 
चित्त होकर विद्या-प्राप्ति में ही सेल्म रहें | राजनीति के कार्यों में भाग लेने से, जीवन में 
संघर्ष, क्रान्ति और विष्ठवों के बीजों का अंकुरण होता है, जिससे उनकी एकाग्रता नष्ट 
हो जाती है ओर शिक्षा के कार्यों में एक प्रकार का आन्दोलन मचता है। तृतीयतः, 
छात्रों की अपने अवकाश के समय का सदुप्ोग करना सिखाया जाय | विद्यार्थी कल्याण- 
कार्यों के प्रसार की सख़्त ज़रूरत है | 


वस्तुतः छात्रों की अनुशासन-हीनता की घचत्चा जितने बड़े पैमानें पर हम सुना 
या पढ़ा करते हैं, उतने पैमाने पर वह होती नहीं है । यह तो पत्रकारिता का प्रसाद है 
कि एक छोटी-सी घटना को मिर्च-मसाला लगाकर विस्तृतरूप दे दिया जाता है। हमें 
यह भी बविस्मृत नहीं करना चाहिए कि विद्यार्थियों की यह अनुशासन-हीनता केवल 
हमारे देश की ही बीमारी नहीं है, वरन यह एक विश्व-व्यापी ध्याधि है। दो विश्व- 
युद्धों के कारण, संसार के अनेक देशों का नैतिक पतन हुआ है, जैसा कि श्री हुमार्यूँ 
कबीर कहते हैं : द क्‍ 
इन युद्धों के समय में, प्रथ्वी से 'सत्य' का सबसे पहले छोप हुआ। 
लड़ाइयों के फल-स्वरूप एक ऐसे व्यक्तिव्ग का उदय हुआ, जिसने असत्‌ 
उपायों के द्वारा धन जोड़ा था|... नेतिक पतन, काछा-बाजार, उत्कोच, 
रिश्वत या घूसखोरी का प्रभाव युवक-समुदाय पर पंडू बिना न रहा || ह 
अनुशासन-हीनता का एक और कारण है, और वह है भविष्य बीबन क्री 
अन्धकारिता । विद्यार्थियों का हृदय दहल उठता है, जन्र वे सोचते हैं कि विद्यार्थी जीवन 
+ प्रप्ा॥8४णा) का, 36३३ ॥6507%78726,.. 087, रिप्रीश0क७॥075 
70708079, 4988. ७. 0. 
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की समाप्ति के बाद क्‍या होगा ! बेकारी की समस्या को सोचकर उनका हृदय भयाकुल 
हो जाता है । आज जो पढ़े-लिखे छोग वेकार हो रहे हैं, ओर उनकी संख्या दिन-पर- 
दिन बढ़ती जा रही है; वह कितनी चिन्ताजनक है !! आज से अस्सी वर्ष पृ 
भारतेन्दु बाबू हरिइचन्द्र ने एक व्यंग्य लिखा था: 

तीन बुलावे, तेरह धावें; 

निज-निज विपदा रोइ सुनावे । 

आँखें फूटी, भरा न पे८ ; 

क्यों सखि साञ्न १ नहीं "ग्रेजुएट! ! ! 


हमारे देश में प्राविधिक शिक्षा का विस्तार हो रहा है। पर कभी-कभी प्रश्न यह 
उठ खड़ा होता है कि क्‍या हम आवश्यक्रता से अधिक प्राविधिज्ञों की संख्या तो नहीं 
बढ़ा रहे हैं ! साधारण शिक्षित की बेकारी की अपेक्षा उच्च एवं महँगी शिक्षा पाये हुए 
प्राविधिक व्यक्तियों की बेकारी से अधिक जटिल समस्याएँ, असन्तोष ओर कुण्ठा 
उत्पन्न होती है । 


काउन्सिक ऑफ इंडस्ट्रियक और साइंटिफिक रिसर्च की उपलब्ध जानकारी के 
अनुसार जनवरी, १९५७ में १,३४८ उच्च शिक्षा-प्राप्त वैज्ञानिक और प्राविधिक बेकार 
बठे हुए थे। ये आँकड़े सम्पूण न थे। अभी जब हमारी वेज्ञानिक एवं प्राविधिक शिक्षा 
योजनाएँ पूरी तरह से चाह नहीं हो पायी हैं और उनसे अपेक्षित संख्या में स्नातक 
नहीं निकल रहे हैं तत्र उनकी वेकारी की यह स्थिति है !! तो यह स्थिति उस समय 
किस रूप में होगी जब देश और विदेश में वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर 
देंश में स्नातकों का मेला लगेगा ? निरुचय ही यह एक जटिल समस्या है, जिसके हल 
न होने से देश की आर्थिक क्षति तो होवेगी ही, साथ ही हम उच्च शिक्षित और योग्य 
व्यक्तियों की बेकारी से उत्पन्न खतरों का सामना करने को भी बाध्य हो जावेंगे । जब 
देश में नियोजन का बोलबालछा है, तन अवश्य ही यह आशा की जा सकती है कि देश 
के कर्णधार अमी से इस खतरे को रोकने का प्रयत्न करेंगे । 


पर सबसे भीषण समस्या है दैनिक जीवन में आदश की अवनति की। हम 
जहाँ भी दृष्टि डालते हैं, वहाँ ही आदर का पतन देखते हैं। घूस-रिद्वत का प्रचार 
बढ़ रहा है, कतव्य-निष्ठा उठी जा रही है, आात्मीयों या रिश्तेदारों को बड़ी-बड़ी नौकरियाँ 
मिलती हैं, कार्य-दक्षता या ठोस योग्यता की ओर कोई ध्यान नहीं है। ऊपरी दिखावा 
ही उन्नति का मूल माना जाता है, न कि वास्तविक कार्य | जवाबदार छोग नवयुवकों को 


उपसंहार २९९ 


उपदेश देते हैं -- बड़े-बड़े उपदेश -- सत्य बोलो, मेहनत करो, काम से जी न 
चुराओ, आभादि | पर जब वह नवयुवक उसी पूज्य उपदेशक को असत्यवादी, उच्छंखल 
और काम-चोर पाता है तत्र वह घबरा उठता है, उसका मन सत्य से डिग जाता है और 
वह आत्म-विश्वास खो बेठता है। हमारे नवयुवकों के सामने केवछ आदश की 
आवश्यकता नहीं है, बरन्‌ आदर्श पुरुष, आदर्श जीवन और आदर समाज की 
आवश्यकता है | पर आजकल तो भारत का दिनों दिन नेतिक पतन होता जा रहा है ! 


आज हम पंच-वर्षीय योजनाएँ '्वत्य रहे हैं। हम फेक्टरी तथा वैज्ञानिक शोध- 
संस्थाएँ खोल रहे हैं, कल-कारखानों की उन्नति करना चाहते हैं, नदियों पर बॉध बांध 
रहे हैं, कृषि की उन्नति चाहते हैं, सहकारिता की योजनाएं, चला रहे हैं। इन सब कार्ये- 
कलापों का उद्देश्य है देश की समृद्धि, छोगों की आर्थिक उन्नति तथा देश से गरीबी 
और बेकारी का निष्कासन | पर किसी. भी देश की उन्नति उसकी धन-राशि के द्वारा 
मापी नहीं जा सकती है। देश की उन्नति जनता की वेयक्तिक उन्नति पर निभर है | 
जनतन्त्र भारत में हमें प्रत्येक व्यक्ति के विकास की ओर ध्यान देना पड़ेगा | कारण, 
जन-तन्त्र जनों द्वारा ही संगठित होता है। इस कारण, स्वाधीन भारत की उन्नति के 
लिए, हमें ऐसे नर-नारी चाहिए, जिनका हृदय देश-प्रेम से भरा हो, एवं जो कतेव्य- 
निष्ठ तथा चरित्रवान्‌ हों। कहा ही है : 


बने कर्मठ, दृढ़ त्रती, पवित्र -- 

कर सके भारत का अभ्युदय; 
लक्ष्य हो जिसका विमल धरित्र 

मिले हम सबको ऐसा हृदय ! ! 


-शरिय. 
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२७२; अखिल भारतीय प्रारम्भिक 
शिक्षा, ३१, ७२, ७३, ८५, १११; 
अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा, 
३१, ३३, ११२, १९७-२०८, 
२०३, २०८, २०९; अखिल भारतीय 
माध्यमिक शिक्षा, ३२१, १११, ११२, 
१२१-२३; मन्त्रि, ३३; राष्ट्रीय ग्रामीण 
उच्चतर शिक्षा, ३२१, १५२; राष्ट्रीय 
शिशु-मंगछ, २६५; राष्ट्रीय स्री-शिक्षा, 
३१, १८३, १९१; विश्व-स्री, १८१; 
वैज्ञानिक तथा ओद्योगिक शोध, 
१९७, २०२। 
पब्लिक स्कूल, ३२। 
परीक्षा तथा योग्यता निधोरण; आन्तरिक 
११३, १३४; उद्देश्य, १३३; गोष्ठी, 
२३१; प्रशासन, १०२, ६९०९; 
प्राइब्हेट, ३५; प्राचीन प्रणाली, ५, 


अनुक्रमणिका 


१२; बाह्य, ४९, ११३, ११४, 
१३४, २८१; मोखिक, २३७; बस्तु- 
गत, १३४, २३४; विश्वविद्यालयीय, 
१३५, १७३; शाह्यान्त, १०२, 
११४; सुधार, ११२, १३६३, ११४, 
१७३, २३१ । 

पंच-बर्षीय योजनाएँ ; २३, २१३; 
तृतीय, २५, ८५, १७७, १९०, 
१९१, २०२, २६१; द्वितीय, २३, 
२४, ८३, १२५, १९०, २००, 
२०७; प्रथम, २३, ८३, १११॥। 

पाव्यक्रम : गुरुकुछल, २७९, २८०; 
टोल, १५; पूवे-प्राथमिक, २४७; 
प्राथमिक, ६१, ७२, ७६, ७७, 
८२; प्राविधिक, १९९, २००, 
२०३, २०४, २०८, २०९; 
प्री (समाज), २५३; बुनियादी, 
४२, ४५, ४६, ४९; मकतन्र, 
१३१, १४; मजबूर, २६७-२६९; 
मदरसा, १४; माध्यमिक, ११३, 
११९-२५, १२८; विश्वविद्या ल्यीय, 
१५२, १५३, १६५-६८; शिक्षक- 
प्रशिक्षल, २२८-३२, २३१५-३७; 
स्री-शिक्षा, १७८, १८७, १८९, 
१९१ | . 

पाख्य-पुस्तक, ९४, ३२५, ६३, २५८, 
२५९, २८७ । 

पाठशाला, १५, ६२॥। 

पारिभाषिक शब्द, १७२, २८५ । 

पालियामेण्ट, १७, २७ | 

पालीठेकनिक, २००, २०२। 

पुस्तकालय, १२, १४, १६, ३२, १११, 


३२२३ 


१३९, १४६, १५९, १६९, 
२५८, २५९, २८३, २८५, २८६। 

पूवे-प्राथमिक. शिक्षा £. कार्यक्रम, 
२४७, २४९; प्रकार, २४८, २४९; 
प्रगति, २४७; प्रयोग, २४८, २४९; 
प्रौद्द शिक्षा, ४४; बुनियादी शिक्षा, 
४५, २४६; रूप, २४४; शिक्षक, 
२४९; सुधार; २४८ । 

पेन्शन, १५९ | 

प्रकाशन, २८, ३२, १७५, २३०, 
२३१, २५४, २५९, २८७ | 

प्रदशनी, १७६ २३०, २३१, २५६ । 

प्रशासन ; केन्द्रीय. सरकार, २२, 
२७०३ ४३, ४८, ५०, ८५, १११, 
2१५, १२५, १३०, ९५४, १५५, 
२४१, २५४, २६७, २७२, २९३; 
पूर्ब-प्राथमिक, २४५; प्राथमिक, 
७०, ७२, ८५ ८६; प्राविधिक; 
३३, १९८; मजबूरों की शिक्षा, 
२६९, २७०; माध्यमिक, ९९, 
१०१, १०८, १०९, १११, ११२, 
१२५, १३०; राज्य सरकार, २१, 
२२, ३३, १४, ६४, ७१, ८६, 
१११, १२५, १५४, १६०, २४१, 
२५४, २९२; विश्वविद्यालयीय, ९९, 
१०१, १३८-४०, १४३, १४७, 
१४८, १५३-५७; समाज शिक्षा, 
२५३, २५४; स्थानीय निकाय, २४, 
३५, ६८, ८०; स््री-शिक्षा, १८३, 
१८४ ॥ 


प्रसारण काये, ११२९, १६०, १६२, 


१७६, १८७, २११, २६०, ३८८। 


३१४ 


प्राथमिक शिक्षा; अनुसन्धान, ९०, 
९६; अनिवाये, ६६-७१, ७६, ८७, 
८८, २९१; इतिहास, ६४-७१; 
देहात, ९०, ९१; पाज्य-क्रम, ७६, 
७७, ८२, ९२; प्रशासन, ७२, ७८, 
८०, ८५; वित्त, ७३, ७४, ८०, 
८१, ८७; शाला-ग़ह, ७७; शिक्षक, 
७६, ९३; सर्वेक्षण, ८७ । 

प्राविधिक शिक्षा ; अनुसन्धान, २०३, 
२०५, २१२; इतिहास, १९५-९८; 
उच्चतर प्राविधिक संस्था, २०३, 
२०४; कमशाक्या अभ्यास, २१०, 
२११; पंचवर्षीय योजनाएँ, २४, २५, 
२००-० हे; पाव्यक्रम, २०३६ २०४, 
२०८, २०९; प्रशासन, ३२३, १९८, 
१९९, २०७; रूप, १९५, १९९, 
२००; विस्तार, २००-०२; चृत्ति, 
२०४; शिक्षा का माध्यम, २१०; 
शिक्षक, २०९, २१० | 

प्रावीडेन्ड फण्ड, १५९, १६९, २४३। 

प्रौद् (लमाज) शिक्षा; इतिहास, २५२, 
२५३, २५६; कार्यक्रम, २५३, 
२५६, २५७; प्रशासन, २५३, २५४; 
प्रशिक्षण, २५७; बुनियादी, ४४, 
४५; रूप, २५१, २५३; विश्वविद्या- 
लयीय, १७६, १७७, २५९; संस्थाएँ, 
२५५, २५६; सातत्य शिक्षा, २५९- 
२६२; स्री, १८७, २५५, २५६ । 

फ 
फारसी, १८, १९, २५ | 
फोड फाउन्डेशन, २२९, २३१ । 


,वअन-मयीनन-न--+>मा७क-. ९०७०-५१ ००० ९-०. ४ कक मकूकनना,.3. उनम«म«न्‍ममर3 दम+कन न. तन 


भारत मे शिक्षा 


(2 

बरहुद्वेश्यीय स्कूछ २४, १०५, १११- 
“१२, १९५, १२६, २१३६, *८६, 
९९४१ :| 

बुनियादी शिक्षा: अनुसन्धान ५१; 
अहिंसा : ४१, ४२; भ्राक्षेप, 
५२-०४; उत्तर-बुनियादी, ४६, 
४७, १०६, १०८, ६००; केन्द्रीय 
दस्तकारी, ४२, ४५, ५२-५४; 
गुण, ५६-५७, ६०, ६१; धार्मिक 
शिक्षा, ५४; ध्येय, ४०, ४३, ४५०, 
५७; नियम-निष्ठा, ५८, ५९; 
पाव्यक्रम, ४२, ४५, ४६, ४९; 
पूर्व-बुनियादी ४५; प्रक्रम, ४४, 
४९; प्रगति, ४३, ५७; प्रोढ़ शिक्षा 
डी, ४४५; भूटान, ४७, ४८; 
शिक्षक-प्रशिक्षण, २२४, २२५, 
२३२-१२४; समवाय ५३, ५४ ॥ 

बेकार, ९३, २९, ८ | 

बोस्टल संस्था, २६८, २६८ । 

ब्रेल पद्धति २६६, २६७। 

भ 

भारतीय संविधान, २७, रे३े, ७९, 
८२ ८५, १९५० *३१५३, १९८८, 
२६० | 

भाषा, ७, १४, २५ ४५, 
११३, ९५९०-१४, १६४१, 
२१० | 

भूदान, ४७, ४८, २८८ । 

भूमीक्षण, ३३ । 


८९, 
१७६, 


मा 
मकतब, १३, ६२, २८६ । 


अनुक्रमणिका 


मण्डल : अन्तर्विश्वविद्यालय ३१, १४६, 
१४७, १९९; केन्द्रीय समाज 
कल्याण, ३५४ केन्द्रीय समाज सेवा, 
३१; केन्द्रीय सलछाहकारी शिक्षा, 
२८, ३१, ३२, ४९, ११८, १२३, 
१६५ | 

मजबूरों की शिक्षा: इतिहास, २६४; 
पाठ्यक्रम, २६३; प्रशासन, २६९, 
२७०; वर्गीकरण, २६२, २६३; 
संस्थाएं, २६४-६९ | 

मदरसा, १४, १७, ६२, १३६ | 

मनोरंजन काये १०४, १७६, *५७ 
२६९ | 

मस्तराल्य : कृषि, १३०, २९२; 
परिवहन एव प्रतिरक्षा, २५३, 
२९३; वाणिज्य तथा उद्योग, १३०, 
वित्त, २१४; वैज्ञानिक शोध एबं 
संस्कृति, २९, ३२३, १९८, २००; 
शिक्षा, २९-३२, ७३, १११, 
११२, १५६, १७७, १८३, २५४, 
२६४, २७३, ५७४, २७७, २७८, 
२९१, २९३; श्रम, १३०, १८३, 
२५३; सामुदायिक विकास तथा 
सहकार; १३०. १८३, २९३; 
सूचना तथा प्रसारण, २९३; स्वास्थ्य 
१८३, २६९ | 

माध्यमिक शिक्षा: अनुसंधान, ११२, 
११३; इतिहास, ९७-१०५; 
उद्देश्य, ११५, ११६, आपण्ट-इन-एड 
९८, निरीक्षण १३१; परीक्षा, ९८, 
९९, ११२-११५, १३३; पाख्य- 
क्रम ९८, ९९, १०३, १०४, 


| 


३२२५ 


११३-११४, ११९-२४; प्रशासन, 
९०१ १०६, १०८, १६३०-३४; 
माध्यम, ९७, १०१; वित्त, ११०, 
१११; विशेष स्कूल, १२९४-२८; 
शाला-गह ११३; शिक्षा मण्डल, 
१०९; शिक्षक, १२५, २४०, 
२४१ | 

मैटिक परीक्षा, ३२८, ४२, ९३, ९८, 
९९, १०१, १०४, १०९, ११४, 
११६, १५१, १८५, २६१ । 

य 

यशोपवीत, २, ५, | 

युवक कल्याण, १४६, २७४, २७५ | 

व्यर्थता, ७७, ७८, ९६, १६३ | 

व्यवसाय निर्देशक, १२५८ | 

व्यायाम, ३े, ४, २९, ३०, १०६, 

२७२ | 

ब्‌ 


रामझृष्ण मिशन, २६८ । 

राज्य (प्रान्तीय) सरकार, २१, २२, २८, 
२९ ३२-३४, ६४, ७१, ७५, 
८६-८८, ९३, १११, ११५, १५४, 
१६०, २४१, २५४, २९२। 

राष्ट्रीय प्रयोग-शात्वएँ. २५, ३३, १५४, 

२०५॥। 

रात्रि-पाठशाल्ति, २५२, २५५, २६०। 

रिपोर्ट, ; एडम, ६२; एंच्रट बुड, १०१, 
१०३, २०७; जाकिर हुसैन, ४२, 
५२, ५३; माण्टेग्यु-चेम्सफोड, 
३५; साजेण्ट, ४९, ५१, ८६, 
१०१, १०३, १०४, २४८. १९१। 


३२६ भारत म॑ शिक्षा 


च 

वाणिज्य, ६, ३८, ४६ | 

वित्त ; पंच-वर्षीय योजनाएँ, २३-२५, 
८७, १९५, १९८; प्राथमिक शिक्षा 
६४, ७३, ७४, ८७; प्राविधिक 
शिक्षा, १९८; मजबूरों की शिक्षा, 
२७०; मध्य-अध्यापन शिक्षण 
२२९, २३१; माध्यमिक शिक्षा, 
११०,  विश्वविद्यालयीय शिक्षा, 
१५७, १६०; शिक्षा, १८; समाज 
शिक्षा, *५६ | 

विद्यापीठ, ६९७९, २८४, २८५ | 

विश्वविद्यालयीय.. शिक्षा; अध्यापन, 
११६८-७०; खमनुदांनं, १५९; 


अनुसन्धान, १३९, १६९, १७४, 2 हे 
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